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 प्रश्तों  के  मौखिक  उत्तर

 ।

 (९1.
 ANSWERS  TO  QUESTI  ON  S

 हशीश  की  तस्करी  के  मामले

 व गी  ato
 के

 ०  चन्द्राप्पन  :
 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 )  aT  उनके  मंत्रालय  के  राजस्व  निदेशालय
 दारा  हाल  में  नई  दिल्‍ली  में  पश्चिम

 जमंनी  के  एक  के  तस्कर  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ;
 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 ”  क्या  पिछले कुछ  महींनों  में  की  तस्करी  के  कई  मामल  का  पता  लगाया

 तथा  इन  से  सम्बन्धित  कई  विदेशियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  ;

 यदि  तो  उन  उन  मामलों  की  संख्या  कितनी  गिर

 नाम  क्या  हैं  ग्रौर  किन-किन  देशों  के  हैं  ,  श्रौर

 गार

 किये  गये
 विदेशियों  के

 (3)  उनके  विरुद्ध  श्रागे  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  श्रौर  रकार

 को  रिपोर्टों  से  पता  चला  है  कि  हाल  ही  में  राजस्व  a

 ने  नई  दिल्‍ली  में  जिस  एक  पश्चिम-जर्मनी  राष्ट्रिक  को  पकड़ा  श्रौर

 अ्रफगानिस्तान  से  चोरी-छिपे  हशीश  लाकर  श्रास्टेलिया  ले  जाने  का  are सन्देह उसके  पास से

 गई  हशीश  नहीं  पकड़ी  गई  जांच-पड़ताल से  पता  चला  कि  वह  जाली  पासपोर्ट पर यात्ना पर  यात्रा

 ।  इस
 सूचना  विदेशी  क्षेत्रीय  रजिस्ट्री  कार्यालय

 को
 दी  गयी

 थी
 श्रौर  उस  कार्यालय  के

 कारियों
 ने  से  4-11-1977  को  गिरफ्तार  कर  लिया
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 श्रौर  जनवरी a  1977  तक  की  में  हशीश  पकड़ने  के
 22  माम

 की  जानकारी  में  भ्राये  हैं  जिनमें  36  विदेशी  व्यक्ति  भी  ग्रस्त  हैं  उनमें  से  दो  विदेशियों
 हो

 में  गिरफ्तार  किया  गया  था  ac  शेष  को  भारत में  ।  उनके  उनके  देशों  के  नाम

 खिलाफ
 की

 गयी  कार्यवाही  के  ब्यौरे  का  विवरण-पत्न  सदन-पटल  पर  रखा  गया

 वर्ष  1977  में  जनवरी  से  नवम्बर  तक  की  श्रवधि  के  दौरान  जिन  विदेशियों को  a

 की  तस्करी के  सिलसिले  में  गिरफ्तार किया  गया  उनके  उनके  देश  का  नाम  श्रौर उनके  खिलाफ

 की  गई  काय॑वाही का  विवरण-पत्र

 विवरण
 oo

 विदेशी  व्यक्ति  का  नाम  किस देश  का  है  कीर

 ac

 कना
 मिस

 जो-ऐन  स्वीट्को  मुकदमा  चलाया
 और

 संजा
 दिलायी  गयी

 ह  मिस्टर  लेविस  अ्रन्थनी  विर्गिस्स

 3  मिस्टर  ब्रायन  माइकेल रियान  ी  gel

 7
 4.  मिस्टर ऐलन  उ्न्ड्र्यू  क्यूरी  टेन

 ह  मिस्टर  वायने  लेनोक्स  गैफ्ने

 श्री  मोहन  दास  श्रेष्ठ  विदेशी-मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी

 क्रियाकलाप  निवारण

 प  sty  aaer  नेपाल  1974  Hada  नजरबन्द

 है  भरत
 ह  है

 मुकदमा शीघ्र  ही
 जायगा  ॥

 a  a
 मिस्टर tae  रसल  भ्रमेरिका  में  गिरफ्तार किया  गया

 mic  श्रमेरिका  में  मकदमा  चलाय

 गया  ॥

 10  मिसेज  डेनिसे  wat  इविन  भ्रमेरिका  विदेशी  wer  संरक्षण तथा  तस्करी

 क्रियाकलाप निवारण  श्रधिनियम

 श्रधीन  28-1-1977  की

 qq  श्रौर  22-3-77  को  छोड़  दिया

 गया  ।

 11  मिस्टर  गैरी  डॉंगलास  पैटीगप्रिय  कनाडा  चलाया  गया  सजा

 it  गयी

 12  Tost  व
 झ

 श्रभी  है  ।

 13  ब्रिटेन
 न्

 चलाया wN UN T™ -afefarar  मैक  बिनो

 7  feat  गयी  ।

 शर  सजा

 14  फ्लोरियर  जोसेफ  य  कनाडा |  art  पर  मकर  लाया  गया  अ्ौर

 सजा  दिलायी
 15  ए  ant Saree

 कीन



 मौखिक  उत्तर
 18.0

 1899  (14)

 क्रम  विदेशी  व्यक्ति का  किस देश  का  है
 ाा  की  गयी  कायवाही

 16  मिस  भ्रलग्जेंडरा  बारबारा  अन्ने  श्रास्ट्रलिया  फरार |

 हैरीसन  ।

 17  मिस  जान  a ame HFT फैक्स  अभी  चलाया  जाना है  ॥

 18  मिस्टर  जोबगं  श्रोली
 अ्रभी  चलाया  जाना है  । 19  मिस्टर  farce ater iter

 मुकदमा

 20  मिसेज  मेरी  डैगेनाइस  कनाडा  मुकदमा  लाया  गया  श्रौर  सजा

 (  नी  मेरशियर )  दिलायी  गयी

 21  चलाया  गया  श्रौर  सजा मिसेज  केरोल  ऐन  उहलन  मुकदमा

 दिलायी  गयी  ।

 22  भरमे
 23

 मिस  मेरी  जोहुलर
 श्रफगानिस्तान

 24
 श्री  मोहम्मद  फारुक

 मिस्टर  म्केस्टीन  केसपरास
 25  मिस  गेलोफ  वेरेनिका  मुकदमा  चलाया गया  सजा

 दिलायी  गयी ।
 26

 मिस्टर वहीद  श्रब्दुल्ला  बहरीन
 27  श्री  एस०  इस्माइल  बहरीन

 28
 श्री  ग्रब्दुल रही  म

 29  श्री  इब्राहीम  बख्श  झोमान  मुकदमा  चलाया गया  भर

 के  निर्वासित  किया

 किया  ।

 30  arceferar  चलाया गया  atc  सजा श्री जोहनगैराड  गोर्डन  मुकदमा

 दिलायी  गयी

 31  मिस्टर साज  केरलोन  स्वीडन

 32  मकदमा  चलाया गया  श्रौर  सजा मिस्टर  एगलो  मेसी

 ह  दिलायी  गयी  ।

 33  श्री  ननक  नेपाल  ग

 34  श्री  मिसरी  लाल
 35  श्री  अ्रम्बिका
 36

 मुकदमा  श्रभी  चलाया  जाना  है
 ।

 श्री  मजीद  J

 श्री  सी०  Fo  चन्द्रप्पन  :  विवरण  में  मंत्री  महोदय  ने  विभिन्न  देशों  के
 36

 विदेशियों  के  नाम

 दिये  हैं  जो  हैशीश  at  तस्करी  के  प्रन्तग्रेस्त  थे  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इन  तस्करों

 की  तस्करी  के  कार्य  करने  में  भारतीयों  से  कोई  सहायता  मिलती  थी  are  क्या  इनका  भारतीय

 सस्करों  से  कोई  सम्बन्ध था  ?

 श्री  सतीश  श्रग्रवाल :  कुछ  मामलों  में  इन  तस्करों  का  भारतीयों  से  सम्बन्ध
 था  श्रौर  सरकार

 ने  उनके  विरुद्ध  भी  कार्यवाही  की  हैं  ak कर  रही  हैं  ।  जहां  तक  इस  बारे  में  जानकारी
 के

 ब्यौरे  का

 3
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 सम्बन्ध क्योंकि  माननीय  सदस्य  ने  हैशीश  की  तस्करी  के  श्रन्त्रस्त  विदेशियों  के  बारे  में  जानकारी

 चाही
 थी

 मैं  इस
 समय  इस  बारे  में  विस्तृत  जानकारी  देने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  ।

 Talo  Fo  चन्द्रप्पन
 :

 भारतीय
 समाचार  ने  1977  में  बिलट्ज में  तस्करों

 ने
 तस्करी

 के  लिये  नये  संगठन  बनाम  जैसे  समाचार  प्रकाशित  हुये  हैं  मै ंजानता  हूं  कि  मैंने  तस्करी में
 frat

 का
 हाथ  नामक

 प्रश्न  किया  परन्तु  यह  सत्य  हैकि
 इस  सरकार  के  सत्ता  संभालने

 के  पश्चात्‌ इस  समस्या
 के  प्रति  नये  दृष्टिकोण  बहुत से  तस्कर  छोड़े  गये  यह  सच  है

 कि  ये  विदेशी  तस्कर  श्राज  west  तरह  भारतीय  तस्करों  से  सम्बन्ध  स्थापित  कर  सकते  बया

 यह  भी  सच  है  कि  श्राज  तस्करी  एक  वर्ष  पहले  की  तुलना  में  कहीं  श्रधिक  a?

 श्री  सतीश
 श्रग्रवाल

 :  मैं  माननीय  सदस्य  का  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  श्राज  तस्करी

 बढ़  रही  है
 ।

 स्थिति  वास्तव  में  ऐसी  नहीं  हैं  सरकार  तस्करी  रोकने  के  लिये  ठोस  कदम उठा  रही

 है  शौर जो
 भी  भारतीय  तस्कर  ऐसा  पाया  जाता  है  जिसके  विदेशी  तस्करों  से  सम्बन्ध  होते

 हमने  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  है  माननीय  सदस्य की  जानकारी  के  लिये  मैं  बताता हूं  कि  हमने

 हाल ही  में  क्या  किया  हैं  ।  1977  के  प्रथम  सप्ताह  में  सोने  की  30  छड़े  जिनका  वज़न

 तीन  यात्रियों से
 30

 कि०  ग्राम  था  श्रौर  जिनका  बाजार  मूल्य  21  लाख  है  ,

 बम्बई  पकड़ी  गई  हैं  ।  इन  व्यक्तियों  के  पास  फ्रांस  के  पारपत्र उनको  गिरफ्तार  किया  गया  प्रौर

 जांच  चलरही  हैं
 ।  इसकी  छानबीन  के  दौरान जब  हमने  इनको  हमें कछ  ग्रन्य  लोगों

 का

 भी  पता  चला  जो  इस  तस्करी  के  कार्य  में  weaved  visa  विशेष  मामले  नवम्बर के  मध्य

 में  बम्बई में  एक  श्रन्य  व्यक्ति  को  गिरफ्तार किया  गया  जिसके  बारे  में  सदन  को  जानकारी  माननीय

 वित्त  मंत्री  जी  ने  दी  थी  ।  जब  हमें  पता  चला  कि  कछ  भारतीयों  के  भी  सम्बन्ध हैं  तब  हमने  उनको

 भी
 पकड़ा  श्रौर  तराशे  तथा  बिना  तराशे  38  लाख  रुपये  के  मूल्य  के  हीरे  बरामद  किये

 ।

 बहुत  से  लोग  गिरफ्तार  किये  गये  उनसे  पूछताछ  चलरही  है  |  हन  इन  तस्करों  के  सम्बन्धों  का

 पता  लगाने  की  प्रयास  कर  रहे  हैं  श्रौर  सरकार  तस्करी  को  रोकने  के  लिये  कृतसंकल्प  है
 |

 SHRI  SHANKAR  SINGH  JI  VAGHELA :  Sir,  I  would  to  like  to  know  the  number
 of  smugglers  arrested  during  the  emergency  and  how  many  out  of  them  have  been  released.
 Is  it  also  a  fact  that  the  prices  are  rising  because  the  smugglers  have  been  released  ?

 Shri  SATISH  AGRAWAL  :  Out  of  those  who  were  involved  in  smuggling  activities
 and  were  arrested  under  COFE  POSA  during  the  emergency,  nearly  thousand  persons  ave

 been  released  after  the  emergency  was  lifted.  After  that  the  Government  decided  that

 smugglers  will  be  arrested  under  COFE  POST  as  per  new  guide  lines  issued  regarding
 smuggling  we  are  making  such  arrests  according.  There  is  no  question  of  releasing  those
 found  involved  in  smuggling  activities  and  smuggling  activities  are  notincreasing.

 श्री क्षे०  लकप्पा  :  ्रध्यक्ष  हम  गत  श्राठ  महीनों से  प्रनुरोध  करते  श्रा  रहे  हैं  कि

 शियों की  सांठगांठ  से  तस्करों  के  नये  ग्रुप  बन  रहे  हैं  ।  परन्तु  सरकार का  दृष्टिकोण  बहुत ही
 दार्शनिक

 है  ।  ठीक  है  कि  तस्कर  श्री  जयप्रकाश  नारायण  के  सम्मुख  झ्रात्मसम्पंण  कर  रहे  हैं
 ।

 परन्तु  इस
 दार्शनिक

 दृष्टिकोण से  इस  मामले  में  कोई  सहायता  नहीं  मिलेगी  ।  तस्करों  का  बहुत  शक्तिशाली गिरोह

 श्र नया  संगठन  बन  रहा  है  ।  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  पहलू  है  जिस  पर  हमें  विचार  करना  है
 ।

 कार  समिति  की  a  में  भी  मंत्री  महोदय  ने  यही  तर्क  दिया  कि  तस्करी  रोकेगें
 ।

 उन्होंने  स्वयं

 स्वीकार  किया  है  कि  भारतीय  तस्करों  के  विदेशी  तस्करों  से  सम्बन्ध  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं
 कि

 ऐसे
 कितने

 सीमाशुल्क  श्रधिकारी  है  जो  इसमें  अ्रन्त्रस्त  हैं  जोकि  विदेशी  तस्करों  तथा  भारत
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 के  प्रसिद्ध  तस्करों  से  सम्बन्ध हैं  श्रौर  जिन्हें  पिछली  सरकार ने  बन्द  किया
 था  श्रौर  इस  सरकार

 ने  दार्शनिक  दष्टिकोण  के  कारण  इन्हें  छोड़  दिया  ।  उन्होंने  फिर  से  श्रपना  पेशा  लिया  है
 |

 अतः  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वे  सीमाशुल्क

 अधिकारी  तथा  ara  कौन  है  जिनके इन  विदेशी  तस्करों  से  हैं  ।  एसे  व्यक्तियों के  विरुद्ध
 क्या  कार्यवाही  की  उनके  नाम  क्या  हैं  उन्हें  क्या  दण्ड  दिया  गया

 |

 श्र  सतीश  अग्रवाल  :  माननीय  सदस्य  जो  ATT  प्रश्न  पूछा  है  जिसके  उत्तर  के  लिये

 सारा  दिन  चाहिये  ।  जहां  उन  तस्करों  का  सम्बन्ध है  जिन्होंने  श्री  जयप्रकाशनारायण  के  सम्मुख

 आत्मसमर्पण  किया  उनके  विरुद्ध  कोफेपोसा  के  श्रन्तर्गत  उनकी  सम्पत्ति  कानून  के  भ्रनुसार  TH  की

 जा  रही  हैं  कानूनी  प्रक्रिया  समाप्त  नहीं  की  गई  है  श्रौर  सरकार इन
 तस्करों  की  निगरानी  रखती

 है  ।  ्रभी  तक  यह  बात  सरकार  केध्यान  में  नहीं  श्रायी  है  कि  उनमें  से  किसी  ने  अरपना  तस्करी  का

 कार्य  फिर  से  भ्रारम्भ  कर  दिया  है  ।  हम  उन  पर  बहुत  सख्त  निगरानी  रखते हैं  हमने  उनके  विरुद्ध

 कानूनी  कायंवाही  समाप्त  नहीं  की  हैं  ।  जहां  तक  सीमाशुल्क  तथा  पुलिस  श्रधिकारियों  का
 सम्बन्ध

 है  बम्बई  में  गत  माह  दो  सीमा  शुल्क  दो  पुलिस  श्रधिकारी  गिरफ्तार  किये
 गये

 ।
 अतः

 हमें जो  सुचना  मिलती  है  हम  उस  पर  कार्यवाही करते  हैं  ।  माननीय  सदस्य  सलाहकार समिति  में
 श्राश्वस्त

 हो  जाते  सदन  से  बाहर  हो  जाते  हैं  ।  परन्तु  यहां  केवल  श्रपनी  बात  पर  स  रहने के  लिये

 तीखी  ग्रालोचना  कर  रहे  मैं  भ्रनुरोध  करता हूं  कि  वह  ऐसा  न  करें  ।  (  व्यवधान  )
 शायद  पहली

 बार  मैंने  माननीय  सदस्य  को  वास्तव  में  सभी  माननीय  सदस्यों  तस्करी  रोकने  के  लिये  सरकार

 द्वारा  उठाये जा  रहे  कदमों  के  बारे  में  एक  पत्र  लिखा  ।  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  कोई  उत्तर

 नहीं  मुझे  प्रसन्नता  होगी  यदि  माननीय सदस्य  तस्करी  रोकने  के  मामले  में  श्रपने  सुझाव  दें
 तस्करों

 के  नाम  भी  क्योंकि  मैं  यहां  इस  सदन  में  नया  व्यक्ति  हूं  श्रौर  माननीय
 सदस्य  बहुत

 समय से  सदस्य  चले  श्रा  रहे  हैं  ।  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  माननीय  सदस्य  बहुमूल्य  सुझाव

 भेजें
 ।

 मैं  Meee  करा  सकता  हूं  कि  मैं  weal  aa  अथक  प्रयत्न  करुंगा  ।  मैं  इस  बुराई  का
 अन्त

 करने
 मैँ  माननीय  सदस्य  का  सहयोग  चाहता हू  |

 SHRI  BRIJ  BHUSHAN  TIWARY:  Mr.  Speaker,  Sir  there  are  reports  to  the  effect
 that  foreign  diplomats  and  being  officers  have  been  involved  in  smuggling  activities  on  a
 large  scale  and  there  is  a  very  big  international  gang.  Will  the  hon.  Minister  be  pleased
 to  state  whether  and  enquiry  in  this  regard  and  efforts  to  unearth  the  gang  has  been
 made ?

 ‘SHRI  SATISH  AGRAWAL  :  Mr.  Speaker,  Sir,  this  time  I  have  got  no  information
 regarding  the  diplomats  found  involved  in  smuggling  activities.  But  would  like  a  submit
 that  according  to  the  present  law,  we  are  unable  to  take  legal  action  against  those  diplomats,
 therefore  I  have  sent  a  detailed  note  to  hon.  Prime  Minister  in  this  regard.

 SHRI  MOHAN  LAL  PIPIL  :  The  hon.  Minister  has  said  that  he  will  consider  the
 good  suggestions  sent  to  him  in  this  regard.  I  have  given  certain  suggestion  to  curly
 smuggling  but  no  reply,  has  been  receive,  the  suggestions  given  by  me  have  not  been  even
 acknowledged.

 I  have  written  another  letter  alongwith  some  other  Members  of  the  Parliament  regard-

 185  been  taken  thereon  ?
 ing  the  connivance  of  some  officers  with  the  smugglers.)  May  I  know,  whether  any  action

 SHRI  SATIS  AGRAWAL  :  The  hon.  Member  has  asked  two  questions.  As  regard
 the  valuable  suggestions  seut  me,  we  are  taking  action  on  those  suggestions  and  it  is  he
 action  which  is  rather  more  important  than  the  acknowledgement.  AS  regards  the
 information  given  by  him  regarding  the  connivance  of  the  officers,  I  would  like  to  submit
 that  premature  disclosure  will  not  be  in  the  interest  of  the  department.  We  are  taking
 action  in  this  regard.  t
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 भुवनेश्वर  से  कोणाकं  तक  विमान  सेवा

 *
 347.

 श्री  जेना  बेरागी
 :

 क्या  पर्यटन
 प्रौर

 नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 कोणाकं

 के  पयंटक  महत्व  को  ध्यान  में
 रखते

 हुए  भ वनेश्वर  से  sores  तक  विमान  सेवा  श्रारम्भ

 करने
 के

 लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार

 THE  MIN
 KAUSHIK)  :

 ISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM

 Bhubaneswar
 There  is  no  proposal,  at  preset,  to  operate  any  air  services  between.

 and  Konark.

 श्री  sat  बेरागी  :  av यह  सच  है  कि  कोणार्क  के  पर्यटक  केन्द्र  में  होटल  श्रावास  तथा  संचार

 के
 रूप  में  न्यूनतम  सुविधायें  भी

 उपलब्ध  नहीं  कराई गई  यदि  तो  ऐसी  सुविधाश्रों  की  कमी

 के  कारण  पयंटकों  को  हो  रही  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  माननीय  मंत्री  महोदय  क्या  कार्यवाही
 करने

 पर  विचार  कर  रहे  a?

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK :  It  is  a  fact  that  there  is  a  need  of  accommoda-
 tion  besides  communication  for  the  development  of  tourism.  So  far  as  the  question  of
 communication  is  concerned,  the  hon.  member  will  agree  to  this  fact  that  Konarkiks  only 64  Kilometers  away  from  Bhubaneswar.  Bhubaneswar  is  connected  with  air  link  on  one side  from  Calcutta  and  on  other  side  fro  m  Visakhapattnam  and  any  tourist  could  not  find
 any  difficulty  by  going  64  Km  by  road.
 member  that  it  is  not  possible  to  connect

 I  may  also  tell  for  the  information  of  the  hon.
 both  the  places  by  air  link  from  every  place.

 So  far  as  the  question  of  accommodation  arrengement  is  concerned  I  may  bring  to
 the  knowledge  of  the  hon.  member  thaf  on  behalf  of  the  ITDC,  there  exists  a  travellers
 lodge.

 Secondly  on  behalf  of  the  tourist  department,  which  exists  there,  also  provides  a
 tourist  lodge  there.  As  and  when  the  number  of  tourists  will  increase,  we  will  certainly
 consider  to  provide  more  facilities  there.

 श्री  जेना  बेरागी  क ह  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  से  देश

 की  सभी
 राज्यों

 की
 राजधानियों

 के  लिये  सीधी  उड़ान  सेवा  शुरु  करने  का  निर्णय किया  है  श्रौर  यदि

 तो  यह  कब  तक  किया  जायेगा  |

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK  There  is  no  such  decision  of  the  Government
 to  connect  Delhi  by  air  link  with  all  the  capitals  of  the  states  compulsorily.  The  matter
 of  Bhubaneswar  has  been  raised  from  many  days.  Last  time  also  when  the  matter  was
 discussed  to  connect  Delhi  with  Bhubaneswar  by  air  link,  a  survey  was  conducted  about
 the  traffic  available.  The  information  which  I  have,  according  to  that  the  survey  revealed
 is  that  on  an  average  208  passengers  were  available  from  Delhi  tto  Bhubaneswar.  | (४  is
 not  much  remunerative  to  connect  by  air  link  any  city  for  208  passengers.  If  we  try  to
 connect  this  with  small  planes,  it  will  also  take  the  same  time  which  is  taken  in  going
 to  Bhubaneswar  via  Calcutta  but  in  such  case,  the  journey  could  not  be  more  comfortable.
 In  the  meantime  a  survey  is  being  conducted  for  the  number  of  passengers  which  are
 increasing.  Besides  this  I  would  also  like  to  tell  that  there  is  also  necessity  of  improving
 the  air  strip  for  the  operation  of  big  planes.  Big  planes  can  not  land  on  smalt  strip.
 Therefore  in  such  case,  understand,  it  is  not  possible  to  connect  Bhubaneshwar  with
 Delhi.

 भी  जगन्नाथ
 राव

 दिल्‍ली
 से  भुवनेश्वर  जाने

 के  लिये हम  कठिनाई  महसूस  करते इससे

 पूर्व  फोकर  फ्रेंडशिप की  दो  विमान  सेवायें  sor  करती  थी  जिनमें
 प्रत्येक

 में
 44  सीटों

 की
 क्षमता  थी

 और  यदि  कभी  हम  दस  दिन  पहले  सीट  देने के  लिये  कहते  थे  तो  हमें  प्राप्त  नहीं  हो  सकती  थी  ।

 ये
 दो

 विमान  सेवायें  हमें  उपलब्ध
 थी

 शर  तदन्तर  दूसरी  विमान  सेवा  कर  दी  गई
 पहली

 विमान
 सेवा  जो  दस  बजे  उड़ान  भरती  थी  ;  वह  श्रब  दोपहर  के  बारह  बज  कर  चालीस  मिनट
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 पर  जाती  है  श्र  हमें  चार  घंटे  तक  रुकना  पड़ता  सरकार  इस  बारे  में  कया  कार्यवाही

 जा  रही है  ।

 Wea  महोदय
 :

 यह  एक  अरन्य प्रश्न है है
 ।

 श्री  जगश्नाथ  राव  :  जी  नहीं ।  यह  उनके  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  से  उत्पन्न  होता  है
 ।  उन्होंने कहा

 है  कि  कलकत्ता  से  भुवनेश्वर के  लिये  a  इसके बाद  विशाखापटनम  के
 लिये  सीधी  विमान  सेवा

 उपलब्ध है  |

 महोदय
 :

 उसके  लिये  एक  wea  प्रश्न  है
 |

 श्रों  जगन्नाथ  राय  इससे  पर्यटकों  को  कठिनाई  होती  है  श्रौर हमें  कठिनाई  होती  है
 ।

 दूसरा  च्  प्रश्न यह  था  कि  कया  दिल्ली  से  भुवनेश्वर  के  लिये  सीधी
 विमान

 सेवा

 उन्होंने  कहा  है  में  यह  नहीं पूछ  रहा  हूं
 ।

 मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि
 विद्यमान

 विमान  सेवायें
 भी

 सुचारु रूप  से  कार्य  नहीं  कर  रही  a |  a  इससे  हमें  तथा  पयंटकों  को  भी  कठिनाइयां  होती हैं

 इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही कर  रही  है  ।

 members  are  always  giving SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK:  As  the  Hon.
 proposals  to  connect  Bhubaneswar,  therefore  I  have  tried  to  satisfy  them  by  giving  the
 answer  so  that  they  may  release  my  difficulty.

 So  far  as  the  second  plane  is  concerned  it  has  been  grounded  now  for  mandatory
 then inspection  and  I  would  like  to  tell  that  it  will  be  put  in  operation  very  soon  and

 there  will  be  no  delay.

 SHRI  DURGA  CHAND.:  I  would  like  to  know  from  the  hon.  Minister  about  the
 air  flight  from  Chandigarh  to  Kullu,  which  had  been  discontinued  for  the  last  two  years
 and  he  had  assured  that  this  flight  will  come  into  operation.  But  it  has  not  been  operated
 so  far.  What  he  has  to  say  about  this

 श्री  सी०  एन०  विश्वनाथन  :  यह  पूरी  तरह  से  एक  श्रलग  प्रश्न  |

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  दुर्गाचनद, यह यह  मुख्य  प्रश्न  से
 उत्पन्न  नहीं  होता है  एक  अलग

 प्रश्न  पुछ  रहे  केवल  इस  प्रश्न  के  बारे  मैं  पूरक  प्रश्नों  को  पूछने  की  श्रनुमति दे  रहा  हूं  ।

 कोई  ग्न्य प्रश्न  पूछने  की  में  aaa  नहीं  दूंगा  ।

 श्री  रागावल  मोहनरंगम  :
 यह  एक  सर्वविदित  तथ्य  है  कि  तमिलनाड  में

 बहुत  से  ऐतिहासिक

 स्थल  ् तਂ

 Wea  महोदय
 :

 यह  नहीं  यदि  श्राप  चाहे  तो  इसके  लिए  एक  पुथक  प्रश्न
 की

 सूचना

 दे  सकते

 श्री  सरत  कार  :.  यह  कहने  की  तो  श्रावश्यकता  ही  नहीं  है  कि  कोणाकं  विश्व  भर  में  प्रसिद्ध

 है  प्रौर यह  विश्व के  सात  चमत्कारों  में  से  एक  दुर्भाग्य से  हमारी  स्वाधीनता के  30  वर्षो

 के  बाद
 भी  वहां  के  लिये  संचार  तथा  इसी  प्रकार की  श्रन्य  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं हैं  agit  उड़ीसा

 सरकार  फाइव  स्टार  होटल  खोलने  प्रौ  सड़क  संचार तथा  ग्रन्य  सभी  प्रकार की  सुविधायें  देने
 के

 लिये  जोर  डाल  रही  है  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  कोणार्क  की  तो

 बात
 ही  छोड़  दीजिये हमें  भुवनेश्वर  के  लिये  सीधी  विमान  सेवा  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई  है  सरकार
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 की
 श्रसफलता  को  युक्तिसंगत  बना  कर  हम  किसी  समस्या  का  समाधान  नहीं  करते हँ  ।  मंत्री  महोदय

 का  उत्तर एक  तरह  से  नौकरशाही  का  उत्तर है  |

 प. ग्रत: म
 मैँ

 मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट  उत्तर  चाहता हूं  कि  क्या  वह  हमें  ननि दल्ली  से  भुवनेश्वर  के  लिये

 एक
 सीधी

 विमान  सेवा  उपलब्ध  कोणार्क  के  लिये  विमान  सेवा  की  बात  तो  छोड़ ही

 दीजिए  क्योंकि
 यदि  यह  उपलब्ध  कराई  जाती  है  तो  उड़ीसा  सरकार  का  पर्यटक  विभाग  भुवनेश्वर

 से
 कोणार्क

 के  लिये  सड़क  परिवहन  की  देख-रेख  कर  सकता  मैं  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं
 |

 SHRI  PURUS
 and  Konark  is

 HOTTAM  KAUSHIK  :  So  far  as  the  question  of  linking  of  Bhubaneswar
 the  Orissa  tate

 Government.  Secondly  a  question  is  being  asked  continuously  of  linking  Bhubaneswar
 concerned,  no  such  proposal  has  been  received  from

 by  air  and  may  tell  that  until  and  unless  there  will  be  an  improvement  in  the  air  strip, 37.  Boeing  will  not  come  into  operation  there.  In  the  Sixth  Five  Year  Plan.  we  are
 making  this  proposal  and  the  proposal  of  its  extension  is  under  consideration.  if  it  is
 expanded  effort  will  be  made  to  link  it  by  big  plane  after  considering  other  factors.

 *  *  *
 श्री  पी०  जी०  मावलंकर :  मैं  गत  वर्ष  aot  पत्नी  श्र  बच्चों  के  साथ  कोणार्क  में  था

 श्री  सी ०  एस०  स्टीफन क  a  हम  यह  सुनें  ।

 श्री
 पी०  जी०  मावलंकर  :  वहां  पर  मुझे  जो श्रनुभव  gat  प्रौर  मंत्री  महोदय  द्वारा

 दिये  गये

 उत्तर
 को  देखते हुए  मै  यह  कहना  चाहूंगा  ।  उन्होंने कहा  है  कि  भुवनेश्वर प्रौर  कोणार्क  के  बीच

 मात्र

 लगभग  65  किलोमीटर  की  दूरी  है  श्रौर  वहां  पर  मोटर  से  जाने  के  लिये  श्रच्छी  सड़क  है  भ्र  इस

 लिये  कोणार्क  के
 लिये

 विमान  सेवा  श्रावश्यक  नहीं  दूसरे  कोणाक
 में  ही  भारत  पर्यटन

 विकास

 निगम
 ग्रौर  उड़ीसा  सरकार  ने  पर्यटक  सुविधायें  उपलब्ध  की  हुई  हें

 ।

 इन  दोनों  मामलों  के  बारे में  मेरा  एक  विशिष्ट  प्रश्न

 क्या  भारत  सरकार  तथा  उड़ीसा  सरकार  को  मालूम  है  कि  कोणाकं  में  पयंटकों  तथा  श्राम

 निवासियों
 के  लिये  पूरी  तरह  से  न्यूनतम  श्रावश्यक  सुविधाश्रों  का  झभाव है  ।  मेरी  पत्नी

 श्रचानक

 और  गम्भीर रूप  से  बीमार हो  गई  किसी  विषाक्त  जल  के  कारण  वह  लगभग  मरणासन्न  हो  गई

 ix  कोणार्क  से  भुवनेश्वर श्राने  के  लिये  हमें
 काफी  समय

 लगा  श्रौर  यदि  हमें  दो  घंटे  की  श्र  देरी

 हो  जाती  तो  मैँ  नहीं  जानता  कि  मेरी  पत्नी  की  दशा  क्या  होती
 ।

 ag  वहां  पर  भारत  पर्यटन  विकास

 निगम की  सुविधाओं  की  बात  कर  मैं  विशेष  रूप  से  जानना  चाहता हूं  if  क्या  भारत  पर्यटन

 विकास  निगम  atc  उड़ीसा का  पर्यटन  विभाग  दोनों  मिल  कर  पर्यटकों  तथा  निवासियों
 के  लिये

 अच्छा  झ्रावास  श्रौर  स्वच्छ  पेय  जल  तथा  विश्वसनीय  खान-पान  संबंधी  सुविधा यें

 उपलब्ध  करा  रहे  है  ताकि  इस  प्रकार की  लगभग  घातक  दुर्घटनायें  न  घटित  हो  सके
 ।

 दूसरे  यह  कहा  गया  है
 कि

 यह  दूरी
 केवल  64  किलोमीटर  है  ।  मैँ  जानना  चाहता हूं

 कि  कया

 पह  स  रकार  की  नीति  है  कि  यदि  पर्यटन  की दृष्टि  से  कोई  केन्द्र  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  लेकिन  क्योंकि

 क  १.

 ट्री  कम
 श्रत: वे  कभी  भी

 हवाई  मार्ग  से  जोड़ने  पर  विचार
 नहीं

 करेंगे

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 नहीं
 ।

 श्री पी०  जी०  मावलंकर  :  क्योंकि  भारत  के  सभी  हिस्सों  तथा  विश्व
 से

 पर्यटक
 हैं

 श्र  वे  समय  की  बचत  करना  चाहते  हैं  क्योंकि  उनका  समय  मूल्यवान  होता  है
 ।
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 मौखिक  उत्तर

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK :  As  far  as  the  question  of  complaints  of  the
 hon.  member  is  concerned  I  will  look  into  it  and  enquire  as  to  what  could  be  done  in
 the  matter.
 Tourism  Department.

 But  the  basic  facilities  like  electricity  and  water  should  be  dealt  by  the  State
 If  there  is  any  mismanagement  in  the  hostel  of  ITDC,  1  will  con-

 duct  an  inquiry.  As  the  hon.  member  has  drawn  my  attention,  therefore,  I  will  discuss
 the  matter  with  the  State  Government  and  see  that  such  types  of  complaints  are  removed
 and  arrangement  will  be  made  there  for  safe  drinking  water  and  electricity.

 no  connection
 As  far  as  the  question  of  air  linking  of  important  tourist  centres  is  concerned,  it  has

 tourist  Even with  the  department.  they  I  may  give  this  information
 that  a  survey  was  conducted  by  the  Civil  Aviation  Department  regarding  constructing  an air  port  at  Konark  but  it  was  found  that  its¢land  was  two  hallow  and  it  will  not  be
 economical  to  construct  an  air  port  there.  According  to  the  opinion  of  the  exports  it  will
 be  too  costly  and  it  will  serve  no  purpose.  Therefore,  this  scheme  was  abandoned

 रोजवड  इमारती  लकड़ी  के  लटठों  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध

 *  548.  श्री  पी०  के०  कोडियनं

 att  जाज॑  मथ्य

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  ga
 और  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  Har
 करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  रोजवड  टिम्बर  के  निर्यात  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगा  दिया है

 यदि  तो  सरकार  ने  ऐसा  प्रतिबन्ध  किन  कारणों  से  लगाया  है

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  का  पता  है  कि  टिम्बर के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के

 परिणामस्वरुप  ata  तथाਂ  कर्नाटक  में  रोज॑वड  क  लट्ठ  ढोने  नथा  इनके  निर्यात

 कार्य  में  लगे  हजारों  लोगों  पर  इसका  बरा  प्रभाव पड़ा  है  श्रौर इन  राज्यों  के  वन  विभाग  इमारती

 लकड़ी  को  नीलाम  करके  राजस्व  प्राप्त  करने  से  वंचित  हो  गये हैं  ;  भ्रौर

 यदि  तो  क्या  रोजवुड  इमारती  लकड़ी  के  लट्ठों  के  निर्यात  पर  लगे  प्रतिबन्ध के  बारे

 में  पुर्विचार  करने का  कोई  प्रस्ताव

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  (a

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है से

 विवरण

 18-7-1977  को  सभी  इमारती  लकड़ी  के  लट्ठों  के  निर्यात पर  रोक  लगा  दी  गई  थी

 जिनमें  रोजवड च्  के  लट्ठे  भी  शामिल  हूँ  परन्तु  रोक  से  पहले  की  वचनबद्धताओं  को पुरा  करने के

 लिये  वर्ष  1977-78  के  लिये  रिलीज  की  गई  सीमा  तक  निर्यात  करने की  श्रनमति दी  गई  थी  ।

 रोक  लगाने  का  उद्देश्य  काष्ठ  प्लाईवुड  इमारती  लकड़ी  की  प्रन्य

 वर्धित  मदों  के  निर्यातों  को  प्रोत्साहन  देना  स्वदेशी  उद्योग  का  विकास  करना  यह

 उद्योग  रोजगार  श्रभिमुख  भी  है  तथा  निर्यात  अ्रभिमुख  भी  है  ।

 तथा
 ज्य  लट्ठा  निर्यातकों  तथा  काष्टपरतों  श्रन्य  इमारती

 लकड़ी  की  मृत्यवधित  मदों  के  निर्यातकों  से  प्राप्त  श्रभ्यावेदनों पर  ध्यान  देते  हए  सरकार  ने

 लट॒ठों  के  रूप  में  किये  जाने  वाले  निर्यातों  को  धीरे  धीरे  कम  करने  का  निणय
 किया

 चालू  वर्ष

 के  लिये  10,000  घन  मीटर की  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  जो  कि  1978-79 में में  कम  करके
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 eee

 6,000
 घन

 मीटर  कर  जायेगी  ,  1979-80  में  3,000  घन  मीटर  श्रौर  उ  a
 न  a

 के  बाद  शुन्य

 यह  निर्णय  श्रावश्यक  समायोजन
 के  लिय  समय  देने  के  लिये  तथा  निर्यातकों  को  वधित  मूल्य  सहित

 इमारती  लकड़ी  का  निर्यात  करने  के  लिये  स्वयं  को  तैयार  करने  के  लिये  लिया  गया है  जिससे कि

 अधिक  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होगी  ak  अतिरिक्त  रोजगार  के  श्रवसर  मिलेंगे  ।

 श्री  पी०  Fo  कोडियन :  विवरण  में  कहा  गया  है  :--

 रोक  लगाने  का  उद्देश्य  काष्ठपरतों  ,  प्लाईबुड  तथा  इमारती  लकड़ी  की  श्रन्य  मूल्यवर्धित  मदों

 के  निर्यातों  को  प्रोत्साहन  देना  a  स्वदेशी  उद्योग  का  विकास  करना  क्योंकि  यह  उद्योग  रोजगार

 अभिमुख  भी  है  तथा  निर्यात  श्रभिमुख  भी  है  ।

 मैं  जानना  चाहता हूं  कि  ऐसे  कितने  उद्योग  स्थापित  किये  गये  हैं  ate  उनकी  रोजगार  क्षमता

 क्या  है
 ?

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल में  दो  एककों  सहित  हमारे  देश  में  इस  समय  विद्यमान  उद्योग  देश

 में  उपलब्ध  ष्  का
 5  प्रतिशत

 से
 प्रतिशत  तक  उपयोग

 कर  रहे  हैं  यदि  ऐसा  है  तो  रोजवुड

 इमारती  लकड़ी  के  निर्यात पर  पूर्ण  प्रतिबंध  में  क्या  औचित्य  है  ?

 SHRI  ARIF  BEG  :  Sir,  so  far  this  ban  is  concerned  which  has  been  imposed  by  my
 department,  it  has  been  imposed  after  discussion  with  the  Head  of  the  Community  Boards,
 and  officers  of  Export  Promotion  Council.  The  purpose  of  imposing  this  ban  is  that  the
 rose  wood  timber,  trees  or  bushes  take  one  hundred  to  one  hundred  fifty  years  in  full  ripen-

 timber
 and  it  should  not  be  taken  away  easily.
 ing.  Therefore,  the  Government  felt  that  it  is  necessary  to  preserve  this  costly

 Simultaneously  we  want  that  our  indigenous
 industries  are  not  harmed.  We  received  a  complaint  that  Rose-wood  logs  are  being
 exported  and  our  units  do  not  get  the  timber  which  is  required  by  them.

 श्री  पी०  के०  कोडियन :  उन्होंने  मेरे  प्रश्न  का  ठीक  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  मेरा  विशेष  प्रश्न

 यह  था  कि  क्या  यह
 सच

 है  कि  देश  में  रोजवुड  इमारती  लकड़ी
 का  मुश्किल से  5  प्रतिशत

 से  8 प्रतिशत  तक  इस  समय  उद्योग
 द्वारा  उपयोग  किया  जाता  है

 ।
 वह  स्वदेशी  उद्योग

 को  प्रोत्साहन

 देने  के  बारे  में  बात  कर  रहे  लेकिन  रोजवुड  लकड़ी  की  बहुत  कम  मात्रा  उद्योग  द्वारा  उपयोग

 में  लाई  जा  रही  रोजवुड  इमारती  लकड़ी  के
 निर्यात

 पर  पूर्णतया  प्रतिबंध  लगाने  की

 wane  है  जब  कि  विद्यमान उद्योग  इसे  खपाने
 की

 स्थिति
 में  नहीं  है

 ?

 रोजवुड  इमारती  लकड़ी  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध  लगाने  में  कया  केन्द्र  ने  राज्य  सरकार

 से  परामर्श  किया  है  क्योंकि  रोजवुड  इमारती  लकड़ी  90 प्रतिशत  केरल से  श्राती  है  श्रौर  प्रत्येक

 वर्ष  केरल  सरकार  को  इस  रोजवुड  इमारती  लकड़ी से  बहुत  भ्रधिक  राजस्व  प्राप्त  होता  रोजबूड

 की  किस्म भी  eer  है  जो  केरल में  उत्पन्न  होती है  ।

 इस  प्रतिबंध  से  केरल  सरकार के  राजस्व  पर  गम्भीर  प्रभाव  पड़ा  है
 ।

 इसके  श्रतिरिक्त  लकड़ी

 के  लट्ठे  बनाने
 प्रौर

 रोजवूड  के  निर्यात-कार्य  में  लगे  मजदूर  भूखे  मर  रहे
 जो

 लकड़ी  वनों

 से  पहले  ही  एकत्र  कर
 ली

 गई  है  वह  होती जा  रही  है परौ  श्रमिक  भूखे मर
 सरकार

 ने  राज्य  सरकार  से  इस  मामले  में  परामर्श  कयों  नहीं  किया है  ?

 श्री  मोहन  धारिया
 :  जैसा

 कि
 मेरे  साथी

 ने  पहले ही  कहा  है  कि  यह  aga  बढ़िया  किस्म

 की  लकड़ी  है  जो  उष्णकटिबंधीय  देशों  में  होती  है
 ।  श्राजकल  हम  रोजवुड  की  लकड़ी  के  लट्ठे

 निर्यात  कर  रहे  हैं  ।  बेरोजगारी  की  भारी  समस्या  को  देखते  यदि  हम  इस  लकड़ी  के

 खिड़कियां  तथा  श्रन्य  वस्तुएं  बनाकर  निर्यात  करें
 तो

 वह
 भी  श्रच्छा  होगा  ।  ऐसा  करने
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 से  इस  लकड़ी  के  मलय  में  वद्धि  भी  होगी  ।  इस  संदर्भ  कर्नाटक  श्ौर  उड़ीसा

 की  सरकारों  के  सम्बन्धित  श्रधिकारियों  से  परामर्श  करके  चाल  वर्ष  के  लिए  10,000  घन  मीटर  लकड़ी

 के  mes  के  निर्यात  को  श्रौर  wa  वर्ष  के  लिए  6000  घन  मीटर  लकडी  के  लटें  के  निर्यात  की  योजना

 बनाई  गई  है  प्रौर  इसके  बाद  3000  घन  मीटर  का  लक्ष्य  हो  जायेगा  हमने  उनसे  यह  भी  भ्रनरोध  किया

 है  कि  वे  भी  भ्रपने  श्राप  को  उद्योगों  में  बदल  लें  जिससे  हम  श्रधिक  मूल्य  का  निर्यात कर  सके

 प्रश्न  यह  है  कि  हमें  कच्चे  माल  की  बजाय  नयार  माल  बाहर  भेजने  का  प्रयास  करना  चाहिए

 जिससे  प्रघिक  विदेशी  मद्रा  प्राप्त  हो  ग्रौर  बेरोजगह्री  की  समस्या  भी  हल  हो  जाये

 श्री  जाज  मथ्य  मंत्री
 जी  ने  हाल  ही  में  बताया  है  कि  इस  मामले  में  तमिलनाडु

 और  उड़ीसा  की  सरकारों  से  सलाह  ली  गई  थी  परन्तु  केरल  के  मुख्य  मंत्री  ने  25-7-1977  को  मंत्री

 को  लिखकर इस  रोक  के  बारे  में  विरोध  प्रकट किया  था  |  केरल  श्रब  20,000  घन  मीटर  रोजवड

 निर्यात  करने  की  स्थिति  में  है  श्रौर  उद्योग  केवल  7000  घन  मीटर  लकड़ी  ही  खपा  पाते

 हमें  प्रति  घन  मीटर  लकड़ी  के  लिए  70,000  रुपये  मिलत ेहैं  बड़े  उद्योग  पुरी  लकड़ी  का  उपयोग

 करने  में  ग्रसमर्थ हूं  ।  इसका  परिणाम  यह  eats कि  प्राय  70,000  से  बहुत  अधिक  घट  गई  है  ।

 ग्रध्यक्ष  महो दय
 कपया  श्रपना  प्रश्न  पूछिये  wie  भाषण  न  दीजिये  |

 |  जाज  मथ्य  बया  माननीय  मंत्री  यह  श्रादेश  जारी  करेंगे कि  उद्योगों  को  वह  माल  दिया

 जो  उन्हें  चाहिए ।

 श्रध्यक्ष महोदय  :  क्या  श्राप  चाहत ेहैं  कि  कच्चा माल  तैयार  माल  में  बदला  जाये  ।  श्रापका

 प्रश्न क्या  है  ?

 श्रीं  जाज॑  भथ्यू  देश  में  उद्योगों  की  कितनी  श्रावश्यकता है  भ्रौर  क्या  उनकी  श्रावश्यकता

 पूरी  कीजारही

 श्री  मोहन  धारिया  :  मेंने  पहले  भी  कहा  है  कि  हालांकि इस  पर  रोक  Teg  इसकी  ग्रधिकतम

 सीमा भी  रखी  गई  है  ।  चालू  वर्ष  के  लिए  अधिकतम  सीमा  10,000  घन  मीटर  है प्रौर  तदनसार

 10,000  घन  मीटर
 के

 निर्यात  फी थि  है
 ।  मैंने इस

 मामले
 पर  माननीय  सदस्य  सहित  संसद

 केरल  के  a  कछ  उद्योगों ak  निर्यातकों  के  प्रतिनिधियों के  साथ

 किया  था  |

 meal  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  कहा है  कि  केरल के  मुख्य  मंत्री ने  wal  इस  बारे

 में  पत्र  लिखा  था  ।

 श्री  मोहन  धारिया  :  उन्होंने  मुझे  पत्र  लिखा  था  श्रौर  मैंने  उनसे  इस  मामले  पर  बातचीत की

 थी  श्रौर  उन्हें  बताया  था  कि  इससे  केरल  में  भी  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करने  में  मदद

 मिलेगी ।  मेरे  विचार  से  वह  इस  बारे  में  श्राश्वस्त  हो  गये

 डा०  हेनरी  झ्रास्टिन  :  यह  मानते  हुए  कि  इस  नीति  के  कछ  पहल  श्रच्छ ेमें  जानना

 कि  मंत्री  महोदय  ने  लट्ठे  बनाने श्रौर  निर्यात  करने  के  काम  में  लगे  हजारों  लोगों को  वैकल्पिक

 रोजगार देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  Weer  रवाधाएं  )  इस  काम  में  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  भी  कछ
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 लोग
 लगे

 हैं
 ।

 श्राज  राज्य  को  4-5  करोड़  रुपये  का  घाटा
 हो  रहा  है  हजारों  मजदूरों  का  रोजगार

 छूट  गया  है
 ।

 इन  गरीब  मजदूरों  छोटे  जिन्होंने  इस  उद्योग  में  पूंजी  लगाई
 की  समस्याओं

 को  हल
 करने

 के  लिए  क्या  मंत्री  महोदय  कोई  कार्यवाही  करेंगे  ।

 भी  मोहन  धारिया  :  जहां  तक  चालू  वर्ष  का  सम्बन्ध  इसमें कोई  समस्या  नहीं  क्योंकि
 10,000

 घन
 मीटर

 की  सीमा  है  जिसे  श्रनुमति  दे
 दी

 गई  है  ।  श्रगले वर्ष  के  लिए  6000  की  सीमा

 हैं  जो
 केवल  4000

 कम  है  ae  श्राप  स्वयं यह  श्रनुमान  लगा  सकते  हें  कि  4000  घन  मीटर
 से  कितने  लोगों  को  रोजगार  मिलता  है

 ।
 कह  कहना  गलत  है  कि  हजारों  श्रमिक  बेरोजगार

 किये  जा  रहे  हैं  मैं
 श्रपने  मिल्नों  को  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  यदि  वे  किसी  उद्योग  को  चलाने के

 लिए  श्राधिक  सहायता  चाहते  हैं  या  बाहर  से  कोई  मशीनरी  मगांना  चाहते  हैं  तो  मैं  उनकी  यह

 मांग  मानने  को  तैयार हूं
 ।  परन्तु हमें  दूसरा  पक्ष  भी  याद  रखना  है  wie  हमें  श्रौद्योगिक  संसाधनों

 को  नगण्य  मूल्य  पर  निर्यात  नहीं  होने  देना  है  ।  वह  माल  निर्यात  किया  जाये  परन्तु  afr  मूल्य  पर

 सरकार  की  यही  नीति  है  मैं  उनसे  विचार-विमर्श  करने  श्रौर  वह  सब  करने  को  तैयार हूं  जो  राष्ट्र

 हित  में  होगा
 ।

 जहां  तक  रोजवुड  का  सम्बन्ध  इसे  पकने  में  100  से  150  वर्ष  तक  लगते  हैं  ।

 यदि इस  लकड़ीਂ  के  लट्ठे  5,10 या  15  वर्ष  तक  रुके  पड़े  भी  रहते  तो  कोई  हानि  होने  वाली  नहीं

 है  इसके  विपरीत इससे  हमें  atc  प्रधिक  विदेशी मुद्रा  प्राप्त  होगी

 श्री
 रागावलू  TSATTT

 :
 सरकार  से  इस  बारे  में  जो  पत्न  केन्द्रीय  सरकार को  मिले

 क्या  उनके  उत्तर  भेज  दिये  गये

 श्रीं  सोहन  धारिया :  जिन्होंने  भी  हमें  पत्र  लिखे  उन  सभी  को  उत्तर  भेज  दिये  गये

 दक्षिण  ga  एशियाई  देशों  में  भारतीय  उत्पादों  का  विपणन

 *349,  श्री  डी०
 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  Me  सहकारिता मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि
 1

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्व  ौर  दक्षिण  पूर्व  एशियाई
 देशों

 में  भारतीय  मिशनों  ने  भारतीय

 व्यापारी  समुदाय  से  यह  भ्रनुरोध  किया  हैकि  वे  उन
 देशों

 में  भारतीय  उत्पादों  ake  सेवाग्ों  के  विक्रय

 के  लिये  श्रधिक  जोरदार  उपाय  1.0

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उस  पर
 व्यापारी  समुदाय  की

 प्रतिक्रिया
 का

 पता
 कर

 लिया

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  शौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 तथा  (a)  नई  दिल्‍ली  में  श्रगस्त/सितम्बर  में  हुए  दक्षिण  gt  तथा  पूवे  एशिया
 स्थित  मिशनों

 के  प्रधानों  के  सम्मेलन  में  जिन  विषयों  पर  विचार-विमर्श किया  गया  उनमें  से  एक  विषय  निर्यातों

 के  विशेष  सन्दर्भ  में  इन  देशों  के  साथ  भारत  के  व्यापार  को बढ़ाने  के  बारे  में  था  ।  मिशनों  के  प्रधान

 दिल्‍ली  में  भ्रपने  ठहरने  के  दौरान  इस  सम्बन्ध  में  व्यापारी  वर्ग  के
 प्रतिनिधियों

 से  भी
 मिले  इन

 विचार-विमर्शी  के  परिणामस्वरूप  जो  सुझाव  ्र।ये, उन पर उन  पर
 सरकार

 ध्यान  रखेगी
 |

 श्री  डी०  श्रमात  व्यापारी  समुदाय  के
 किन-किन  संगठनों

 से
 जोरदार  उपाय  करने  को

 कहा गया  है  ?
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 9  1977
 णा  aa  अ

 ी  घ्रारिफ  बेग  :  जहां  तक  कानों  ®  art  की  बात  भारतीय  वाणिज्य  उद्योग  मंडल

 महासंघ  (  Tho  श्राई०  ato  सी०  Meo  )  सहित  देश
 के  विभिन्न  व्यापारी  समुदाय इस  बारे

 में  सभी  सुझावों  पर  विचार  किया  जा  है

 श्री  कृष्ण  काण्त
 :  जब  से  कछ  देशों ने  राष्ट्रों  का  संगठन

 नाम  का  संगठन  बनाया  तब  से  क्या  उन्होंने  भारत  सरकार  से  ae  अधिक  श्राधिक  सहयोग  करने

 के  लिए  श्रनुरोध किया  है  ।  मुझे  मालूम  हुमा है  कि  कुछ  देशों  ने  ऐसा  किया है
 सरकार

 ।
 ने

 संगठन  से  श्रौर  प्रधिक  श्राथिक  सहयोग  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हूँ  ।

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  मोहन
 :

 यह  सच  है  कि

 फिलीपीन  मलेयशिया ate  इण्डोनेशिया  ने  एक
 संगठन  बनाया  है  जिसका  नाम

 एसिश्नन' है। हम इस संगठन हम  इस  संगठन  श्रौर  उसके  सदस्य  देशों  से  बातचीत  कर  रहे  जब  मैं  बैंकांक

 गया था  तो  मैंने  इन  देशों  के  मंत्रियों  तथा  प्रत्य  मंत्रियों  के  साथ  बातचीत  की  थी  श्रौर हम  हर  सम्भव

 प्रयास  कर  रहे  हूँ  जिससे  पूर्वी  क्षेत्र  के  देशों  में  हमारा  श्रायात  श्रौर  निर्यात  व्यापार  बढ़े
 |

 श्री  बयालार रवि
 :  विश्व  बाजार  में  व्यापार के  मामले  में  एक  नई  प्रवृत्ति  जन्म ले  रही  है

 wad  विभिन्नक्षेत्रों  में  वहां  के  देश  अपने-श्रपने  संगठन बना  रहे  इस  c  में  यह  जानना

 चाहता हूं  कि  ई०  fo  सी०  श्रौर  एसिग्रन  जैसे  संगठनों  के  सदस्य  राष्ट्रों  के  बारे  में  श्रापकी  कोई

 निश्चित नीति  है  ;  श्राप  दीर्घाविधि  के  लिए  क्या  नीति  श्रपना  रहे  हे  प्रौर  क्या  इस  बारे  में  कोई

 गिरि

 श्री  मोहन  धारिया
 :

 वाणिज्य  मंत्रालय  बहुत  ae  तक  विदेश  मंत्रालय  से  मिलकर  art

 करता  समन्वित  प्रयास  सुनिश्चित  करने के  लिए  प्रधान  मंत्री  ने  एक  मंत्रिमंडलीय समिति  बनाई  है

 जिसमें  वित्त  विदेश  मंत्री  ,  इस्पात  श्रौर  खान  तथा  कृषि  मंत्नी  सदस्य  हैं  ।  श्रौर  इस  समिति का  श्रध्यक्ष

 वाणिज्य  मंत्री  है  ।  इस  दिशा  में  जो  भी  प्रयास किये  जाते  हैं  वे  केन्द्रित ah  समन्वित  होते

 diag  सच  है  कि  विभिन्न  देशों  ने  ई०  ई०  सी०  श्रौर  जैसे  संगठन  बनाये  है  ak  हमें

 उनसे  सम्बन्ध  बनाने  है  ।  हम  देशों  से  या  उनके  संगठनों  से  द्विपक्षीय  श्राधार पर  सम्बन्ध

 बनाने  का  प्रयास  करते  परन्तु  श्रन्ततोगत्वा  हमें  देश  विशेष  के  हितों
 को  ध्यान

 में  रखना  होता

 है  झ्र  हमारा  प्रयास  भी  यही  होता

 श्रायातित  पोलिथिलीन  श्रौर  रबड़  कम्पोन्ड्स  का  चोर  बाजार  में  बेचा  जाना

 *352.  श्री  ज्योतिर्मय  ag  :  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  ade  लगाया  गया  है  कि  गोयन्कास  श्राफ  डंकन  कलकत्ता  के

 धीन  कबल्स  कारपोरेशन  बम्बई  ने
 वर्ष  1969  में  श्रायातित  पोलिथिलीन  wie  रबड़

 कम्पोंड्स  चोर  बाजार  में  बेचे  थे  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  उक्त  श्रारोपों  की  जांच  की  गई  है  ;  शभ्रौर

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या हैं  श्नौर  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  ak  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रारिफ  :

 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है
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 विवरण |  म  *

 एसे  अभिकथन  थे  कि  कलकत्ता  के  डंकन  a  के  गोयन्नकास  के

 मसस  एशियन  केबल  बम्बई ने  1968  से  1969  की  अवधि  में  ome  लो

 डेनसिटि  पोलिथीलोन  मोल्डिंग  पाउडर की  980  मे०  टन  मात्रा  मे ंसे  326.  707  मे०  टन  मात्रा
 को  विविधीकरण  array  के  बहाने  से  निमित  उत्पादों  अर्थात  पोलिथीलोन  पाइपों  श्रौर  शीटों  झ्रादि

 के  रूप  में  मिथ्या  सूप  से  दिखा कर  बेच  fem  ।  शिकायत  करने  वाले  न  रबड़  कंपाउड्स  के  बारे  में

 कोई  उल्लेख नहीं  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो
 Aaa  जांच  की  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  भ्रतुसार

 यह  अपर: ध  श्री  झार०  पो०  गोयनका  द्वारा  कम्पनी  के  संचालक  का  पद  सम्भालने  के  बाद  gar  |

 जांच  के  अन्त  मं  बो  श्राई०  ने  यह  निष्कर्ष  निकाला  fe  दंड  सहिता  को  धारा

 420  तथा  477.0  का  के  साथ  aia  बारा  120
 के  अधीन  तथा  इम्पैक्स  श्रधिनियम  की  धारा  5  Ginga AAS

 घिक  धोखादेही  तथा  मिथ्या  लेखे  तैयार  के  भ्रधीन  मुकदमा  दायर  करने  के  लिए

 पर्याप्त  सामग्री  है  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  विधि  मंत्रालय  से  परामर्श  किया  ak  मख्य  नियंत्रक

 व  निर्यात  से  16  व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चलाने  की  सिफारिश  जिसमें श्री  प्रार०  पी०

 गोयनका  तथा  श्री  Wo  क े०  ae  मैनेजर  शामिल  नहीं  थे  ।  कम्पनी  के  MIATA  जिस पर

 श्रागे  भी  कानूनी  सलाह  ली  गई  पिछली  सरकार  ने  विनिश्चय  क्या  था  कि  इन  16  व्यक्तियों

 के  खिलाफ  भी  कार्रवाई  नहीं की  जाएं

 चंकि  इस  झभिकथन  में  श्री  प्रार०  पी०  गोयनका  के  श्रंतग्रस्त  होने  तथा  इस  अरोप  के  संबंध

 में  दुसरों  पर  मुकदमे  चलाने  के  संबंध  में  भी  श्रलग-प्रलग  राय  इस  लिए  नई  सरकार ने  यह

 प्रावश्यक  समझा  कि  विधि  मंत्रालय  द्वारा  इस  मामले  पर  फिर से  विचार  कराया

 कार्मिक  विभाग  (  गह  मंत्रालय  tarda  किया गया  है  कि  वे  इस  मामले  पर  विधि  मंत्रालय  से

 सलाह  करके  समचित  कार्यवाही  कर े।

 ~
 थी  ज्योतिमं य बसु  :  चौथी  लोक  सभा

 में  25  1974
 को

 मेरे  प्रश्न  संख्या  501

 के  उत्तर  विदेश  व्यापार  मंत्री  श्री  चट्टोपाध्याय  जो  गोयनका  बन्धुओं  का  एक  मित्र  है  ।

 c (weet  बाधाएं

 श्री  के०  लकप्पा  यह  बहुत  ही  गलत  श्रौर  असंगत  बात है  कि  वह  श्री

 ध्याय जो  दसरे  सदन  के  सदस्य  का  नाम  एक  ग्रूप  के  साथ  जोड़  तहे
 |

 व्यक्तिगत  नहीं  होना  चाहिए meat  महोदय

 श्री  raraaa  बसु  :  मैने  राज्य  सभा
 के  क्सी  सदस्य

 का
 नाम  नहीं  लिया

 है
 ।
 मैने

 तो  मंत्री

 का  नाम  लिया  है  जो  इस  सभा  के  प्रति  उत्तरदायी  होता  है  |

 रदायी  भी  नहीं  है  । श्री  सी०  एम०  स्टीफन  वह  अरब  मंत्री  नहीं  है  ake  इस  सभा  केर्रा

 माननीय  सदस्य  ने
 उन

 पर
 आ रोप  लगाया  है  जो

 राजनीदिक  दूषि
 से  मानहानि  वा  है  ।

 आप इस  प्रकार  की  बारत  की  अ्रनुमति
 देगे  ।  ufe

 ae  ऐसा  करेगे  तो  हम  भी  ऐसा  कर  सकते

 a.
 ह
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 meas  महोदय
 :  केवल  यह  कहने  सेकि  वह  गोयनका  का  मित्र  मानहानि  का  कोई  मामला

 नहीं  बनता  ।

 थ्री  ज्योतिमंय  मैंने  यह  पूछी था  कि  3.  50  रुपये  प्रति  किलोग्राम  के  हिसाब  से

 अ्रायात  किया  गया  2500  मी०  टन  पोलीथिलीन  को  7.  50  रुपये  प्रति  किलोग्राम  से  काले  बाजार

 में  बेंच  दिया  गया  था  श्रौर  88  लाख  रुपये  का  लाभ  कमाया  गया  जब  हम  इस  मामले के

 पीछे पड़े  तब यह
 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को

 जांच  लिए  सौंपा  गया
 था

 झौर  यह  उत्तर  दिया  गया
 था  कि  मैसर्स  एशियन  केबिल्स  द्वारा  श्रायातित  कच्चे  माल  के  दुरुपयोग  के

 तीन  मामले

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 कुपया  प्रश्न  पूछिये  |

 थ्री  ज्योतिमंथ  बसु  :
 मँ  यह  टिप्पणी  करना  चाहता हूं

 कि**

 श्री  Fo  वह  सभा  मे  इस  प्रकार  के  श्रारोप नहीं  लगा  सकते |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  मेरे एक  ग्रन्य  प्रश्न के  उत्तर  में  श्री  मोहन  धारिया  ने  कहा  कि

 झायातित  माल
 का  दुरुपयोग  करने  वालों  के।विरुद्ध  सरकार  कठोर  कार्यवाही  करेगी

 डा०  हेतरी  श्रास्टिन  :
 वह  कितने  प्रश्न  कर  सकते हैँ  |

 महोदय
 :  मै  आपके  arses  लिए  नियम  नहीं  बना  सकता  |  कया

 मेरे  कहने  पर  श्राप  रुक  गये  थे  ?  ये  मेरे  हस्तक्षेप  का  श्रापने भी  विरोध  किया  ar

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  मेरे  1  1977  के  प्रश्न  संख्या  2431  के  उत्तर में  यह  बताया
 गया

 था  कि  चोरबजारी  शर  88  लाख  रुपये  कमाने  से  सम्बन्धित  मामले  में  24-11-1975  को  दोष

 सिद्ध  हो  गया था
 ak  कम्पनी  पर  200  रुपयें  के  जुर्माने का  दंड

 लगाया
 गया  था  और

 दो

 अभियुक्तों  पर  चार-चार  सौ  रुपय  का  जुर्माना  किया  गया  था  |

 ait  ह जनादन  पुजारी :.  क्या  यह  न्यायापालिका  पर  झ्राक्षेप  नहीं  है
 ?

 महोदय  :  अझाप  ज्यादा  जल्दी
 न

 कींजिए
 ।

 उन्होंने  न्यायपालिका  के  बारे में  कछ  भी

 नहीं  कहा है

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  प्रश्न यह  हैकि  यह  अपील  बहुत  लम्बे
 समय  से  विचाराधीन है  ।

 मान  सरकार ने  इस  बारे  में  शीघ्रता  क्यों  नहीं  की  है  श्रौर  यह  सुनिश्चित  क्यों  नहीं  किया  है  कि

 झपराध के  अनुरूप  दंड  मिले  ?  सरकार इस  मामले  को  पुनः  कब  तक
 खोलेगी

 ?

 वाणिज्य तथा  नागरिक  पति  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया
 :  श्री  aq  सभा

 के  सामने  एक  बहुत  ही  गम्भीर मामला  लाये  हैं  ।  जब  मुझे  पता  लगा था  कि  दो  भूतपूर्व  निदेशकों ~
 पर  400  रुपये  श्र  200  रुपये

 का  जुर्माना  24-11-75  को  दोषसिद्ध  के  लिए  किया  मुझे

 भी  इस  बारे  में  चिन्ता  हुई  थी  ।  मेरे  विचार  से  उस  समय के  प्राधिकारियों  ने  मामले  में  श्रौर  ग्रघिक

 दंड  के  लिए  किसी  उच्च  न्यायालेय  में
 भ्रपील  न  करकें  श्रपना  दायित्व  निभाने  में  लापरवाही  बरती

 परन्तु  जब  मुझे  यह  गया  तब  समय-सीमा  श्रांदि  समाप्त  हो  चुकी  थी
 ak

 कुछ  भी  करना

 सम्भव
 न  था  ।  मुझे  यह  भी

 पता  लगा
 कि

 श्रतिरिक्त  महन्यायवादी  श्रोर  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो
 में

 **अध्यक्ष  पीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृतान्त  से  निकाला  गया
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 (Saka)

 मतभेद  होने  के  कारण  तत्कालीन
 मंत्री  श्री  चट्टोपाध्याय  ने  इस  मामले  में  1976 में  यह  रि ara

 लिया  था  कि  मुकदमा  न  चलाया  जाये ।  यह  मामला  मुझे  गम्भीर  लगा  श्रौर  मैंने
 गृह  मंत्रालय  से

 इस  मामले  को  विधि  मंत्रालय  को  भेजने  के  लिए  wade  किया  ।  यदि इस  मामले  में  कोई
 अपराध  सिद्ध  होने  लायक  पाया  तो  उन  पर  ग्रवश्य  ही  मुकदमा  चलाया  जायेगा ।
 चाहे  गोयनका  दो  झौर  चाहे  श्रौर  कोई  यदि  उन्होंने  कोई  श्रपराध  किया  ah  विधि  मंत्रालय
 के  अनुसार उस  पर  मुकदमा  चलाया  जा  सकता  है  तो  उस

 पर  श्रवश्य  ही  मुकदमा  चलाया  जायेगा  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  डंकन  ब्रदर्स  के  श्री  आआार०  पी०  गोयनका  श्रौर  उसके  लिए  श्री  के०  पी०

 गोयनका  का  भूतपूर्व  शासक  दल  उसके  नेताओं  से  ak  विदेश  व्यापार  मंत्नी  से  घनिष्ट  सम्बन्ध
 था |

 (aretaterty

 2 श्री  के०  लकप्पा
 :  श्राप  राजनीतिक  श्राक्षेप  मत  करिए  ।  हाल  में  न्र  ज्योतिमंय बसु  ने

 राइटर्स  बिल्डिंग  में इस  व्यक्ति  सहित  सभी  उद्योगपतियों  को  चर्चा  करने  श्रौर  इस  उद्योगपतियों

 को
 शान्त  करने के  लिए  बुलाया था

 श्री  ज्योतिमंय बसु  :  यह  राजनीतिक  नहीं  ari यह  चोरी  थी  |  ह |

 (axaerta) )

 श्री  गौरी  शंकर  राय**

 श्री  के०  लकप्पा
 :  श्राप  उन्हें

 इंड  दीजिए  परन्तु  राजनीतिक  श्राक्षेप  मत  करिए  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  इसे  वृतांत  में  शामिल  नहीं  किया  जाये  |

 ( saqerTa )

 श्री  ज्योतिम॑य बसु  :  यह  ऐसा  er  कि  यद्यपि  लाभप्राप्त  कर्ता  श्री  श्रार०  पी०  गोयनका

 उनके  परिवार  थे  प्रौर  वे
 लोग  कंपनी

 के
 मालिक

 परन्तु  मुकदमा
 कर्मचारियों  ae  नकली

 निदेशकों  पर  चला
 ।  तत्कालीन  विदेश  व्यापार  मंत्री  श्री  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  ने  कहा था  कि  श्री

 गोयनका का  नाम  इसलिए  नहीं था  क्योंकि  उन  दिनों  गोयनका  परिवार  एशियन  के  मालिक

 vat  थे  पर  मैंने  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया था

 भ्रध्यक्ष  महोदय  यह  ठीक  है  ।  झ्रापका  प्रश्न  कया

 श्री  ज्योतिमं  त्र  बसु
 :  मेरे  पास  वर्ष  1966-67  का  श्रौद्योगिक  लाइसेंसिंग  नीति  जांच  मि

 खंड  2,  1969  का  प्रतिवेदन  है  जो  यह  साबित  करता  है  कि  श्री  झार०
 पी०  गोयनका

 श्र  श्री  क्ने०  पी०  गोयनका  उस  समय  इसके  मालिक थे

 महोदय
 :

 परन्तु  झपका  प्रश्न  क्या है  ?

 श्री  ज्यातिमंय  प्रश्न यह  है  कि  उनके  विरुद्ध श्र  तक  मुकदमा  क्यों  नहीं  चलाया  गया

 क्या  श्राप  सभा  में  यह  श्राश्वासन  देंगे  कि  वास्तविक  लाभ-प्राप्तकर्ता यथा
 श्रार०  पी०  गोयनका

 और  के०  पी०  गोयनका
 पर  मुकदमा  चलाया  जायेगा

 श्र  उनको
 जेल

 में
 रखा  जायेगा

 ?

 *शध्यक्ष  पीठ  के  श्रादेशनुसा र  कार्यवाही  वृतांत  से  निकाल  दिया  गया
 |
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 श्री  मोहन  धारिया  :  यह  अरति  दुर्भाग्यपूर्ण  है  ।  मैं  इस  मामले  को  राजनीतिक  रंग  नहीं  देना

 चाहता हुं  जब  सरकार  पर  उद्योगपतियों are  एकाधिकारवादियों  को  संरक्षण देने  का  श्रारोप

 लगाया जा  रहा  है  तो  मेरे  विचार  में  सरकार  के  विरुद्ध  कही  जा  रही इन  झठी  बातों का  इस  मंच

 से  खंडन  किया  जाय  ।  इसलिए इसमें  कोई  गलत  बात  नहीं है  कि  सच  बोलकर  झूठ का  खंडन  किया

 जा  रहा  इसमें  कोई  गलत  बात  नहीं  है  ।  जहां  तक  ATIaT aT  की  बात  मैंने  सभा  को

 पहिले ही  ्राश्वासभ  दे  दिया  है  कि
 विधि-मंत्रा  लय

 इस  मामले  की  जांच  कर  रहा  है  ग्रौर जो  भी

 दोषी पाया  उस  पर  मुकदमा  चलाया  जायेगा  |

 श्री  गौरी  शंकर  राय  | श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 ज्योतिमंय  बसु  :  यह  श्रार०  पी०  यह  विधि  मंत्रालय  ware  (  व्यवधान )

 श्रध्यक्ष  महोदय  श्री  गौरी  शंकर  राय  ।

 शी  के०  लकप्पा  :  श्री बसु  ने  कछ  कहा  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  नहीं

 श्री  के०  लकप्पा  यदि  ्राप  चाहते  ह  तो  श्राप  कायंवाही  वतांत  दख  सकते  है  यह  सभा

 का  गंभीर  ग्रपमातन  है  तथा  विशषाधिकार  भंग  का  मामला  है  !

 श्रध्यक्ष  महोदय :  यदि  एसी  बात है  तो  मैँ  इस  मामले  को  देखूंगा  ।  में  कार्य॑वा  ही  वत्तांत को

 देखूंगा  ।  यदि  उन्होंने  सभा  '  कहा  तो मैँ  उसे  कार्यवाही  से  निकाल  दूंगा

 SHRI  GAURI  SHANKAR  RAI:  A  want  to  know  categorically  from  the
 hon.

 Minister
 as  to  at  whose  instance  prosecution  cases  against  Shri  R.  P.  Goenka  and  Shri  K
 Raman,  Works  Manager  were  dropped  ?

 श्री  मोहन  धारिया  :  मंत्रालय  के  परामर्श  पर  कि  उनके  विरुद्ध  साक्ष्य  पर्याप्त  नहीं है*  *  ar

 जांच  az  ने  केवल  16  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  मकदमा  चलाने  की  सिफारिश  की  थी  ।  भ्रौर इस

 मामले  को  सौंपने  से  पहले  (  व्यवधान )

 ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  353,  श्री  मालनना

 व्यवधान

 कवर  लाल  गप्त  :  यह  ठीक  नहीं है

 श्री
 aged  :  अ्रभी  मुश्किल  से  एक  मिनट  बाकी है  pat  का  ara  ने  एक  भ्रनुपूरक  प्रश्न

 पूछना है  ।  उन्होंने  भी  इसे  उठाया  यह  झ्रापका  एकाधिकार नहीं  है

 व्यवधान

 SHRI  MOHAN  DHARIA :  I  have  not  completed  my  answer.  was  saying  that
 according  to  the  advice  of  the  law  Ministry  the  then  Minister  had  given  this  decision.  But
 when  I  saw  that  this  decision  is  not  correct  that  the  directors  or  big  people  or  owners  are
 let  off  and  complaints  are  made  against  the  subordinates  then  I  referred  this  case  to  the
 Home  Minister  for  examination.  Those  who  are  found  guilty  will  be

 dealt
 with

 severly

 श्री  कंवर  लाल  गप्त  (  खड़ हुए  )

 श्रध्यक्ष  महोदय  प्रश्न काल  समाप्त

 aft  कौशिक  :  पत्र  सभा  पटल  र  रख  जाएग
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 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA :  I  want  to  know  from  the  hon  Minister  that  since
 this  questi

 nm  does  not  belong  to  Law  Ministry,  so  whether  he  would  get  the  matter
 enquired  by  the  C.B.I.  on  the  basis  of  facts  which  are  available  with  them.

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जाएंगे
 ।

 अरब  प्रश्न  काल  समाप्त

 gar
 orate  a  eS  ate

 प्रश्नों  उतर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ara  जनिक  ata  के  उपक्रमों  में  eal  वा  प्रबंध  निदेशकों  के  रिक्त पद
 *  350.  डा०  वो०  To  सइंद  मोहम्मद  चित्ति  मंत्री  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने

 की  कपा  करेंगे जिस  में  यह  बताया  गया है  कि

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उन  उपक्रमों  के  क्या  नाम  है  जहां  श्रध्यक्षों  ava  प्रबन्ध-निदेशकों

 के
 पद  रिक्त  पड़  हुए  ह  श्ौर

 इनमें से  प्रत्यक  पद  कब  से  रिक्त  शर  क्या  कारण  है  |

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  QAo  और  श्रपेक्षित

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  जिन  उपक्रमों  में  इस  समय  अ्रध्यक्ष  या  प्रबन्ध  निदेशक  नहीं  उनके  नाम

 तथा  पदों  के  रिक्त  रहने  के  कारणों  का  विवरण ।

 पद  यह  पद  किस  इस  पद  के  frat  रहने  के  क्या  कारण

 तारीख से  रिक्त  है  हैं  श्रौर  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ।

 1  2  3

 14+  वे  रिक्त  पद  जिनके लिए  श्रमी सल क्शन सल  नहीं  किया  गया  है  |

 1  प्रबन्ध  निदेशक  17-9-77  सेलेक्शन  विचाराधीन  है  ।

 निकोबार

 बन  एवं  बागान  विकास  निगम

 प्रबन्ध  निदेशक  31-8-77  सेलेक्शन  करना है

 भारत  डायनामिक्स  लि०  तदथ॑  नियक्ति  कर  दी  गई  है  ।

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  1-11-77  पिछले  पदधारी  ने  त्याग-पत्न  दे  fear

 = भारत  श्राफ्थ  मिल्क  ग्लास  लि०  अ्रौर  नया  सेलेक्शन  अभी  नहीं

 किया गया  है  ।

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  18-11-77  सेलेक्शन  करना  है

 केन्द्रीय  भ्रन्तदेशीय जल  परिवहन  तदथ  नियक्ति  कर  दी  गई  है  ।

 निगम

 प्रबन्ध  निदेशक  27-4-76  सरकार  भारतीय  चलचित्र  निर्यात

 शौर  फिल्म  वित्त  निगम  के  लिए फिल्म  वित्त  निगम

 एक  ही  मुख्य  कायकारी  रखने के

 बारे
 में  विचार

 कर  रही है  ।
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 6.  एवं  प्रबन्ध  31-10-77  रेलेव्श्न  वरना  2

 माइन  शिप  faced  एण्ड  तदर्थ  नियुक्ति  कर दी  गई

 दंजीनियस  लिमिटेड  ।

 प्रबन्ध  fara  को  श्राथिक  दृष्टि  से  सक्षम 1

 हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्टरी  बनाने  के  लिए  किसी  ger  कम्पनी

 में  मिलाने  के  लिए  विचार  किया  जा

 रहा  तदथ  नियुक्ति  कर  दी  गई  है  ।

 प्रबन्ध  29-3-74  सरकार  चलचित्न  निर्यात

 भारतीय  चलचित्र  निर्यात  निगम  निगम  ax  fara  वित्त  निगम  के  लिए

 एक  मुख्य  कायंकारी  श्रधिकारी

 रखने  के  बारे  में  विचार  कर  रही

 है  |

 प्रबन्ध  30-10-75  पहले  चुने  गए  व्यक्ति  ने  श्राफर

 नागालैण्ड पल्प  एण्ड  पेपर  स्वीकार  नहीं  को  चयन

 कारपोरेशन  ।  द्वारा  करना  पड़ेगा  ।

 10  प्रबन्ध  निदेशक  10-10-77  सरकार  राष्ट्रीय  बीज  निगम  शौर

 राष्ट्रीय बीज  निगम  राज्य  फाम्स  निंगम  के  भावी  दा  यित्बों

 पर  विचार  कर  रही  है  तथा इन  दो

 एककों  के  पुनर्गठन  को  afar  रूप

 देने  के  बाद  प्रबन्ध  निदेशक  पद

 कें
 लिए  चयन  के  बारे  में  विचार

 किया  जाएगा  |

 11  प्रबन्ध  निदेशक  ,  21-4-77  चने  हुए  व्यक्ति  के  काम  पर  न  आने

 टेनरी  एण्ड  फुटवीयर का  रपोरेशन  के  कारण  दुबारा  चयन  किया  जा

 रहा  है
 ।

 2.  निन  पदों  के  लिए  चयन  हो  चुका  है  या  उसे  श्रन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 1.  प्रबन्ध  निदेशक  28-5-77  चयन  को  अन्तिम  रूप  fear  जा

 भा  रत  लेदर  का रपोरेशन  रहा

 2.  झध्यक्ष एवं  प्रबन्ध  1-  9-77  चयन  को  अ्रन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 ala  खान  झरा  योजन  एवं  tl  तब  तक  के  लिए  act  नियुक्ति

 डिजाइन  संस्थान  करदी  गई |  2  ।

 3.  अबन्ध  1-1  2-77  सेलेक्शन  को  faa रूप  दिया  जा

 हस्तशिल्प  श्रौर  हथकरघा  निर्धात  रहा

 निगम
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 4.  झ्रध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  28-1-77  आशा
 >
 श  चुना  emt  व्यक्ति

 हिन्दुस्तान  डाइमण्ड्स  लि  fats  ate  ही  काम  पर  ग्रा  जायेगा

 सेलेक्श  को  भ्रन्तिम रुप  दिया  जा

 हिन्दुस्तान  टे  ली प्रिंटर्स  लिमिटेड  रहा

 प्रबन्ध  12-5-77  सेलेक्शन  गया  है  ।  नियुक्ति

 ge  dene  लिमिटेड  Wea  जारी  किया  जा  रहा  है  ।

 7.  meager  एवं  प्रबन्ध  1-8-77  इस  पद  के  लिये  सेलेक्शन  हो  चका

 मानें  बेकरीज  )  है  तथा  चूने  हुए  व्यक्ति  की  शीघ्य

 लिमिटेड  काम  पर  आने  की  सम्भावना  है  |

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्धक  सेलेक्शन  को  afar  रूप  दिया  जा

 माईनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  रहा  है  ।

 कारपोरेशन  |

 ग्रध्यक्ष  एव  प्रबन्ध  1-1-77  चुने  हुए  व्यक्ति  ने  काम  पर  आ ने

 जल  art  बिजली  विकास  से  इंकार  कर  दिया  ते ् ग्र्त  दुबारा

 सेलेक्शन  किया  जा  रहा  है  |
 दायी  सेवाएं  लिमिटेड  |

 लल  द अ अ अ द  ि  ि

 fzcqort
 sa  सूची  में  राज्य  फाम्स  निगम  के  प्रबन्ध-निदेशक  का  पद  शामिल  नहीं  किया  गया

 है  क्योंकि  महा  प्रबन्धक  मौजूद  होने  से  उक्त  पद  को  mreataa  रख  छोड़ा  है
 ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  gm  लाभ

 श्री  एस०  श्रार०  रेडडी  :
 क्या  वित्त  Hal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (=)  उनके  मंत्रालय के  अ्रधीन  जो  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  हें  उन्हें  कुल  कितना  लाभ

 हुमा  ;

 इन  उपक्रमों  को  गत  वर्ष  कितना  लाभ  हुमा  AIX

 क्या  लाभ  निर्धारण  केलिए  कोई  मानदंड  निश्चित
 किया

 गया
 है  !

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :

 सदने  के
 पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है
 |

 इन  संस्थाद्ों  के  लाभों  का  निर्धारण  वाणिज्यिक  रूप  से  अनुमोदित  सिद्धान्तों  के  aA
 र

 कियां  जाता है  ।  उनके  समस्त  निष्पादन  का  मूल्यांकन  करने  उनके  द्वारा  प्राप्त  किए  गए

 सामा  जिक  उद्देश्यों  की  सफलता  श्र  सम्बन्धित  सामाजिक  लागतं  श्रौर  लाभ  को  भी  ध्यान  में  रखा

 जाता है  |
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 faazoy

 faa  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अधीन  सरकारी  aa  के  अखिल  भारतीय

 सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  ,
 Trey द

 कि  क  यकृत  बीमा  निगमों  ae  दूसरी  संस्थाश्रों  द्वारा  श्रजित  लाभ  नीचे

 दिखाये  गए  हैं
 :-

 LR  Sere  a  नए  ES  CL  ES

 क्रम  सख्या  वर्ष  के  अंत  में  लाभ संस्था  का  नाम

 रुपए )

 1.  सरकारी  क्षेत्र  के  भारतीय  स्टेंट  बैक  इसके

 7  सहायक  14  राष्ट्रीयकृत  बैंक  ग्रौर  क्षेत्रीय  13-12-1975  3070

 ग्रामीण  बेक  31-12-1976  3621

 जनरल  इंश्योरेंस  कारपोरेशन  ग्रौर  इसकी  चार  सहायक  31-12-1975  3005

 §005 कंपनियां
 |

 31-12-1976

 भारतीय  श्रौद्योगिक  विंकास  aa  30-6-1976  456

 30-6-1977  579

 270 भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  30-6-1976

 30-6-1977  324

 30-6-1976  276 भारतीय  कषि  पुर्नावत्त  विकास  निगम

 30-6-1977  445

 30-6-1976  5.31 भारतीय  aren fra  पुर्ननिर्माण  निगम

 16.  73

 भारतीय  यू  faz  ट्रस्ट  30-6-197

 30-6-1  1960

 भारतीय  ऋण  गा  रण्टी  निगम  लिमिटेड  31-12-1975  को  समाप्त

 का  अधिशेष  364

 31-12-1976  कों  समाप्त

 वर्ष  का  अधिशेष  517

 war  बोमा  निगम

 1978  में  राजस्व  अधिशेष  749

 1976 में  राजस्व  श्रधिशेष  916

 10  जोवन  बीमा  निगम

 31-3-1977  तक  का  feartoa  श्रबधि  में  जीवन  बीमा  निंगम  का  द्विवार्षिक  बीमांकिक

 ्रधिशेष  2,53,72  लाख  रुपए  था  जो  कि  इसके  मुकाबले में  31-3-1975 तक  की  द्विवाधिक

 अवधि  के
 दौरान  बीमांकिक  प्रधिशेष

 1,81,50  लाख  रुपए  था  ।
 1
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 विदेशी  बेकों  हारा  भारत  में  शाखाएं  खोलना

 *353.  श्री  के०  सालसा  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  विदेशी  बैंकों  ने  रिजर्व  बैंक  से  भारत  में  श्रपनी  शाखाएं  खोलने  की

 इच्छा  व्यक्त  की  है

 यदि  तो  उन  बैंकों  के  नाम  क्या  हैं  ;  ak

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 वित्त  तथा
 राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  उन  12  बैंकों

 में  से  जिनकी  शाखायें  पहले  से  ही  भारत  में  7  विदेशी  बैंकों  ने  भारतीय  रिजर्व  बैंक  से

 भारत  में  श्रौर  शाखायें  खोलने  के  लिए  या  तो  श्रावेदन  कर  दिया  है  wae  करने  के

 लियें  इच्छा  प्रकट  की

 चार  प्रत्य  बैंकों  ने  भी  जिनकी  शाखाएं  भ्रभी  भारत  में  नहीं  भारत  में  शाखायें

 खोलने  के  लिये  श्रावेदन  कर  दिया  है  या  maar  करने  के  लिये  श्रपनी  इच्छा  व्यक्त  की  है

 इन  बैंकों  के  नाम  ये  हैं

 (I)  वे  बैंक  जिनकी  शाखायें  पहले  से  भारत  में  है

 1  चार्टेड बैंक  लिमिटेड  ।

 ग्िंडलेज बैंक  लिमिटेड

 मकन्टाइल बेक  लिमिटेड

 ब्रिटिश  बैंक  am  दी  मिडिल  ईस्ट

 am  नेश्नेल डी  पैरिस

 अ्रमेरिकन  एक्सप्रेस  इंटरनेशनल  बैंकिंग  कारपोरेशन

 7  बैंक  श्रमेरिका

 (II)  वे  बैंक  जिनकी  शाखायें  प्रभी  भारत
 में  नहीं  हैं

 (1)  बैक  झ्राफ  श्रोमन  लिमिटेड

 (2)  बैंक  ary  क्रेडिट  we  amd  इंटरनेशनल  (stadia)  लिमिटेड

 (3)  बैंक  are  ax

 (4)  चेज़  मैनहट्टन बंक

 शाखाएं  खोलने  के  भ्रावेदनों  पर  प्रत्येक मामले  के  गुणावगुण  के  श्राधार
 पर

 विचार

 जाएगा
 |

 विमान  यात्रियों  के  संरक्षण  के  सुरक्षा  उपाय

 #354.  श्री  सनोर॑जन भक्त  :  क्या  पयटन  शौर  नागर  विमानन  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  हाल  में  विमानों  के  eer  की  घटनाओं  को  देखते  हुए  विमान  यात्रियों

 को  संरक्षण  देने  के  लिए  कोई  नये  उपाय  निकाले  गए  हैं  ;
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 लिखित  उत्तर
 1899  (3a

 यदि
 तो  उनका  पूरा  ब्यौरा  क्या  प्रौर

 विमान  के  लिए  एक  विशेष  सुरक्षा  बल  गठित  करने  का  विचार

 है  श्नौर यदि  तो  उसका  ब्यौरा क्या  है  ?

 पयंटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  (att  पुरुषोत्तम
 :  से  यद्यपि  किए

 जाने  वाले  प्रस्तावित  विशिष्ट  उपायों  तथा  aga  ब्यौरों  को  प्रकट  करना  लोकहित  में  नहीं  होगा

 तथापि  mer  से  सुरक्षा  के  लिए  वर्तमान  ऐसे  उपायों  को  श्रौर  कड़ा  कर  दिया  गया  है

 जैसे  परिचालन  क्षेत्रों  के  प्रवेश  स्थलों  का
 यात्रियों

 की
 शारीरिक

 तलाशी  तथा  उनके
 हाथ  के  सामान  की  बोडिग  कार्डों  पर  स्टैम्प  लगाने  में  अधिक  सावधानी एवं  चौगिर्दी

 परिसीमा  (Perimeters)  की  पर्याप्त  इत्यादि  ।

 राष्ट्रीयकृत  द्वारा  कृषि  तथा  wea  क्षेत्रों  के  लिए  दिए  गए  ऋण

 *
 555.  श्री

 चित्त  बसु
 :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  विभिन्न  राज्यों  में  कृषि  क्षेत्रों  के  लिए  वर्ष  1970-76

 के  दौरान  कितनी  राशि  के  ऋण  दिये  गये  ;

 इसी  श्रवधि  के  दौरान  लघुक्षेत्र  के  उद्योगों  के  लिए  कितनी
 राशि  के

 ऋण
 दिये

 गये ;

 इसी  के  दौरान  oer  क्षेत्रों  को  कितनी  राशि  के  ऋण  दिये  गये  ?

 वित्त तथा  राजस्व  site  ater  मंत्र  एच०  एम०  से  सभी

 भ्रनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  कृषि  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  1970-71  में  दिये

 गये  झ्रक्रिमों  और  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  ak  प्रत्य  क्षेत्रों
 को  1972  से  1976  तक  दिये  गये  aft  को  प्रदर्शित  करने  वाला  एक  विवरण  सदन  के

 पटल  पर  रखा
 जा  रहा  में  रखा  गया

 ।
 देखिए  संख्या  एल०  |

 यात्रियों  को  शराब  न  देने  के  बारे  में  एयर  इंडिया
 को

 चक

 *356.
 श्री  दारुर  पुलव्या : क्या  Ly qd  site  नागर  विमानन  मंत्री

 यह  बताने की  कुषा

 करेंगे कि  :

 सरकार  ने  एयर  इंडिया  को  OY]  जारी  किये  हैं  कि  वह  श्रपनी  उड़ानों

 पर  यात्रियों  को  शराब  देना  बन्द  कर  दे  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  ऐसे  अनुदेशों  के  परिणामों  का  ध्यान रखा  है  जब

 कि  एयर  इंडिया  को  WTS 7  बाजार  में  प्रतियोगिता  करनी  है  ;

 इसके  क्या  कारण हैं  ?

 Ly qqet  ate  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  नहीं  ।

 ae  प्रश्न  नहीं  उठते  ?
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 Written  Answers  a) Apgrahayana  18,
 1899.0

 (Sak:

 शोधित  विरंजित  wie  नि्ग  rate  तेल  का  श्रांयात  रोकने  का  प्रस्ताव

 *357-  श्री  झार०  ato  स्वामीनाथन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 सरकार  शोधित  बिरंजित  तथा  निर्गन्धीकृत  तैल  का  भावी  are
 '
 रोकने

 के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  कया  यह  प्रस्ताव  राज्य  व्यापार  निगम से  सिला च  ॉ  द

 क्या  राज्य  व्यापार निगम  को  भंडारण  की  बड़ी  समस्या  सामना  करना  पड़

 रहा है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  श्रायात  रोकना  स्वीकार  कर  लिया  है  श्रथवा  इसे

 रोकने  का  निर्णय  किया है  ;  शौर

 (&)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैँ  ?

 बाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :

 सरकार  ने
 '
 परिष्कृत  विरंजित  तथा  निर्गन्धीकृत  ताड़  के  तेल  के  श्रायात  पर

 पहले ही  प्रतिबंध  लगा  दिया है

 जी  नहीं  ।

 व  (&)  परिष्कृत  विरंजित  तथा  निर्गन्धीकृत  तेल  के  श्रायात पर  प्रतिबंध

 लगाने  के  fra  का  संबंध  राज्य  व्यापार  निगम  की  भण्डारण  की  किसी  समस्या  से  नहीं

 बल्कि  यह  इनकी  वनस्पति  में  मिलावट  की  संभावना  की  रोकथाम  के  लिये  लगाया  गया  था

 जीवन  बीमा  निगम  को  पालिसियों  के  प्रीमियम  की  दरों  में  कमी

 *359.  श्री  ato  Fo  नायर :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जीवन  बीमा  निगम
 की

 पालिसियों  के  प्रीमियम  की  दरों  में  काफी  कमी

 करने  का  प्रश्न  विचाराधीन है  ;  ak

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 faa  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 OPENING  OF  CHEAP  HOTELS  IN  EACH  STATE

 *360.  SHRI  S.  S.  SOMANI

 SHRI  ISHWAR  CHAUDHARY
 the  Minister  of  TOURISM  AND  CAVIL

 AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  considering  a  proposal  to  construct  some  cheaper  hotels
 instead  of  five  star  hotels  to  provide  staying  facilities  to  common  people;  and

 (b)  if  so,  the  State-wise  number  of  such  hotels  proposed  to  be  constructed  by  Govern-
 ment  during  the  current  year  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIF.):  (a)  and  (b)  It  is  proposed  to  construct  inexpensive  hotels  at  metropolitan
 cities  (Delhi,  Bombay,  Calcutta  and  Madras)  and  other  selected  tourist  centres.  The
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 number  and  location  of  such  hotels  to  be  constructed  in  the  Central  sector  will  depend
 upon  the  resources  made  available  for  this  purpose  during  the  Sixth  Five  Year  Plan,  which
 ig  under  discussion  with  the  Planning  Commission.  However,  in  the  context  of  foreign
 tourists  visiting  India,

 hotels  in  the  5-star  category  are  also  required.

 CONCESSIONS  SOUGHT  BY  PRODUCERS  EXPORTING  CABLES  AND
 ONDUCTOR

 *361.  SHRI  UGRASEN :  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be

 pleased
 to  state

 (a)  whether  the  producers  exporting  cables  and  conductors  to  foreign  countries  have
 sought  certain  concessions  from  Government  and  have  also  shown  their  dissatisfaction  over
 the  procedure  governing  levy  of  excise  duty  on  aluminium;  and

 (b)  if  so,  reaction  in  regard  thereto ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  and  (b)  The  export  manu-
 facturers  of  cables  and  conductors  have  brought  to  the  notice  of  Government  that  the

 the facility  of  excise  free  supply  of  aluminium  under  the  provisions  of  Rule  191(b)  of
 Central  Excise  Rules,  1944,  was  not  being  made  available  by  manufacturers  of  aluminium.
 Government  have  further  been  informed  that  the  aluminium  Manufacturers  had  shown
 reluctance  to  supply  since  they  were  not  certain  about  getting  excise  relief  of  25%  on
 additional  production,  in  case  supplies  were  effected  under  Rule  191(b)  mentioned  above.
 It  has,  however,  been  clarified  by  the  Department  of  Revenue  in  December,  1976  itself
 that  even  goods  cleared  under  the  above  rule  would  be  included  for  calculation  of  excise
 duty  relief.

 DEMAND  OF  INDIAN  PLASTIC  GOODS  IN  WEST  ASIAN  COUNTRIES

 *362.  SHRI  NATVERLAL  B.  PARMAR:  Will  the  Minister  of  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  a  great  demand  of  Indian  plastic  goods  in  the  West  Asian

 Countries;

 Unit
 (b)  whether  possibilities  of  demands  in  and  export  of  plastic  goods  to  Iran,  Kuwait,

 ed  Arab  Emirates,  Oman  and  other  countries  have  been  explored;  and

 (c)  if  so,  the  steps  being  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  M  INISTRY  OF  COMMER  CE  AND  CIVIL SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  ARI  F  BAIG):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  Intensive  efforts  are  bein  g  made  by  the  Government  through  the Linoleum  Export  Promotion  Cou  neil  to  incre
 Plastic  and

 markets.  Because  of  these  steps  our  exports  to  these
 ase  exports  of  plastic  goods  to  West  Asian

 The  steps  being  taken  include  participation  in  exhibi
 countries  have  considerably  increased.

 tions,  sending  sales  and  study  teams, inviting  buyers’  delegations,  encouraging  visits  of  indi  vidual  exporters  and  actively  using  our commercial  missions  in  export  promotion  activities.

 AIR  SERVICE  TO  SMALL  CITIES

 *363.  SHRI  HARGOVIND  VERMA  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  decided  to  link  small  cities  by  air  service;  and
 (b)  if  so,  the  names  of  such  cities  and  the  time  by  which  it  is  likely  to  be  done  ?

 ‘THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  _PURUSHOTTAM KAUSHIK)  :
 air  service.

 (a)  Government  have  not  so  far  taken  any
 decisi

 on  to  link  small
 cities  by

 (b)  Does  not  arise.
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 JAMAIR  AIRCRAFT  ACCIDENT  REP  Ove URI

 *364.  SHRI  BRIJ  BHUSHAN  TIWARI:  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  report  on  the  JAMAIR  Aircraft  VT-ATT  accident  which  occurred On  the  21st  March,  1971  will  be  laid  on  the  table;

 (b)  whether  a  recommendation  h  as  been  made  in  the  report  against  night  flights  in
 Assam  region;  an

 (c)  if  so,  the  details  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK):  (a)  Arrangements  are  being  made  to  pl  ace  copies  of  the  Report  in  the
 Parliament  Library.

 (b)  &  (c)  Only  in  respect  of  Gauhati,  the  Court  of  Inquiry  recommended  that  no
 special  permission  should  be  given  for  night  flying  for  the  reason  that  there  were  no
 obstruction  lights  there,  except  one.  This  has  subsequently  been  remedied  by
 providing  two  additional  obstruction  lights  to  ensure  safety  of  aircraft  operations.

 are  के  निर्मित  उत्पादों  पर  निर्वात  शुल्क

 *365.  श्री
 रीतलाल  प्रसाद  वर्मा

 :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  घौर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यहू  सच  है  कि  टोस्टरों  के  बिजली  के  हीटर  wife  एल  मेंट

 जेसी  अभ्रक  निर्मित  वस्तुपों  तौर  arn  पर  श्राधारित  उत्पादों  को  विदेशी  मंडियों  म  सिथेटिक
 =,
 के उत्पादों  ग्रौर  अभ्रक  कागज  पर  Meat ta  उत्पादों  का  जबरदस्त  मुकाबला  करना  पड़ता

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  ने  FAR  पर  area fte  सभी  उत्पादों  के  निर्यात

 षर  10  प्रतिशत  निर्यात  शुल्क  लगा  दिया  है  ;

 क्या  इस  निर्यात  शल्क  का  oe  से  निमित  उत्पादों  के  उत्पादन  att  निर्यात

 की  प्रगति  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़  रहा  है  ;  ak

 यदि  तो  क्या  सरकार
 के  उत्पादों  से  निर्यात  शुल्क  हटाने  के  प्रश्न

 ac  विचार  करेगी  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 sit  नहीं  ।

 गरी क  आ  त्
 सि

 जी  हां  ।  उनके  सिवाय  जहां  सरक  ि  id  sit  में  छूट  की  इनुस्ति  दी

 गई  है
 ।

 जी  नहीं  ।  विरचित  श्रश्नक  उत्पादों
 के

 निर्यात  निरन्तर  बढ़े  हैं  वे  1970-71  में

 1.80  करोड़  के  थे  और  1976-77  में  बढ़  कर  7.67  करोड़  रुपय  के  हो

 चित mac  sue  पर  10  प्रतिशत  के यदि  किसी  समय  पर  यह  पाया  गया  fax

 निर्यात  गुल्क॑  से  निर्यातों  पर  बुरा  wat  पड़  रहा  है
 तो  सरकार  इस  निर्यात  शुल्क  को  कस

 करने/हटाने  पर  विचार  करने
 के  लिए  dare  होगी
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 लिखित  उत्तर 1899
 ).

 —

 ‘ST  ATISTICS  OF  THE  RETAIL  PRICES  OF  EDIBLE  OILS

 3206.  SHRI  MRITYUNJAY  PRASAD:  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state  che  statistics  of  the  re
 prices  of  edible  oils  such  as  mustard,  rapeseed,  sesame,  groundnut  etc.  in  the  major  cities
 and  the  markets  during  the  last  three

 years,  month-wise

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  K.  K.  GOYAL):  On  the  basis  of  the  informa-
 tion  available,  the  retail  prices  of  edible  oils  at  nine  centres  are  given  in  the  statement
 enclosed.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-1306/77]

 केन्द्रीय  सरकारो  WAT  उपभोक्ता  सहकारी  दिल्‍ली  के  निर्वाचित  निदेशकों

 के  बारे  में  शिकायत

 3207.  श्री  वचरुलाल  हमराज  जेन
 :  क्या

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 er  यह  सच  है  कि  सहकारी  द्त्ली  के  सहायक  रजिस्ट्रार  केन्द्रीय

 सरकारी  कमंचारी  उपभोक्ता  सहकारी  दिल्‍ली  के  निर्वाचित  निदेशकों  के  बारे  में  किसी

 शिकायत  पर  जांच  कर  रहे  थे  ;

 क्या
 इस  मामले  में  जांच  इस

 बीच
 पूरी  हो  गई  और

 रजिस्ट्रार  के  निष्कष॑  क्या  ह  और  सहायक  रजिस्ट्रार  के  निष्कर्षों  तथा

 सिफारिशों  के  ग्राधार  पर  क्या  कार्यवाही  की  रई  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ae  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  गोयल
 :

 भौर  जी  हां  ।

 सहकारी  समितियों  के  सहायक  जिन्होंने  जांच  इस  faery  पर  पहुंचे

 कि  दो  भूतपूर्व  निदेशकों  दिल्‍ली  सहकारी  समिति  1973  के  उपबन्धों  को  उल्लंघन
 कि

 किया  है  ।  जांच  के  निष्कर्ष  दिल्‍ली  सहक।री  समिति  1973  के  उपबन्धों  के  अनुसार

 उपर्युक्त  के  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मच।री  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  को
 aN
 भेजे गय  z

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  फे  create  विदेशी  कम्पनियों  को  किये

 गये  नोटिस

 3208.  श्री  के०  एु्०  राजन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  के  अन्तर्गत  देश  में  काम
 कर  रही  कितनी  विदेशी

 कम्पनियों  को  उनकी  विदेशी  पूंजी  को
 घटाकर  40  प्रतिशत  या  74  जैसा  भी

 मामला
 करने  का  नोटिस  दिया  गया  है  ;

 c  srt

 a.
 उनमें  से  कितनी  कम्पनियां  अपनी  शेयर  द ्५  जी  कम  करने  पर  सहमत  हो  गई

 @ ;

 उनमें  से  कितनी  ने  देश  में  सपना  व्यापार  बन्द  करने  का  निणंय  किया
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 उनमें  से  और  कितना  कम्पनियों से यह  ara  की  जाती  है  कि  वे  निर्धारित
 प्रवधि  समाप्त  होने  aga  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  के  मार्गदर्शी  का  पालन

 करेंगी ;  भौर

 (=)  शेष  कम्पनियों  के  रवैये  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वित्त
 राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री

 एच०  एम०  :  31

 1977  तक  भारतीय  feat  बैंक  ने  221  कम्पनियों  को  हिदायत  जारी  की  हैं  कि  वे  श्रपने

 अ्रनिवासी  शेयरों  को
 कम

 करके  40  प्रतिशत  कर
 दें

 और  111  कम्पनियों  को  हिदायतें  दी  हें
 fe  वे  अपने  अनिवासी  शेयरों  को  कम  करके  74  प्रतिशत  कर  दें  ।

 भारतीय  fort  ae  की  हिदायतें  कानूनी  किस्म  की  हें  और  कम्पनियों  को  उनका

 पालन  करना  होगा  और  यदि  वह  पालन  नहीं  करेंगी  तो  उनके  विरुद्ध  दंडात्मक  कार्रव।ही  की

 जा  सकेगी  |

 उपयुक्त  भाग  में  निर्दिष्ट  कम्पनियों  के  भ्रतिरिक्त  52  कम्पनियां  स्वेच्छा

 से  कारबार  समेट  रही हे

 और  31  1977  तक  115  कम्पनियों  ने  अपने  शेयरों

 को  कम  कर  दिया  है  ।  कुल  मिलाकर  कम्पनियां  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  संबंधी

 अपने  दायित्वों  को  पूरा  करने  की  कारवाई  कर  रही  ऐसे  उपयुक्त  मामलों  में  जिनमे  कम्पन्तयों

 ने  श्रपने  ग्रतिवासी  शेयरों  को
 कम  करने  के  प्रभावपूर्ण  कार्रवाई  की  और  ज्यादा  समय

 भी  दिया  जा  रहा  है  ।

 भारतीय  तटों  पर  तस्करी  रोकने  के  लिये  कदम

 3209.  कुमारी  श्रनन्तम  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  तस्करी  निपटने  के  लिए  भारत  पर  निगरानी  रखने  के  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  ह  ;  ग्रौर

 यदि at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 त्रौर  तस्करी  के वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सतीश  (a)

 खिलाफ  ग्रभियान  के  अंग
 के  रूप  निवारक  कमंचारियों  संख्या  a  वृद्धि  गई  है

 तथा  उनकी  पश्चिमी  aAsl-az TT
 पर  सुगमता  से

 पार  बिय  जा  सबने  यग्य  क्षेत्रों
 में

 उधर  तैनाती  की  गई  है  ।  तटवर्ती  निवा रक  समाहतलियों  को  द्र तग। मी  नौकाओं  भ्र  अन्य

 श्रावश्यक  उपकरणों  से  लेस  किया  गया  पश्चिमी  तथवर्ती  क्षेत्रों  मे  तथा  मद्रास  तक  तमिलनाडू

 तटवर्ती  क्षेत्र के  कुछ  भाग  में  बेतार  संचार  का  जाल  बिछाया  गया  हाल  ही  समुद्र-तट

 रक्षा  संगठन  की  स्थापना  की  गई  है  जो  तस्करी  निवारक  saa  दियों  में  सीमा-शत्वਂ  fam

 के  प्रयासों  को  प्राग  भी  बढ़ायगा |

 CENTRAL  ASSISTANCE  TO  HILL  DEVELOPMENT  CORPORATION

 3210.  SHRI  HUKUM  CHAND  KACHWAI  Will  the  Minister  of  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  Central  Grants  and  financial  assistance  provided  to  the  Hill

 Development  Corporation  during  1973-74,  1975-76  and  1976-77;
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 उत्तर 1977
 नव्य

 (b)  the  item-wise  utilization  of  these  funds  by  the  Corporation;  and

 (c)  the  details  of  the  development  works  executed  with  these  funds  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK)  (a)  The  Central  Department  of  Tourism  has  not  released  any  funds  to  the
 Hill  Development  Corporation  during  1973-74,  1975-76  and  1976-77.

 (b)  &  (c)  Do  not  arise.

 में  केन्द्र  सरकार  के  कमंचारियों  के  मकान  किराया  भत्ते  की  दर  को  बढ़ा  कर  सावंजनिक

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कमचारियों  को  दियै  जा  रहे  भत्ते  की  दर  के  समान  करना

 3211.  श्री  ada  साठे  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  कुछ  araataa  क्षेत्र  के
 उपक्रम  कर्मचारियों  को  उनके  मल  वेतन  के

 25  प्रतिशत  से  30  प्रतिशत  की दर  सें
 ~

 मकान  किराया  भत्ता  देते  हैं  जब  कि  केन्द्रीय  सरकार

 के  कमंचारियों  को  15  प्रतिशत  की  दर  से  ही  दिया  जाता  है  ;

 यदि  तो  क्या  दिल्‍ली  में  सदैव  बढ़ते  हुये  मकान  किरायों  को  ध्यान  में  रखते

 ये  सरकार  अ्रपने  HAarfeay  के  मकान  किराया  भत्ते  को  दिल्ली  में  नियुक्त  सावंजनिक  क्षेत्र

 के  उपक्रमों के  कमंचा  रियों  के  समान  दरों  के  श्रनुकूल  बढ़ाने  पर  विचार  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 द
 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  दिल्ली  |  श्रेणी

 शहर  है शरर  वहां  पर  तौनात  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  वेतन  का  15  किन्तु

 झधिक  से  म्रंधिक  400/-  रु०  प्रतिमास  की  दर  से  मकान  किराया  भत्ता  रहे  सरकारी

 क्षेत्र  के  कुछ  उपक्रम  झपने  कमंचारियों  को  मकान  किराया  भत्ते  की  warait  इससे  afar  ऊंची

 दरों  पर  कर रहेहें  ।

 we  :  केन्द्रीय  सरकारी  कनमंचा  रियों  को  मकान  किराया  भत्ते  को  श्रदायगी
 > तीसरे  वेतन  श्रायोग  की  सिफारिशों  पर  mrarfta  ठ  |  ने  मकान  किराया  के

 मामले  में  क्द्रीय  सरकारी  कमंचा  रियों  ate  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  रियों  के  बीच  समानता

 की  मांग
 को

 स्त्रीकार  नहीं  किया  ।  वेतन  arta  ने  केंत्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  देय

 मकान  किराया  भत्ते  की  दरों  में  सुधार  लाने  के  लिए  कतिपय  वैकल्पिक  उपायो  की  सिफारिश

 की  थी  किन्तु  प्रशासकीय  कठिनाइयों  तथा  वित्तीय  उलझनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  के

 लिए  उन्हें  ata  संभव  नहीं  हो  पाया  ।  वर्तमान  मकान  किराया  भत्ते वृद्धि  करने  के

 लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 परिष्कृत  ताड़  तेल  के  श्रायात  लाइसेंस  we  किया  जाना

 3212.  श्री  ato  Fo
 जाफर  शरीफ

 :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  शौर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  सीधे  मानव  उपयोग  के  लिये  परिष्कृत  ताड़  तेल  के  आयात

 क संसों  को  रद्  घोषित  कर  fear  है  जिनके  विरुद्ध  अक्तबर st श ४ਂ
 19 a  77.0  में  तथा  इससे  पूर्वे  पूरा

 अथवा  wifes  लदान  हुमा  है  |

 ८  9
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 सरकार  ने  इस  भ्राशय  की  कोई  अधिसूचना  भी  जारी  की  हैकि  सीधे  मानव
 ~

 उपयाग  कें  लिये  परिष्कृत  ताड़  के  तेल  के  लिये  कोई  नया  श्रायात  लाइसेंस  नहीं  दिया

 शौर

 यदि  तो  इस  बारे  मे  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा  क्या

 बाणिज्य तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  श्रारिफ  :
 से  20  1977  से  सीधे  मानव  उपयोग  के  परिष्कृत  ताड़  तेड  के  लिये

 कोई  नये  लाइसेंस  जारी  नहीं  किये  जा  रहे  पहले  जारी  किये  गये  ऐसे  लाइसेंसों

 को  जिनके  पर  15  1977  को  अथवा  इसके  पहले  तक  पूरे  अथवा

 आंशिक  लदान  नहीं  हुए  wae  कर  दिया  गया

 OPENING  OF  BRANCH  OF  UNITED  BANK  IN  SUKATIA  BAZAR,  BHAGALPUR
 DISTRICT,  BIHAR

 3213.  SHRI  GYANESHWAR  PRASAD  YADAV:  Will  the  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Sukatia  Bazar  in  Gopalpur  Block  of  Bhagalpur  district  in  Bihar  is  a
 centre  of  trade  and  is  only  one  and  a  half  K.  M.  from  the  Block  headquarters;

 (b)  whether  the  United  Bank  of  India  is  going  to  open  a  branch  at  Sukatia  Bazar;
 and

 (c)  if  so,  when  this  branch  will  start  functioning ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.
 PATEL)  :  (a)  to  (c)  The  Government  have  advised  the  public  sector  banks  that  each
 Community  Development  Block  should  be  provided  with  at  least  one  commercial  bank
 branch,  preference  being  given  to  unbanked  block  headquarters.  In  accordance  with  this
 advice  the  United  Commercial  Bank  has  obtained  a  licence  from  the  Reserve  Bank  of
 India  to  open  a  branch  at  the  headquarters  of  Gopalpur  Block,  District  Bhagalpur  in
 Bihar.  The  branch,  which  is  likely  to  be  opened  by  June  1978,  is  expected  to  serve
 Sukatia  Bazar  also,  which  is  reported  to  be  within  2  KMs.  of  the  Block  headquarters.

 United  Bank  of  India  has  reported  that  it  has  no  plan  at  present  to  open  a  branch
 at  Sukatia  Bazar.

 RESTRICTIONS  ON  CARRYING  WEAPONS  IN  AIRPORTS

 3214.  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA  Will  the  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  measures  taken  by  the  Central  Government  keeping  in  view  the  increasing
 number  of  incidents  of  hijacking  of  planes  in  the  country  and  abroad;  and

 im (b)  whether  Government  propose  to  impose  restriction  on  carrying  of  weapons
 the  premises  of  airports  in  future  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM

 KAUSHIK)  :  (a)  It  would  not  be  in  the  public  interest  to  disclose  the  specific  steps  taken /
 proposed  to  be  taken  in  regard  to  Civil  Aviation  security  and  Airport  security.  However.
 the  existing  measures  to  guard  against  hijacking,  such  as,  control  of  access  points
 operational  areas,  frisking  of  passengers  and  search  of  their  hand-bageage,  greater  care

 regarding  stamping  of  boarding  cards  as  well  as  adequate  guarding  of  perimeters  have
 been

 tightened
 up.

 10)  No  such  provosal  is  under  consideration  of  Government.  However,  Rule  8  of

 the  Aircraft  Rules,  1937  prohibits  the  carriage  of  arms,  explosives  or  dangerous  goods  by

 any  person  into  the  aircraft.  In  accordance  with  the  existing  measures  enforced  81  air-

 ports,  पति  such  weannns  are  allowed  to  be  carried  on  the  person  or  in  the  hand  bageares
 of  passengers  travelling  by  air.
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 COOPERATIVE  STORES  IN  DELHI

 3215.  SHRI  NAWAB  SINGH  CHAUHAN  :  Will  the  MINISTER  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  cooperative  stores  in  Delhi  at  present  and  the  commodities  available
 there;

 (0)  whether  there  are  some  cooperative  stores  meant  for  a  particular  category  of
 people;

 (c)  if  so,  the  locations  thereof;  and

 (d)  whether  foreign  goods  are  also  sold  at  these  stores ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  K.  GOYAL):  (a)  At  present  there  are
 421  consumer  cooperative  stores  in  Delhi.  These  cooperative  stores  generally  deal  in
 food-grains,  vanaspati,  groceries,  controlled  cloth,  tyres  &  tubes.  Besides,  some  cooperative
 stores  also  deal  in  non-controlled  textiles,  household  articles,  fruits  &  vegetables  and  custom
 confiscated  goods,  also  whenever  madé  available  to  them.

 (b)  Apart  from  consumer  cooperatives  organised  for  the  general  public  the  Coopera-
 tive  Stores  cover  special  categories  such  as  Central  Government  Employees,  industria]  and
 workers  of  public  sector  undertakings,  ladies,  schools  &  colleges  and  weaker  sections.

 (c)  These  cooperative  stores  are  located  in  various  parts  of  Delhi  and  New  Delhi
 areas.

 (d)  Out  of  148  cooperative  stores  mentioned  in  (b)  above,  31  cooperative  stores  are
 doing  distribution  of  custom  confiscated  articles,  whenever  supplies  are
 to  them.

 made
 available

 सोने  की  तस्करी  करने  बालों  की  गतिविधियों  में  afey

 3216.  श्री  माधवराव  सिन्धिया
 :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  सोने  की  तस्करी  करने  वालों  की  afafafeat  मं  गत

 छः  महीनों  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  सोने  की  तस्करी  को  रोकने  के  q fe vw,  सरकार  का  FAT  कार्यवाही  करने

 का
 विचार

 क्यो  इस  प्रकार  की  तस्करी  को  रोकने  की  दृष्टि  रे  सरकार  सोने  का  alate

 करने  का  विचार  अर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सतीश
 :

 (a)  जी  at

 तस्करी  को  रोकने  के  लिए  समूद्र  तटवर्ती  भ-सीमावर्ती  क्षेत्रों  पौर  हवाई

 ग्रड्डों  पर  तस्करी-निवारक  उपायों  को  तेज  किया  गया  इन  3. aT  गप्त कि  सूचना  तंत्र

 को  सुदृढ़  समुद्रतट  तथा  भ-मार्गों  पर  सुगमता  से  पार  व्यि  जा  संवने  योग्य  क्षेत्रों  में

 गश्त
 बढ़ाना  और  संवेदनशील  पत्तनों  Hare  वाले  जाह।जों  की  तलाशी  सन ० पर, । प  सम्मिलित

 +  | ए

 ate  :  वित्त  मंत्रालय  की  पराम्शंदात्नी  समिति  में  ये  सुझाव  दिये  गये  थे

 कि  सरकार
 को

 तस्करी  की  रोकथाम  करने  के  तरीकों  में  से  एक  तरीके  वे  रूप  में  सोने  के  ara

 के  झौचित्य  पर  विचार  करना  इन  कोनोट  कर  गया  है  ।  सरकार  ने
 3

 इस  विषय
 में  oft  तक  कोई  मिर्णय  नहीं  लिया
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 Written  Answers
 Agrahayana  18,  1899  (Saka)

 TOURIST  BUNGALOW  AT  SAWAI  MADHOPUR

 3217.  SHRI  MEETHA  LAL  PATEL :  Will  the  MINISTER  OF  TOURISM  AND

 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  taken  a  decision  to  construct  a  tourist  bur  'S ए  alow  in

 Sawai  Madhopur  (Rajasthan)  keeping  in  view  the  importance  of  tiger  project,  animal

 sanctuary,  bird  sanctuary  ancient  historical  forts,  etc.  there;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and  the  time  by  which  it  would  be  completed  and  if  not,
 the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM

 KAUSHIK)  :  (a)  There  is  no  proposal  at  present  in  the  Central  Sector  to  construct  a

 Tourist  Bungalow  at  Sawai  Madhopur  in  Rajasthan.

 (b)  Does  not  arise.  Accommodation  is  already  available  at  Sawai  Madhopur.  (17

 Double  rooms  in  the  Maharaja’s  Hunting  Lodge  and  two  Double  Rooms  in  the  Forest
 Rest  House).

 बुरहानपुर  TAH  होटल  का  निर्माण

 3218.  श्री  परमानन्द  गोविन्दजीवाला  :  क्या  पयंटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने
 मध्य  प्रदेश

 के  पूर्वी  निमाड़  जिले  के  झ्रॉंकशेवर  भ्रौर  बुरहानपुर

 को  पर्यटक  स्थल  के  रूप  में  घोषित  करने  का  निर्णय  कर  लिया  ;

 क्या  यह  भी  सच  कि  बुरहानपुर  में  एक  पयंटक  होटल  बनाने  के  लिए  एक  लाख

 रुपये  से  भी  अधिक  की  राशि  स्वीकृत  की  गई  wit

 यदि  तो  क्या  वहां  पर  निर्माण-का्य  शुरू  हो  गया  sate  यदि  नहीं  तो  इसके

 क्या  कारण  है ं?

 qaza  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  नहीं  ।
 उपलब्ध

 साधनों  के  ही  ह अ्तगत  रहते  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  ऐसे  पर्यटक  केन्द्रों  पर  सुविधाश्रों  का  विकास

 किया  जा  रहा  है  ।  जो  श्रंतर्राष्ट्रीय  पर्यटकों  में  पहले  से  ही  लोकप्रिय  F  या  जिनमें  ग्राकषण

 की  संभावित  क्षमता  माइ, ः  कान्हा  राष्ट्रीय  भोपाल
 |

 बुरहानपुर  में  एक
 पर्यटन  होटल  का

 निर्माण  करने
 के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र

 में
 कोई

 निधियां  स्वीकृत  नहीं  की  गयी  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 |

 समुद्री  उत्पाद  fama  TifaArwy  के  लिए  व्यापार  संवधन  कार्यालय

 3219.  श्री  एच०  पी०  डुल०  सिद्धा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ate  सहकारिता

 मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  नई
 दिल्‍ली

 में  समुद्री  उत्पाद
 निर्यात  विकास  प्राधिकरण

 के  लिये
 एक  व्यापार

 संवर्धन  कार्यालय  मंजूर  किया  गया  है  |
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 यदि  तो  कब  मंजूर  किया  गया  तथा  उक्त  कार्यालय  के  लिये  मंजूर  fra  गमे

 पदों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 उक्त  कार्यालय  के  लिये  प्राधिकरण  ने  भवन  किस  तिथि
 से  किराये  पर

 यह  कब  तक  खाली  पड़ा  रहा  प्रौर  इससे  कितनी  हानि  हुई  ;

 क्या  इस  बीच  कोई  नियमित  व्यापार  संवर्धन  श्रधिकारी  नियुक्त  गया

 है  ;

 =
 (  )  उक्त  कार्यालय  परब  व्यक्तिगत  मामलों  को  निपटाने  वाले  वाणिज्य

 लय  के  सम्पर्क  कार्य  को  छोड़कर  ,  किये  गये  व्यापार  संवर्धन  कार्य  का  ब्यौरा  क्या

 बाणिज्य तथा  नागरिक  पूरि  और  सहकारिता  मंत्रालय
 ः  राज्यमंत्रो  आरिफ  :

 तथा  (@)  समुद्री  उत्पाद  निर्वात  विकास  प्राधिकरण
 के  लिए  नई  दिल्‍ली म॑  एक

 व्यापार  संवर्धन  कार्यालय की  मंजूरी  26  1976  को  दी  गई  थी  ।  इस  कार्यालय के
 लिये  700--1300  रु०  के  वेतनमान  में  व्यापार  संवर्धन  भ्रधिकःरी  के  एक  पद  को  और

 330--560/-  रु०  के  वेतनमान  में  एक  कनिष्ठ  श्राशुलिपिक  के  एक  पद की  मंजूरी  दी  गई

 ए

 कार्यालय  के  भवन  को  प्राधिकरण  ने  1  1977  से  किराये पर  लिया

 था
 भवन  साढ़े  तीन  महीने  तक  खाली  पड़ा  रहा  ।  इस  के

 लिमे  की  रकम

 किरथे  के  रूप  में  दी  गई

 श्रब  तक  कोई  नियमित  का  तो  afer  निर्णय  नहीं  किया  यथा  है

 किन्तु  प्राधिकरण  के  एक  सहायक  तिदेशक  को  श्रब  उसी  te  में  वहां  लंगा  दिया  गंया  है  ।

 व्यापार  aaa  कार्योलय  ने  की  श्रोर  से  विभिन्न  मंत्रालयों  के  साथ

 सम्पक  रखने  का  कायें  किया  ।  उसने  प्राधिकरण  की  श्रोर  a  गहरे  सागर  म  मछली

 पकड़ने  के  ट्रालरों  के  श्रायात  के  बारे  में  एक  सेमीनार  का  maa  किया  श्रौर  एग्री-एक्सपो
 ००
 म 77

 में  प्राधिकरण  के  भाग  लेने  की  व्यवस्था  की ।  कार्यालय  संयुक्त  राज्य  अमरीका |

 समुद्री  उत्पादकों के  बाजार  सर्वेक्षण पर  एक  सेमिनार  झ्रायोजित  करने  व्यवस्था  कर  रहा  है  |

 व्यापार  dada  कार्योलय  ने  दिल्‍ली  में  स्थित  विदेशी  दूतावासों से  भी  घनिष्ठ  aes  ७

 रखा  उन्हें  विदेशी  खरीदार  शभ्रभिक्ताश्रों  तथा  संभावित  तियर्तिकों  को  श्रावश्यक

 तथा  मार्ग  निर्देशन  देता  रहा  ।

 POSTS  RESERVED  FOR  S.C.  AND  S.T.  FOR  CLASS  I,  Il,  पा  AND  IV  POSTS  IN

 NATIONALISED  BANKS

 to  state.
 3220.  SHRI  CHHITUBHAI  GAMIT:  Will  the  MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased

 (a)  the  number  of  class  I,  II,  HI  and  IV  employees  in  the  nationalised  banks  and  the
 number  of  posts  reserved  for  Scheduled  Caste  and  Scheduled  Tribe  persons  therein;

 (b)  whether  all  the  posts  reserved  for  Adivasis  and  Harijans  have  been  filled,  aad  if
 not,  the  reasons  therefor;  an

 (c)  the  time  by  which  Adivasi  and  Harijan  candidates  would  be  recruited  against
 these  résef'ved  posts  and  thé  measures  being  taken  by  Government  to  fill  these  posts ?
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 Answe  rs

 1977
 December

 9,

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  ‘AND  REVENUE  AND  BANKIN  G  (SHRI  H.  M.
 PATEL) :  (a)  The  sta
 and  Subordinate.

 ff  in  the  nationalised  banks  are  categorised  as  Supervisory,  Clerical

 as  on  31-12-1976  and  the  number  of  Scheduled  Caste/Tri
 Information  regarding  the  total  number  of  employees  in  each  category

 be  employees  in  the  14  nationalis- ed  banks  is  given  in  Annexe.—[Placed  in  Library.  See  No.  LT-1307/77]

 (b)  &  (c)  The  banks  have  reported  that  the  quota  of  reserved  vacancies  could  not
 be  filled  for  want  of  suitable  candidates  from  these  communities.

 Government  have  advised  the  nationalised  banks  to  wipe  out  all  the  backlog  of
 reserved  vacancies  with  the  least  possible  delay.  Besides.  following  special  measures  have
 also  been  recommended  to  these  banks

 (i)  to  prescribe  lower  qualifications  and  qualifying  standards  for  members  of
 Scheduled  Castes/Scheduled  Tribes.

 (11)  to  restrict  the  temporary  appointments  of  subordinate  staff  to  candidates  belong-
 ing  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes;

 (iii)  to  indicate  clearly  in  the  advertisements  for  recruitment.  the  percentages  laid
 down  for  Scheduled  Castes/Scheduled  Tribes  communities;

 Government;
 to  give  wide  publicity  to  reserved  vacancies  according  to  the  instructions  of  the

 ह

 (४)  to  place  a  Report,  after  every  major  recruitment  before  the  Board  of  Directors
 giving  the  number  of  Scheduled  Castes/Tribes  candidates  recruited  by  the  bank

 if and  the  shortfall  in  percentage,  any,  and  reasons  why  the  full  quota  was
 not  filled:

 (vi)  to  instruct  their  recruiting  offices  to  contact  the  pre-recruitment  training  centres
 in  various  States  for  the  training  of  Scheduled  Castes/Tribes  candidates  for  the
 recruitment  tests;

 (vii)  to  intimate  the  reserved  vacancies  to  associations/special  bodies  locking  after
 the  welfare  of  Scheduled  Castes/Tribes  requesting  them  to  sponsor  suitable
 candidates.

 With  a  view  to  improving  the  representation  of  these  communities  in  their  services,
 Scheduled some  of  the  banks  have  also  resorted  to  special  recruitment  exclusively  for

 Castes/T:  ribes  candidates.

 किसानों  की  दशा  में  सुधार  के  लिए  नयी  बेकिंग  नीति

 3221.  श्री  गणनाथ  प्रधान  :  क्या  चित्ति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  ब्याज  के ग्राधार  पर  ऋण  देकर  किसानों
 की

 दशा  सुधारने  के  लिए  कोई

 नई  बैंकिंग नीति  बनाई  गयी  है  ;

 सरकार ने  अब  तक  राज्यों  के  स्वामित्व  वाले  वाणिज्यिक  श्रौर  सहकारी  बैंकों  को

 क्या  हिदायतें  दी  हैं  ;  नश

 क्या  इस  संबंध  में  fete  बैंक  श्राफ  इण्डिया  ने  कोई  प्रतिवेदन  दिया  है
 ?

 तथा  राजस्व  शौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  ऐसे  प्रग्रिमों
 को  जिन्हें

 विशिष्ट  सीमा  तक  दिया  गया  है  जो  भारतीय ऋण  गारन्टी  निगम  द्वारा  गारन्टी  प्राप्त

 भ्रनुसूचित  बैंकों  दवारा  दिये  जाने
 वाले  ऋण  सभी  प्रकार  के  झग्रिमों  के  लिये  भारतीय

 ford  बैंक  निर्धारित  124  प्रतिशत  की  न्यूनतम  ऋण  दर  से  छूट  दे  दी  गयी  है  ।

 कृषि  क्षेत्र  के उन  छोटे  ऋणकर्तताश्रों  जिन्हें  5000/-  रु०  के  लगभग राशि  a

 होती  है  ्र  जो  खेती  करने  वाले  वर्ग  का  झधिकांश होते  84  प्रतिशत  श्रौर  के  बीच

 may  दर  से  ब्याज  लिया  जाता  है  ।  4  प्रतिशत  वार्षिक  दर  से  ऋण  उपलब्ध  कराने  वाली

 विभेदी  ब्याज  कर  योजना  का  सारे  देश  में  प्रसार  कर  दिया  गया  है  ।  योजना  के  अन्तर्गत
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 अग्िमों  का  कम से  कम  दो  हाई  हिस्सा  ग्रामीण  तथा  aimed  शाखाओं  के  मध्यम  से  दिया

 जाना  है ग्रौर  ऋण  का  कम  से  कम  एक  तिहाई  mTafaa  जाति  ak  जनजाति
 के

 सदस्यों  को  चाहिए  ।

 जहां  तक  सहकारी  sal  का  सम्बन्ध  है  उनके  दुवारा  कम  ब्याज  दर  पर  ऋण  देने  के

 संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है
 ।  मध्य  प्रदेश  श्रौर

 कर्नाटक  जैसे  कुछ  राज्य  सहकारी  बैंकों  दिये  गये  ऋणों पर  2  से  4  प्रतिशत तक  ब्याज

 दर  में  छूट  देते  हुए  छोटे  तथा  सीमांतिक  कृषकों  के  पक्ष  में  विभेदी  ब्याज  दर  योजनायें  शुरू

 की

 सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कहा  है  कि
 1979

 के  sean  उनके  द्वारा  दिये  जाने  वाले  कुल  का  334  प्रतिशत  क़षि

 सहित  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  को  उपलब्ध  होने  लगना  सरकार  ने  बैंकों  से  यह  भी

 कहा  है  कि  वे  ग्रामीण  बैंक  तथा  md-TEa  क्षेत्रों  में  श्रपनी  जुटाई  गयी  जमाओं  का  60

 शत  उन्हीं  क्षेत्रों  में  ही  लगायें  ।

 1976  में  श्री  सी०  ई०  कामथ  की प्रध्यक्षता भारतीय  रिज़बं  बेंक  द्वारा

 में  स्थापित  कार्यकारी  दल  ger  खातों  के  साथ-साथ  कृषि  सम्बन्धी  पों  पर  लिये  जाने  वाले

 ब्याज के  प्रत  पर  विचार कर  रहा  इस  दल  के  श्रपनी  रिपोर्ट  शीघ्र  ही  प्रस्तुत  करने  की

 ara है  |

 भारत  का  व्यापार  तलन

 3222.  श्री  IAT  वशिष्ठ  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1976-77  में  भारत  के  सोवियत  सऊदी  Wea,

 पास्कितान तथा  ईरान  के  साथ  व्यापार  तुलन  का  स्वरूप क्या  है  ह... ग्रौर वर्ष  1977-78  में  प्रथम  छः

 महीनों  में  क्या  स्थिति  रहने  का  श्रनमान  है  तथा  किसी  उल्लेखनीय  प्रवत्ति  के  क्या  कारण हूँ  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  श्रारिफ  बेग )

 निर्दिष्ट देशों  के  साथ  भारत  के  व्यापार  की  स्थिति  प्रकट  करनेवाला  विवरण  सभा  पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।

 1977  के  लिये  ही  उपलब्ध चंकि  देशवार  व्यापार  ass  केवल एक  महीने  श्रर्थात  अप्रल

 1977-78  के  पहले 6  महीने  के  लिये इन  देशों  के  साथ  व्यापार  शेष  की  स्थिति

 का  कोई  सही  प्राक्कलन  श्रभी  से  देना  संभव  नहीं  है  ।  फिर  1977-78  के  पहले  6

 महीनों  के  दौरान  भारत  के  समग्र  व्यापार  शेष  से  प्रकट  होता  है  कि
 लगभग  169

 करोड़  रु०  का  श्रनन्तिम श्रधिशेष  जब  कि  इसकी  तुलना  में  पिछले
 ad

 की  इसी  छमाही में
 91  करोड़

 रु०  का  घाटा था  ।
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 लित  रहमत

 के  faula  में  कमी

 3223.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :
 कया

 वाणिज्य
 तथा

 नागरिक  पूति  और  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारत  से  चमड़े  का  निर्यात  छः  महीनों  में  कम  हो  गया
 श्रौर

 यदि
 तो

 इस  श्रवंधि  में  कुल  कितना  नियत  gor  झर  कमी  के  क्या
 कारण

 ट्  id

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  श्रारिफ

 तथा  श्रनन्तिम  प्राक्कलनों  के  श्रनुसार  1977-78  के  दौरान

 चमड़े  चमड़ा  उत्पादों
 के  समग्र  निर्यात  132.12  करोड़  Ro  के  हुंए  जब

 कि
 पिछले

 वर्ष
 की

 उसी  श्रवधि  के  दौरान  159.  15.  करोड़ रु०  के  निर्यात हुए  थे  ।  इस  गिरावट  के
 लिये

 बताये  गये  प्रमुख  कारण  हैं  ;  waite  मांग  में  पिछले  वर्ष  माल  का  स्टाक  जमा  कर

 लिया  गया  जिसके  परिणामंस्वरूप  इस  वर्ष  विदेशी  बाजारों  के  लिये  कम  भाल  उठाया  मया  ।

 1977  से  कुछ  सुधार होने  की  रिपोर्ट  मिली है

 विदेशी  wat  द्वारा  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  से

 का  स्टॉक  उठाने  से  इंकार  किया  जानां

 3224.  श्री  भारत  fag  क्या  वाणिज्य  तथां  नागरिक  gta  श्रौर  सहकारिता

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विदेशी  ster  फर्मों  ने  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  झ्रायातित  बल्क  श्रौषछियों

 के  मूल्यों  को  कम  कराने  की दृष्टि  से  निगम  के  पास  से  स्टाक  उठाने
 से  इन्कार  कर  है

 जिससे  राज्य  व्यापार  निगम  के  पांस  संमग्रीं  का  स्टाक  जमां  हो  गया

 यदि  तो  1976  अर जत जून  1977  कें  अन्त  राज्य  व्यापार

 निगम  के  पास  area feat  का  कितना  स्टाक  जमा  हो  गया  था  ;  ak

 बिदेशी  श्रौषध  कम्पनियों  की  ऐसी  कार्यवाहियों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 ह ै?

 वाणिज्य  तथा  मसागरिंक  पूति  ate  सहकारिता  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  (att  श्रारिफ  बेग )

 जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 नेशनल  q  माक टिंग  Geter  द
 oer

 dtea

 3225.  श्री  पी०  ato  पेरियासामी  :
 क्या  वाणिज्य तथा  नागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता

 मंत्री यह  की  कंपो  करेंगे  कि
 :

 90  are  रुपये  के  परिव्यय  से  नेशनल  पोल्ट्री  aden  फेडरेशन  कें  संगठन  के

 बारे  में  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ;
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 यदि  sa  तक  गठित  नहीं  किया  गया  हैतो

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्तिश्नौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार
 नेशनल  पोलट्री  मार्केटंग  फेडरेशन

 की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  फिलहाल  छोड़  दिया

 गया है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 EXCISE  DUTY  ON  TOBACCO

 3226.  SHRI  RAJ  KESHAR  SINGH  Will  the  MIN  कना oS  ER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  procedure  followed  in  the  assessment  of  excise  duty  on  the  tobacco  grown
 by  farmers;

 (b)  whether  complaints  are  received  against  the  Field  Inspectors  in  regard  to  assess-
 ment  of  excise  duty  levied  on  the  farmers;  and

 (c)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  in  the  matter ?
 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.

 PATEL) :  (a)  The  basic  principle  of  assessment  of  Excise  Duty  on  unmanufactured
 tobacco  is  that  the  duty  is  charged  on  cured  leaf  (including  consumable  stalk  and  stem)
 but  its  collection  is  postponed  until  tobacco  is  about  to  go  into  use.  After  harvesting,
 tobacco  may  be  cured  by  the  grower  or  transferred  in  the  green  state  to  a  curer.  If  the
 grower-curer  wants  to  clear  the  cured  tobacco  on  payment  of  duty,  he  may  apply  to  the
 Central  Excise  officer,  who  will  cause  the  tobacco  to  be  weighed  in  his  presence  afid
 deliver  to  him  a  notice  in  form  D.D.  1  setting  out  the  amount  of  duty  assessed  on  such
 tobacco.  in  form After  duty  has  been  paid,  the  officer  will  issue  a  transport  permit
 T.P.  1  for  movement  of  tobacco  from  the  curer’s  to  the  buyer’s  premises.

 The  grower-curer  is  allowed  to  keep  non-duty  paid  cured  tobacco  for  a  reasonable
 period,  fixed  by  the  Collector  of  Central  Excise,  after  consideration  of  local  customs  and
 conditions  to  enable  him  to  decide  whether  to  sell  or  retain  his  products.  Thereafter  he
 can  retain  it  in  his  private  store  room  without  payment  of  duty  or  transfer  it  to  a  bonded
 warehouse  without  payment  of  duty.  From  the  curer’s  private  store  room,  the  grower-
 curer  can  remiove  tobacco  on  payment  of  duty  for  use  or  without  payment  of  duty  to  a
 bonded  warehouse.

 The  yield  of  tobacco  in  respect  of  every  grower  is  estimated,  keeping  in  view  the  area
 cultivated  by  him,  the  average  yield  in  the  area,  condition  of  the  crop  and  other  relevant
 factors.  If  the  quantity  of  tobacco  declared  by  the  grower-curer  is  much  below  the
 estimate  or  the  quantity  of  tobacco  accounted  for  as  disposed  of  by  him  is  much  less  than
 that  declared  and  if  the  deficiency  is  not  accounted  for  to  the  satisfaction  of  the  proper
 officer,  then  the  proper  officer  may,  under  rule  37.A(2)  of  the  Central  Excise  Rules,  1944,
 assess  summarily  the  produce  not  accounted  for,  and  issue  a  notice  in  form  DD.  2  for  pay-
 ment  of  duty.

 (b)  &  (c)  No  specific  complaints  have  been  received  in  the  Ministry  in  the  recent

 past  against  Central  Excise  inspectors  in  regard  to  assessment  of  excise  duty  on  farmers

 growing  tobacco.

 DEVELOPMENT  OF  LADAKH  TO  ATTRACT  INDIAN  AND  FOREIGN  TOURISTS

 3227.  SHRIMATI  PARVATI  DEVI:  Will  the  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  "AVIATION  be  pleased  to  state :

 last (a)  the  number  of  Indian  and  foreign  tourists  who  visited  Ladakh  during  the
 year  and  current  year  and  new  schemes  and  facilities  under  consideration  of  Government
 for  development  of  Ladakh.  keeping  in  view  the  increasing  interest  of  tourists.  in  Ladakh;
 an

 (b)  the  revenue  earned  from  tourists  in  Ladakh  during  the  said  period ?
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 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIKR:  (a)  It  is  understood  that  about  7000  foreign  totrists  visited  Ladakh  upto
 the  middle  of  November,  1977  as  against  4600  in  1976.  Their  number  being  quite  small,
 no  statistics  of  domestic  tourists  are  available.

 Apart  from  local  residents  converting  their  residences  into  ‘paying-guest’  accommoda-
 tion,  no  facilities  on  a  large  scale  have  come  up  for  tourists  at  Leh.  It  has,  however,  been
 suggested  to  the  State  Government  to  draw  up  a  master  plan  of  tourism  development  for
 Ladakh  so  that  there  is  no  despoliation  of  its  environmental  and  cultural  characteristics
 while  providing  tourist  facilities  in  Ladakh.  With  regard  to  air  service  to  Leh.  the
 Indian  Airlines  proposes  to  operate  a  service  on  receipt  of  3  new  Boeing-737.

 (b)  No  revenue  has  been  earned  trom  tourism  in  Ladakh  as  no  facilities  have  been
 provided  in  Ladakh  in  the  Central  Sector.

 उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  को  ऋण  श्रौर  श्रन्य  सहायता

 3228.  श्री  mara  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  श्रौर  सहकारिता
 मंत्री

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  बैंक  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों
 को

 ऋण  देती  हैं  श्रौर  उन
 पर  ऊंची

 दर  पर  ब्याज  लेती  हैं  श्रौर  यदि  तो  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  से  बैंकों  दवारा  कितनी
 ब्याज  की दर  वसूल  की  जाती

 ब्याज  की  ऊंची  दर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उपभोक्ता  सहकारी  समितियां

 किस  प्रकार  प्रभावी  ढंग
 से  काम  कर  सकती  हैं  श्रौर  श्रपने  कर्मचारियों को  किस  प्रकार  उचित

 रूप

 से
 देखभाल कर  सकती  हैं  ;  श्रौर

 क्या  इस  तथ्य
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  कीमतों  को

 नियन्त्रित

 रखने
 का  एकमात्र  विकल्प  सरकार  का  विचार  कुशल  कार्यकरण  ate  कर्मचारियों की  बेहतर

 स्थिति
 के  लिए  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  को  श्रपेक्षित  ब्याज॑  मुक्त  ऋण  सहायता  देने

 का

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ‘ott  कृष्ण  कुमार  गोयल

 उपभोक्ता  सहकारी  समितियां  सहकारी/व्यापारिक बैंकों  से  माल  वन्धक  रखकर
 124  प्रतिशत  से  18  प्रतिशत  की  भिन्न-भिन्न  ब्याज  दरों  पर  ऋण  लेती  हैं  ।

 भारतीय  fora  बैंक  के  कृषि  ऋण  विभाग  ने  हाल  ही  में  सहकारी  जो  उपभोक्ता

 सहकारी  समितियों  को  धन  देने  के  मुख्य  स्त्रोत  हैं  दूवारा
 ली

 जाने  वाली  ब्याज
 की

 ऊंची  दरों  पर
 विचार

 किया  है  at  सहकारी  बैंकों  को  सहकारी  समितियों  के  के  माध्यम  से  सलाह  दी  है  कि  वे  उपभोक्ता

 सहकारी  समितियों  को  केन्द्रीय  सरकार
 की

 गारंटी  योजना  के  श्रन्तर्गत|  श्रधिक  से  श्रधिक
 12.  5  प्रतिशत

 की
 वार्षिक  दर  से  का्यकर  पूंजी  के  प्रयोजन  के  लिये  ऋणश्नोवरड्रापट  की  सुविधा  दें

 ।

 व्यापार  का  विस्तार  करने  ate  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों
 को

 मजबूत  बनाने  के  लिये

 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारें  विभिन्न  रूप  में  वित्तीय  सहायता  देती  जैसे  निर्धारिती  पैटन  के  भ्रनुसार

 अंशपूंजी  इक्विटी के  रूप  में  भाग  फर्नीचर तथा  foros F frr के  लिये  ऋण  एवं  श्राधिक  सहायता

 देना  प्रबंधकीय  झाधिक
 सहायता

 भी  देना  ।  ये  ऋण  कम  ब्याज  दरों  पर  दिये  जाते  ह  ।

 देश  में  कार्यरत  उपभोक्ता  सहकारी  समितियां

 3229.  श्री  शंकर्रासिह  जी
 क्या  वाशिज्य  तथा  नागरिक  पति  श्रौर  सहकारित  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 देश  में  कार्यरत  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  की  कुल  संख्या  कया
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 ससमय Agrahayana  18,
 1899  (Saka)

 Far  उपभोक्ता  सहकारी -  समितियां  मूल्यों  को  स्थिर  बनाये  रखने  तथा  श्रावश्यक

 पदार्थों  सहित  वस्तुझों  का  प्रभावी  वितरण  करने  में  sect  भूमिका  निभा  सकती  a

 यदि
 तो

 क्या  सहकारी  सभी  समितियों को  एक  ही  प्रबंध  नियंत्रण के  श्रन्तर्गत  लाने

 संबंधी  कोई  प्रस्ताव है  ?

 {
 वाणिज्य

 तथा  नागरिक गत  ate  सहकारिता मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार
 30  1976

 को  समाप्त  सहकारी  वर्ष  में  उपभोक्ता  सहकैारी  समितियों के  संस्थात्मक  ढांचे

 में  लगभग
 450  केन्द्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  जिनकी  3,500  से  श्रधिक  (180  बहुविभागी

 भण्डारों  सहित  शाखाएं  15,000  प्राथमिक  उपभोक्ता  सहकारी  14  राज्य  स्तर के

 उपभोक्ता सहकारी  संघ  she  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता संघ  शामिल  थे  |  उपभोक्ता  सहकारी  समितयों

 के  कुल  मिलाकर  लगभग  19000
 विभिन्न  के  फुटकर  बिक्री  केन्द्र  बनते  हैं  ।

 (@)  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  से  श्रावश्यक  के  वितरण  में  महत्वपूर्ण  भूमिका

 प्रदा  करने  की  उपेक्षा
 की

 जाती  है  श्रौर  इस  प्रकार ये  मूत्यों को  स्थिर  करने  के  उपायों  में  सहायक  सिद्ध
 होंगी  ।

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  संघ को  छोड़कर

 जिसका  देशव्यापी  कार्यक्षेत्र  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  को  संबंधित  राज्यों  के  सहकारी  समिति

 भ्रघिनियम  ate  नियमों  के  श्रन्तगंत  काम  करना  होता  है  ।  भारत  सरकार  समय-समय

 पर  राज्य  सरकारों  की  उपभोक्ता  सहकारी  संस्थाओं  को  चलाने  उनके  प्रबन्ध  के  लिए

 सिद्धांतों  की सिफारिश की  जाती  है

 सहकारिता  के  बारे  में  प्रशासनिक  सुधार  श्रायोग  की  mt?  कारी  दल  की  सिफारिशों  का  raters

 3230.  चौधरी  ब्रह्म  प्रकाश  :  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  श्रौर  सहकारिता

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सहकारिता  के  बारे  में  प्रशासनिक  सुधार  श्रायोग
 :

 कायेकारी  दल  की  सिफारिशों  के

 न्वयन  के  बारे  में  श्रब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  श्रौर

 सहकारिता  के  बारे  में  प्रशासनिक  सुधार  श्रायोग  की  सिफारिशों  के  कंब  तक  कार्यान्वित

 किये  जाने  की  सम्भाव॑ना  है  इस  बारे  में  परब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  शौर  सहकारिता  मंत्री  के०  के०  :

 सुधार  श्रायीग के  कार्यकारी  दल  ने  भ्रपना  प्रतिवेदन  1968  में  प्रस्तुत  कर  दिया  था
 ।

 भारत  सैरकार

 ने  इन  सिफारिशों का  उपयोग  करने  के  लिए  इंस  प्रतिवेदन  की  प्रतियां  राज्य  सरकारों को  भेजें  दी  थीं  ।

 की  गयी  कार्यवायी  के  बारे  में  पर  सूचना  प्रशासनिक  सुधार  शझ्रायोग  विभाग  को  दे  दी  गयी

 थी  ।  की  गयी  कार्यवाही  संबंधी  एवं  विवरण सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  में  रखा

 गया  देखिये  एल०  टी०  1308/77)

 प्रशासनिक  सुधार  श्रायोंग  के  सहयोग  संबंधी  कोई  पृथेक  नहीं  की  गयी  '
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 9  1977
 र् नन  उत्तर

 x  प्रतिबन्ध चाय  के  निर्यात  कोटे  प

 3231  श्री  wo  मरगेसन क्या
 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और

 सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चाय  के  निर्यात  कोटे  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  से  बजार  में  इसकी  मन्दी

 mrs  शौर

 इसके  निर्यात  का  राष्ट्रीकरण करने  के  लिये  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का

 है  ताकि  चाय  उद्योग  को  जूट  उद्योग  के
 समान  समस्याओं का  सामना  न  करना  पड़े  |

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 जी  नहीं ।

 सरकार  चाय  के  निर्यातों पर  निरन्तर  निगरानी  रख  रही  है  जिनमें  चाय
 की

 भारत  में

 विश्व  में  कीमतें  झ्रादि  शामिल  श्रौर  यदि
 तथा  जब  श्रावश्यक  उपयुक्त  उपचारात्मक

 उपाय  किये  जाएंगे  ।

 ऋण  देने  के  लिए  मापदण्डों  के  बारे  में  विकासीय  att  को  निदेश  ।

 3232.  श्री  Wao  सोमसुन्दरम  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  विकासीय  बैंकों
 को

 यह
 निदेश

 दिया  है  कि  ऋण
 देने

 का  मापदंड  परियोजना  की  सुदृढ़ता  ,  सामाजिक  लागत  आर  लाभ  होना  चाहिए  न  कि  केवल

 निजी  लाभप्रदता  ;

 यदि  तो  उसका
 ब्यौरा  क्या

 है  ;

 यदि  इस  उद्देश्य  के  लिए  बैंकों  में  भ्रपेक्षित संख्या  में
 विशेषज्ञ  अ्रधिकारी नियुक्त  करने  की

 कोई  सम्बद्धयोजना  है
 तो  क्या

 वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  एच०  एस०  से  परियोजना

 विशेष  के  लिये  सहायता  मंजूर  करते  समय  ,  श्रखिल  भारतीय  सरकारी  वित्तीय  संस्थाएं  परियोजना  की

 अब  स्थिति  की  उसकी  तकनीकी  श्राथिक  दृष्टि  से  उसकी  वित्तीय  तथा  वाणिज्य

 परियोजना  को  सफलतापूर्वक  कार्यान्वित करने  के  प्रबन्धों  (  मेनेजमेंट  )  की  ary  झर

 राष्ट्रीय  दृष्टि  से  परियोजना  के  श्राधिक  भ्रौचित्य  पर  दिया  करती  हैं
 ।

 सरकार  ने  वित्ती  संस्थाओं

 से  यह  भी  कहा  है  कि  (1)  नयी  परियोजनाओं  अथव  परियोजनाओं  के  विस्तार  के  लिये  सहायता

 मंजूर  करते  उन्हें  सहायता  प्राप्त  पाने  वाली  परियोजनाओं  की  रोजगार  संबंधी  संभावनाओं

 पर  aaa  विचार  करना  चाहिए  (2)  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  ग्रामीण  तथा  ग्राम  उद्योगों को

 श्रौर  साथ  ही  ऐसी  परियोजनाओं को  जिनके  लाभ  का  अ्रधिकांश  भाग  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  जाने  वाला

 पर्याप्त  ऋण  उपलब्ध  कराया  जाये
 |

 वित्तीय  संस्थाश्रों के पास उनके के  पास  उनके  चय  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  झ्राथिक  तथा  तकनीकीं

 मूल्यांकन के  लिये  पहले  ही  तकनीकी  स्टाफ  होता  है
 ।

 उन्हें  प्रावश्यकता  पड़ने  पर  श्रतिरिक्त

 स्टाफ की  नियुक्ति  दुवारा  अपने  संप्रवतन पक्षों  करने  के  लिये  कहा  गया  है  ।

 41



 Written  Answers
 December

 1977  में  प्रधानमंत्री  wt  wrest  भाता  क  कार
 एयर  इंडिया  को  e  हानि

 3233.  श्री  श्री ०  बी०  श्रलगेशन
 ~

 |
 श्री  UHo  रामगोपाल  रेड्डी
 डा०

 हेनरी  श्रास्टिन  |:  क्या
 शौर  नागर  विमानन मंत्री  यह  बताने

 श्री  mia  सिह  भदोरिया  J

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1977 में  प्रधान  की  रूस  की  यात्रा  के  कारण  एयर  इंडिया  को

 चार  लाख  रुपये  की  हानि  हुई  थी  ;  atk

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 qaza  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 देश  में  बी  ०;  शौर  Ato  श्रेणी  के  नागर

 3234.  श्री  रामानन्द  तिवारी :  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  गे  कि  देश

 में  बी  सी  श्रेणी  के  कितने  शहर  हैं
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  पटेल )  :  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों

 को  मकान  किराया  भत्ते  श्रौर  प्रतिपूति  भत्ते  की  श्रादयगी  के  प्रयोजन  के  लिए  जनसंख्या

 wma  पर  नगरों  को  शर  सी  में  श्रलग-श्रलग  वर्गीकृत  किया  गया

 म
 हेग

 में  नगरों  की  विभिन्न
 श्रेणि  अस  aaa

 निम्नलिखित
 re  त

 है

 क्ू०  नगरों  का  नगरों  की  संख्या

 वर्गीकरण सं०
 —_—

 (1)  मकान  किराया  भत्ते  के  प्रयोजनों  के  लिए

 ए

 .

 18

 सी  277

 (2)  प्रतिपूर्ट

 ए  क

 मे
 :

 प्रयोजनों  के  लिए

 21

 नप
 पी०  एल०  480  निधि  का  भगतान  वर्तुश्नों  के  रूप  a  करने  के  लिये  श्रमरोका  के

 साथ  समझौता

 3235.  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  और  सहकारिता  मंती

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने
 पी०  एल०  480  निधि  का  भुगतान  वस्तुओं  के  रूप  में

 करने
 के

 लिए  ante के  साथ  1974  में  समझौता किया  था
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 18
 गय

 1898  +  लिबित  उत्तर

 ofa  ei  तो  उस  समझौते  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  श्रब  तक  केवल
 13

 लाख  रुपयों  के  माल  का  निर्यात  करने  के  बाद  इस

 समझौते  के  निर्यात  रूक  गया  श्र

 यदि  तो  set  ब्यौरा  क्या  है  शौर  यह  केन्द्रीय  सरकार  ने  लिये  चिन्ता
 का  विषय  किस  प्रकार  बनेगा ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  site  सहकारिता  संत्रौलय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ

 और  :
 यह  सही  नहीं  है  कि  पी०  एल०  480  निधि  का  भुगतान  वस्तुभ्नों  के  रूप  में  करने  के  लिये

 1974 में  भारत  सरकार  तथा  संयुक्त
 राज्य

 की
 सरकार

 के  बीच  एक  करार  पर

 at  हुए  थे  |  वास्तव  में  उक्त  करार  के  भाग  1  में  यह  व्यवस्था  है  कि  उस  समय  तक  भारत

 सरकार  द्वारा  संचित  किये  गये  सभी  पी०  एल०  480  रुपये  भारत  सरकार  को  श्रनुदान  के  रूप

 में  दे  दिये  जायेंगे  श्र  तदनुसार  1664  करोड़  रु०  की  राशि  कतिपय  निर्दिष्ट  क्षेत्रों  में

 विकाम  परियोजनाओं  हेतु  उपयोग  के  लिये  प्राप्त  हुई  थी  ।  निर्यातों  का  सम्बन्ध  उस  करार

 के  से  है  उनका  भुगतान  गैर  पी०  एल०
 480

 निधियों  में  से  किया  जाना

 श्र  पी०
 निधियों  में  से  नहीं  ।  इस  करार  के

 पैरा  10  (7)  के  ७  5  वर्षों

 की  श्रवधि  में  10  करोड़  डालर  तक  के  माल  तथा  सेवाओं  के  निर्यात  संयुक्त  राज्य  सरकारी

 श्रभिकरणों को  किये  जाने  हैं  ate  उनका  75  प्रतिशत  भुगतान  डालरों  में  तथा  25  प्रतिशत

 भुगतान  पी०
 निधियों  से  किया  जाना

 है
 ।

 जी  हां  ।  30  1977  तक  संयुक्त  राज्य  सरकार ने  केवल  13,  24,330  रु०

 की  खरीदारियां कीं  ।

 इन  खरीदारियों  में  धीमी  प्रगति  भारत  सरकार  के  लिए  चिन्ता  का  विषय  है

 क्योंकि  अधिक  खरीदारियों  से  संयुक्त  राज्य  अमरीका
 को

 हमारे  निर्यातों  में  श्रतिरिक्त  वृद्धि

 होगी  wit  इससे  भारत  में  संयुक्त  राज्य  की  पी०  एल०  480  निधियों में  कमी  होगी  ।

 इस  करार  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे

 में  श्रायात तथा  निर्वात  के  क्रमशः  atira
 ~

 भारतीय  कम्पनियों  ere

 राशि के  quat  कम  राशि  के  बिलों  के  बारे  a  शिकायत

 3236.  श्री  लाल  गप्त  क्या  चित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  गत  पांच  वर्षों  में  कुछ  भारतीयों  दुवारा  तथा  भारतीय  कम्पनियों

 द्वारा  विदेशों  विशेष  रूप  से  पश्चिम  जर्मनी  तथा  स्विटजरलैंड में  निर्यात

 के  बारे  में  कम  राशि  के  बीजक  बनाने  तथा  aaa  के  बारे  यदि  कुल  निर्यात  wear

 mata  पांच  लाख  से  श्रधिक  मूल्य  का  राशि  के  बीजक  बनाने  के  बारे  में  कुछ

 शिकायतें  मिली हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  सरकार
 ने  उन

 पर  क्या  कार्रवाई

 की  है  :
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 Written  Ans:
 wers  छा 81. नਂ

 layana
 18,

 1899  (Saka)

 क्या  सरकार  ने  उन  देशों  की  सरकारों  के  साथ  विदेशी  क्रताद्मों  से  क्रय  मलय  श्र

 विक्रय  मूल्य  की  सचाई  जानने  के  बारे  में  कोई  प्रबन्ध  किये  हैं  ;  शर

 यदि  तो  उन  सरकारों  की  प्रतिक्रिया  क्या  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सतीश  att  श्रायात तौर

 निर्वात  के  माल  के  बीजक  में  हेरा-फेरी  के  बारे में  कुछ  शिकायतें  सरकार को  मिली  हैं  ।  परन्तु

 मांगी  गयी  सूचना  चूंकि  पांच  वर्षों  से  सम्बन्धित  है  इसलिये  उसे  इकठ्ठा  करने  में  कुछ  समय

 गा  ।  उसे  एकत्र  किया जा  रहा  है  शर  सदग-पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 और  सरकार  के  पास  माल  के  वास्तविक  मूल्य  की  जांच  क  लिये  विदेशी

 सरकारों  के  साथ  कोई  स्थायी  व्यवस्था  नहीं  है  ।  परन्तु  उपयुक्त  मामलों  में  ग्रावश्यक  पूछताछ

 जाती है  सम्बन्धित देश  के  राष्ट्रीय  प्रशासन  का  सहयोग  भी  मांगा  जाता  है  ।

 चंडीगढ़  मं  रक्षा  मंत्री  का  कथित  वक्तव्य

 3237.  श्री  एडंश्रा्डी  फलीरो  क्या  बाणिज्य  तथा  नागरिक  gt  और  सहकारिता

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 11  1977  को  चण्डीगढ़  में  रक्षा  मंत्री  के  इस  आशय  के  कथित  वक्तव्य

 की  are  सरकार का  ध्यान  है  कि  सरकार  की  सबसे  बड़ी  श्रसफलता  कुछ  aa

 aa  की  कीमतों  की  वृद्धि  कोन  रोक  पाना  है

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  गोयल )
 11  1977  को  चण्डीगढ़ में  एक  प्रेस  सम्मेलन के  दौरान  रक्षा  मंत्री

 ने
 (a)

 जनता  सरकार  दारा  किये  गये  कार्य  के  सम्बन्ध  में  की  जाने  वाली  श्राम  आलोचना  का  उल्लेख

 करते  हुए  पूछा  कि  कोई  सरकार
 तीन

 महीने  में  कितना  कुछ  कर  सकती  है  श्रौर  बताया

 कि  जनता  सरकार  की  प्रमख  उपलब्धि  तो  श्रापातकाल  से  पहले  देश  की  जनता  को  प्राप्त  सभी

 आजादी  are  नागरिक  स्वतंत्रता  फिर  से  उन्हें  दिलाना  उन्होंने  एक  प्रश्न  के  उत्तर

 में  यह  स्वीकार  किया  कि  जनता  सरकार  कतिपय  maven  के  मूल्यों  को  नियंत्रित

 करने  में  कुछ  हृद  तक  श्रसफल  रही  द  उन्होंने  यह  स्पष्ट  किया  कि  सरकार  दालों  जैसी

 इयक  जो  कम  मात्रा  में  उपलब्ध  हूँ  तथा  जिन्हें  ष  देश  से  सगाया भी

 नहीं जा  सकता  ,  के  मूल्यों  को  रोकने  में  कुछ  नहीं  कर  पाई  है
 ।

 पिछले  कुछ  महीनों  में  श्रावश्यक  वस्तुभ्रों  के  मूल्यों को  बढ़ने  से  रोकने  श्रौर  उनकी

 wea  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  कई  उपाय  किए  गए  हैं  ।  मूल्य  स्थिति  पर  लगातार

 नजर  रखी  जा  रही  है  ate  जब  भी  श्रावश्यकता  होगी  उपाय  किए

 REGULARISATION  OF  SERVICES  OF  EMPLOYEES  OF  INDIAN  INSTITUTE  OF
 GAL  METROLOGY,  RAN

 3238.  SHRI  YUVRAJ:  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES
 AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 lacy

 taken  over  by
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Indian  Institute  of  Legal  Metr

 Central  Government  from  the  State  Government  in
 ए

 DEY  श  Ranchi  has  been
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 (0)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  services  of  the  employees  of  the  said  institute
 have  not  been  regularised  since  Ist  January  1970;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  post  of  the  head  of  the  institute  was  that  of
 lecturer-cum-Principal  which  has  now  been  converted  into  the  post  of  lecturer  only  and
 the  newly  created  post  of  Principal  has  so  far  been  lying  vacant;  and

 (d)  if  so,  the  time  by  which  the  services  of  the  employees  would  be  regularised  from
 1st  January,  1970  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  OOPERATION  (SHRI  K.  K.  GOYAL):  (a)  Yes,  Sir.  The  Institute
 was  taken  over  by  the  Central  Government  og  1-1-1970.

 (b)  Yes,  Sir.  The  recruitment  Rules,  except  for  the  post  of  Principal,  have  been
 finalised  and  action  to  process  further  is  on  hand.  The  incumbent  of  the  post  of  Professor
 has  been  regularised  in  accordance  with  the  recruitment  Rules.

 (c)  There  was  a  post  of  Professor-cum-Principal  (and  not  Lecturer-cum-Principal  )  .
 This  post  has  been  re-designated  as  and  in  addition,  a  post  ण  Principal
 has  been  created.  The  post  of  Principal  has  been  kept  in  abeyance  during  the  current
 financial  year  as  a  measure  of  economy.

 (d)  Expeditious  action  is  on  hand  to  fill  up  the  posts  in  accordance  with  the  recruit-
 ment  Rules  and  the  present  employees  will  also  be  eligible  for  consideration  if  they
 satisfy  the  requirements.

 a
 यूनाइटेड  कमशियल  बेक  द्वारा  निर्धारित  प्रक्रिया  का  पालन  के  बिना  ऋण  दिया  जाना

 3239.  श्री  Fo  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  यूनाइटेड  कमशियल  बैंक  मैसर्स  aN  तथा  लखनऊ

 कानपुर  ae  ग्रौरंगाबाद  के  श्रनेक  श्रत्य  प्रौद्योगिक  एककों  को  बिना  निर्धारित  प्रक्रिया  का  पालन

 किये  10  करोड़  रुपये  का  ऋण  दिया

 पदि  तो  क्या  सरकार  यूनाइटेड  कमर्शियल  ap  के  चैयरमैन  wt  wre  अधिकारियों

 के  विरुद्ध लगाये  गये  इन  सभी  art  जांच  करेगी  जिन्होंने  सावंजनिक  धन  को  ऋण

 के  रूप  में  दिया  जिसके  परिणामस्वरूप  20  रुपये  का  श्रांशोध्य ऋण  हो  गया  AK

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  जांच  करवाई  है  श्रौर  कार्यवाही

 कर  ली  गयी है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एस०  से  यूनाइटेड

 कमशियल  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  मैसर्स  IS  हेरी  बम्बई  जिसे  ऋण  बंक  से  ऋण  सुविधाएं

 प्राप्त  वस्त्र  उद्योग  में  सामान्य  मंदी  ग्रा  जाने  के  कारण  पिछले  कुछ  दो  तीन  वर्षों  से  वित्तीय

 कठिनाइयों  में  से  गुजर  रही  इसलिए  बैंक  ने  इस  मिल  को  पुनर्वास  कार्यक्रम  के

 अन्तर्गत  ले  लिया  मिल  की  बम्बई  सहायता  उपक्रम  अ्रधिनियम  के  महाराष्ट्र  सरकार

 ने  सहायता-उपक्रम केरूप  में  घोषित  कर  दिया  है  ।  रोजगार  को  स्थिर  रखने  के  लिए  तथा

 उत्पादन  को  बनाए  रखने  के  लिए  बेक  ने  ऋण  )  योजना  के  श्रधीन  श्रतिरिक्त  ऋण

 सुविधाएं  करने  के  लिए  भारतीय  fora  बैंक  की  स्वीकृति  मांगी  श्रौर  प्राप्त  की  है  ।

 भारतीय  ford  बैंक  ने  श्रतिरिक्त  सुविधाएं  मंजूर  करते  समय  बैंक  से  कई  श्रौर  उपाय  करने

 के  लिए  कहा  है  ak  बड़ी  सावधानी  से  सम्बन्ध  खाते  के  लिए  कहा  है
 ।

 यह  समझा  जाता  है  कि  लखनऊ  ate  कानपुर  में  स्थित  श्रौद्योगिक  एककों का  संबंध

 3 दिनांक  6  1977  के  ब्लिट्ज  के  लेख  में  उल्लिखित  एककों
 से

 यदि  ऐसा  है
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 तो  यूनाइटेड  कमशियल  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  जहां  तक  इन  तीन  एककों  का  संबंध
 >

 इनमें  केवल  गत  A  वर्षों  से  Aare  के  चिन्ह  दिखाई  देने  लगे  इन  एककों  में  से  एक

 एकक  के  संबंध  में  बैंक  aay  देय  रकमों  की  वसूली  करने  के  लिए  काननी ५  कार्रवाई  कर  चका

 बैंक को  देय  रकभों  के  ऐक  बड़े  भाग  की  वसूली इस  एकक  की  मियादी  परिसम्पत्तियों

 की  मिक्री  से  sca  रकमों  से  हो  जाएगी  ।  जिसकी  पंहले  ही  नीलोमी  की  जा  चकी  है  जिसके

 ऊपर  बैंक  की  श्रन्य  वित्तीय  पंस्थाग्रों  के  साथ  समरूप  प्रभार  प्राप्त  होता  श्रन्य
 दो

 एकको  के  संबंध  में  बेंक  उन  के  प्रचालन  बराबर  निगरानी  उ  हुए  है  भ्रौर  बैंक  ने  सुचित

 किया  है  कि  वहू  इस  बात  पर  विश्वास  कर  सैकता  है  कि  इन  में  शीघ्र  ही  सुधार  होगा
 ।

 जहां  तक  श्रौरंगाबाद में  खातों  का  संबंध  है  यह  समझा  जाता  है  कि  इस  का  संबंध  1969

 से
 1973

 के  वर्षों  के  दौरान  पश्रौरंगाबाद  में  दिए  गए  कृषि  श्रम्िमों  से  है  जिन  में  से  कुछ
 श्रनियमितत  करार  दे  दिए  केन्द्रीय  जांचे  ब्यरों  ने  जो  इन  मामलों  की  जांच  कर  चका

 प्रबन्धक  तथा  दो  अन्य  गैर  सरकारी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  फौजदारी  मंकदमा  दायर  किया है

 बैंक  ने  यहं  भी  सुचित  किया  है  कि  उसने  बैंकिंग  विनियमन  1949  के

 अनसार  यथा  sad  श्रौर  संदिग्ध  ऋणों  के  लिए  श्रपने  खातों  में  पर्याप्त  व्यवस्था  की

 है  जो  उसके  सांविधिक  लेखां  परीक्षकों  की  संतोषजनक

 भारतीय  fort  बैंक  की  श्रनियमितताश्रों  की  शिकायतों  के  बारे  में  जांच  करने  के

 लिए  कहा  गया  है  ।  उसने  सुचित  किया  है  कि  उसके  दुवारा  की  गई  पूछताछ  wax  पर  वह

 बैंक  के  विचारों  से  आमतौर  से  सहमत  है  ।

 महाराष्ट्र  में  कोल्हापुर  स्थित  रत्नाकर  बेक  की  मांडवी  शाखा  में  54  लाख  रु०  का  कथित

 घोटाला

 3240.  श्री  बाब  साहेब  परुलकर  क्या  faa  मंत्री  वासा
 नह  बनताਂ बताने  की  कृपा  करेंगें कि

 क्या  महाराष्ट्र में  कोल्हापुर  स्थित  रत्नाकर  बेंक  की  मान्डवी  शाखा  में  54  लाख

 रुपये  के  कथित  घोटाले  की  सुचना  सम्बदूध  श्रधिकारियों  को  दो  गयी  है  श्रौर  उस  बारे  में

 are  नहीं  की  गयी  है

 क्या  यह  घोटाला  रत्ताकर  बैंक  के  निदेशकों  ने  उक्त  बैंक
 की

 मान्डवी  शाखा

 के  लिये  इमारत  की  खरीद  के  सौदे  में  किया  ak  बेंक  के  सालिसिटरों  ने  उक्त  सौदे  के  बारे
 में

 गंभीर  टिप्पणियां  की  हैं  निदेशकों  से  स्पष्टीकरण  मांगा  है  ate  निदेशकों  ने  श्रभी  तक  कोई

 स्पष्टीकरण नहीं  दिया  है

 क्या  श्री  भरत  To  नायक  एक  व्यक्ति ने  भारतीय  रिजर्व  बेक  के  गवर्नर  तथा

 उनके  मंत्रालय  को  11  1977  को रत्नाकर  बैंक  के  मामले के  बारे  में  शिकायत  याचिका

 भेजी

 क्या  अवेदक  ने  श्रतुरोध  किया  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  तथा  भारतीय  faa

 बैंक  द्वारा उक्त  बैंक  के  बारे  में  विस्तृत  जांच  कराई  जाये ;  भ्रौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कार्रवाई  की
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 लिखित  उत्तर
 18

 |
 aos

 )

 वित्त  var  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच  हन  भारतीय
 रिजर्व

 बैंक  ने  सूचना  दी  है  कि  रत्नाकर  बैंक
 की

 बंबई  शाखा  पर  इंडिया  फर्टिलाइजर्स

 इंडस्ट्रीज  श्रौर  मैसर्स  दिग्विजय  फर्टिलाइजर्स  के  खातों  में  55.  10  लाख  रुपये  की  रकम  का

 घोटाला gat  है  जो  बैंक  के  ध्यान  में  प्रारम्भ  में  grat  ae  सुचना  मिली  है

 उधर  लेने  वाली  फर्मों  से  बेक  ने  13.76  लाख  रुपये
 की  रकम  वसूल  कर  ली

 है  जिससे

 खाते  में  बकाया  रकम  कम  होकर  43.64 लाख  रुपए  हो  गई  रिजर्व  बर्क  के  मार्गदर्शन

 में  बैंक  ने  सभी  उपलब्ध  परिसम्पत्तियों  पर  weer  कर  लिया

 रिजवें  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  मांडवी  शाखा  के  लिए  इमारत  की  खरीद

 के  संबंध  में  रत्नाकर  बैंक  के  कुछ  निदेशकों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  कुछ  श्रारोप

 लगाये गए  हैं  किन्तु  इन  श्रारोपों की  करने  वाली  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 हां
 ।

 ate  रिज़र्व  बेक  ने  सुचना  है  कि  रत्ताकर  बैंक  ने  मांडवी  शाखा  पर

 धोखा-धड़ी  के  संबंध  में  शिकायत  पुलिस  के  पास  दर्ज  करा  दी  है  ।  जांच  पर  पुलिस  ने  बैंक  के

 मैनेजर  a  उधार  लेने  वाली  फर्मों  के  एक  हिस्सेदार  को  हिरासत  में  ले  लिया  है  ।  रिजर्व

 बैंक  इस  स्थिति  से  पूरी  तरह  श्रवगत  है  श्रौर  उसने  श्रपने  एक  शधिकारी की  बैंक  का  अध्यक्ष

 नियुक्त  किया  है  ताकि  जालसाजी  में  फंसे  ऋणदाताओं  से  बैंक  की  यथासम्भव राशि  वसूल

 करने के  लिए  प्रभावशाली  उपाय  किये  जा  सकें  तथा  बैंक  सम्बन्धित  श्रधिकारियों  को  दण्ड
 दिया  जा  सक े|

 age  की  टांगों  का  निर्यात

 3241.  Sto  वसन्त  कुमार  पण्डित
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  पति  शर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 भारत  से  मेंढ़क  टांगों  का  विदेशों  को  खाने  के  लिए  निर्यात  किया  जा

 रहा

 यदि  तो  कलेंडर  वर्ष  1976  तथा  जनवरी  से  1977  के  दौरान

 कितने मूल्य  की  मेंढ़क  की  टांगों
 का  निर्यात किया  गया  ;

 (
 )  क्या  मेंढ़क  की  टांगों

 के
 सम्बन्ध  में  अंधाधुंध  व्यापार  के  कारण  कृषक

 पौधों  की  बीमारियों  के  बारे  में  शिकायत  कर  रहे  हैं  कि  वे  बढ़  रही  है  ;  त्रौर

 उस  राज्य का  नाम  क्या  है  जिसने  मेंढ़क  की  टांगों  सबसे  निर्यात  किया

 आर  उसका  मूल्य  कितना  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  :

 जी  at

 कलेंडर  वर्ष  1976  के  दौरान  7.  80  करोड़  रु०  की  तथा  जनवरी  से

 1977  के  दौरान  4.12  करोड़  रु०  की मेंढ़क  की  टांगों  का  निर्यात
 किया

 गया  जनवरी

 से  1977  की  अवधि .  tars  अन्तिम  नहीं
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 (Saka)

 हमें  इस  प्रकार  की  कोई  शिकायतें  नहीं  मिली  @ |

 1976
 के  दौरान  केरल  ने  3.37  करोड़  रु०  की  मेंढ़क  की  टांगों  का  निर्यात

 किया |

 चिट  फंड  बेनिफिट  कम्पनियां

 3242.  श्री  पी०  जो०  मावलंकर :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार यह  जानती  है  कि  श्रनेक  तथाकथित  चिट  फंड  बेनीफिट  कम्पनियां
 प्रभी  भी  कार्य

 कर  रही  हैं  ak  ma  तक  इस  मामले  में  सरकारी  कार्यवाही ak  नियंत्रण के

 यदि
 तो

 उक्त  कारण  निर्धन  तथा  भोलेभाले

 नागरिकों  को  भी  हानि  हो  रही  है  नियंत्रण  पाने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 क  श्रार

 इस  संबंध  में
 की

 गयी  कार्यवाही  का  मुख्य  ब्यौरा  कया  है  श्रौर  संबंधित  कम्पनियों

 के  बारे में  पूर्ण  तथ्य  क्या

 faa  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  wit

 सरकार  श्रनेक  इनामी  चिट  meat  लाभकारी/बचत  योजनाओं  वाली  कम्पतियों  में  व्याप्त

 बेइमानियों से  परिचित  है  a  गतिविधियों  पर  रोक  लगाने  के  लिये  ga  जल्दी  ही

 उसका  एक  विधेयक  पेश  करने  का  विचार  है  ।

 ऐसी  कम्पनियों  द्वारा  sarah  का  स्वीकार  करना  विभिन्‍न  गैर-बैंकिंग  कम्पनियों

 की  feat बैंक  जारी  किये  गये  निर्देशों  द्वारा  नियंत्रित  होता  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित

 किया है  कि  उसने  1  1977 से  लेकर  wa  तक  इसके  द्वारा  जारी  किये  गये  निर्देशों

 का  पालन  न  करने  वाली  118  विभिन्न  गैर-बैंकिंग  कम्पनियों  को  कारण  बताश्रो  नोटिस  जारी

 किये  गये  जारी  किये  गये  निर्देशों  की  उपेक्षा  करने के  लिए  इसने  इनकी  चिटों  और  बचत

 योजनाओं  कारोबार करने  वाली  26  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कानूनी  कार्रवाई  भी  शुरू की  है

 शर  ऐसी  18  wea  कम्पनियों की  जमाओ्रों  स्वीकार  करने पर  रोक  लगाने  के  लिये  शभ्रादेश  जारी

 किये di  इन  कम्पनियों की  एक  सूची  ATaA i)  में  दी  गयी

 fat  बैंक  ने  यह  भी  सूचना  दी  है  कि
 उसके

 की  गयी
 विभिन्न  कारंवाहियों

 के

 परिणामस्वरूप  119  कम्पनियों  ने  नयी  योजनाएं  चलाना  बन्द  कर  दिया  है  शर  उसके  द्वारा

 जारी  की  गयी  निर्देशों  के  उपबन्धों  से  we  के  वास्ते  wa
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 serail  ने  श्रावेदन  पत्न
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 भेजे हैं  ।

 विवरण

 उन  इनामी  चिट/लाभकारी|/बचत  योजनाओं  का  कारोबार  करने  वाली  कम्पनियों  के

 नाम  fat  विरुद्ध  रिजर्व  बैंक  द्वारा  कानूनी  कार्रवाई  की
 गयी  है|/थी

 1.  महाराष्ट्र  सेंविंग  एण्ड  फाइनेंस Fo  प्रा०  लि०

 2.  जयलक्ष्मी  फाइनेंस  एण्ड  हायर  परचेज  कठ  प्रा०  लि०
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 cared  सेविंग्स  एण्ड  ट्रेडिंग  यूनिट्स  प्रा०  Feto

 सौराष्ट्र  सेविग्स  कं०  पा०  लि०

 दर्शन  ट्रेंडिंग  फाइनेंस  प्रा०  लि०

 6  राय  बेनिफिट  प्रा  fo

 एक्यूर  चिट  इन्वेस्टमेंट  लि०

 हाउस  बेनिफिट  so  लि०

 प्रतीक्षा  बेनिफिट  sto  लि०

 10  लियोड्स  ट्रेंडिंग  एण्ड  चिट  फण्ड  कठ  प्रा०  लि०

 11  न  =
 ~e

 7  oat  प्रा  ०  ल्  लि

 12  प्रीति  सेविग्स  एण्ड  इत्वेस्टमेंट  प्रा०  लि०

 13  गुरदेव  फाइनेंस  एण्ड  सेविस्स  प्ना०  लि०

 14  एक्सप्रेसों  बेनिफिट  प्रा०  लि०

 15  गुजरात  लिकसं  एण्ड  फइनेंसयिसं प्रा०  लि०

 16  नवजीवन  ट्रेडिंग  फाइनेंस  प्रा०  लि०

 17  स्टलिंग  बेनिफिट  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  क०  प्रा०  लि०

 18  कुमार  बेनिफिट Fo  go  लि०

 19  सपना  बेनिफिट  प्रा०  लि०

 20  किगसन  बेनिफिट  एण्ड  चिट  फण्ड  लि०

 21  चन्द्रमा  बेनिफिट प्राः  लि०

 22  सीगुली  बेनिफिट  प्रा०  लि०

 23  पातिडा  बेनिफिट  प्रा०  लि०

 24  wat  कामशियल  एण्ड  फाइनेंसियल  ao  प्रा०  लि०

 25  एस०  Fo  डी०  सेविंग्स एण्ड  फाइनेंस  प्रा०  लि०

 26
 न्यू  भारत  सेविग्स  यूनिट  प्रा०  लि०

 उन  इनामी  चिट/लाभकारी/ बचत  योजनाओं  का  कारोबार  करने  वाली  कम्पनियों

 के  नाम  जिन्हें  oe  जमाराशियां  स्वीकार  करने  से  रोक  दिया  गया  है  ।

 1.  रांची  चिट  एण्ड  फाईनेंस  oto  लि०

 2.  कल्याणी  चिट  एण्ड  सेविग्स  कठ  प्रा०  लि०

 3  लक्ष्मी  बेनिफिट  प्रा०  लि०

 4  चिट  फण्ड  फाइनेंस  प्रा  लि०

 स्पूतनिक  फाइनेंस  प्रा०  लि०

 6  गणपत  सेविग्स  एण्ड  फाइनेंस  कण  प्रा०  लि०

 जनसेवा  चिट  फण्ड  फाइनेंस  एण्ड  ट्रेडिंग  aio  प्रा०  लि०

 पैसिफिक  फाइनेंस  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कण०  लि०
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 9.  साकेत  चिट  एण्ड  फाइनेंस  wo  UTo  Fire

 10.  यूनाइटेड  सेविंग्स  एण्ड  फाइनेंस  Fo  प्रा०  लि०

 11.  महाराष्ट्र सेविग्स  एण्ड  फाइनेंस  क ०  पाप  लि०

 12.  फैवीराइट  सेमल  लि०

 13.  प्रेटूटी  सेविग्स  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  प्रा०  लि०

 14.  एस०  ए०  सेविंग्स एण्ड  फाइनेंसिंग  ao  प्रा०  लि०

 15.  नवजीवन  ट्रेंडिंग  we  फाइनेंस  क्क्  लि०

 16.  कंथामांगलम चिट  फण्ड्स  प्रा  लि०

 17.  कविता  बेनिफिट  प्रा०  लि०

 18.
 गुजरात  सेविंग्स  यूनिट  प्रा०  लि०

 tatea  की  कुछ  कम्पनियों  को  भारत  में  काय  करने  की  श्रनुमति  देना

 3243.  शी  हेनरी  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारत  में  कार्य  कर  रही  स्वीडन  की  कुछ  कम्पनियों  ने  हल  में  शर  श्रधिक
 कम्पनियां  चलाने  की  श्रनुमति  देने  को  कहा है  ;

 यदि
 तो

 कितनी  कम्पनियों
 को

 श्रनुमति  दी  गई  है  ;  भ्रौर

 उनका  पंजीकरण  कब  किया  जायेगा  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  TA  नहीं  ।

 श्रौर  ये  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 LOAN  FACILITIES  BY  NATIONALISED  BANKS  TO  PERSONS  ARRESTED  UNDER
 MISA  AND  DISIR  DURING  EMERGENCY

 3244.  SHRI  CHATURBHU!I :  ग
 Will  the  MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased  to

 SHRI  VASANT  SATHE:  J  state

 (a)  whether  Central  Government  have  asked  the  nationalised  banks  for  providing
 loan  facilities  to  those  persons  who  were  arrested  under  MISA  and  DISIR  during  emer-
 gency;  and

 (b)  if  so,  the  conditions  for  getting  such  facilities  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.
 PATEL):  (a)  &  (b)  Instructions  have,  recently  been  issued  to  the  public  sector  banks
 that  they  may  extend  credit  assistance  on  liberal  terms  and  on  a  priority  basis  for  econo-

 mically  viable  ventures,  under  any  of  the  existing  schemes,  to  applicants  who  suffered
 detention  or  imprisonment  under  MISA  or  DISIR,  for  six  months  or  more  during  the

 emergency  solely  because  of  their  political  affiliations  or  membership  of  erstwhile  banned
 organisations  and  who,  .without  bank  assistance  would  not  be  able  to  resume  economic
 activities  for  their  livelihood.

 U.N.  FINANCIAL  ASSISTANCE

 3245.  SHRI  LALJI
 BHAI:

 Will  the  MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased  to
 state

 (a)  the  names  of  the  schemes  or  other  projects  for  which  financial  or  other  kind  ot
 contribution  is  being  provided  by  United  Nations  Organisation  and  its  various  agencies  at
 present;  and

 (b)  the  details  thereof  ?
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 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.
 PATEL)  :  (a)  &  (b)  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the

 ouse.

 भारत  नेपाल  सोमा  पर  शोदब्रियों  को  तस्करी  रोकते  के  fag  swat

 3247.  भी  द्रोणम  राज  सत्यव  क्या  fan  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 far

 भ्रौषघधियों  की  चोर  बाजारी  के  लिए  भास्त-नेपाल  सीमा  की  को  देखते

 हुए  सरकार  का  विचार  तस्करी  को  कारगर  ढंग  से  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का

 है  ;

 कमा  दिन  प्रति  दिन  बढ़  रही  उक्त  तस्करी  के  परिणासस्करूण विशेषकर  देश  के

 क्षेत्र  में  की  संख्या  बढ़  ग्रयी  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतोश  :
 भारत-नेपाल  सीमा  पर  तस्करी

 रोकने  के  निवारक  कर्मचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  की  गई  है  उनकी  afr  प्रभावी

 ढंग  से  इधर-उधर  तैन्नाती  क्री  गई  तई  चिब्नारक  जांच-चौकियां  बनाई  गई  उनको

 सीमा  के  नजदीक  स्थापित  किया  गया  गुप्त-सूचना  संग्रह  तन्त्र  को  उपयुक्त  रूप  से  सुदृढ़

 किया  गया  संचार  के  शीघ्र  ake  गुप्त  साधन  सुलभ  करने  के  समस्त  सीमावर्ती

 क्षेत्र  के  लिए  बेतार  का  जाल  बिछाने  की  मंजूरी  दी  गयी  है  उसके  जल्दी  ही  प्रतिष्ठित

 किये  जाने  की  सम्भावना है  ।  इसके  श्रलावा  तस्करी  विरोधी  उपायों  जिनमें  सुगमता  से
 पार  किये  जा  सकने  योग्य  भू-भागों  पर  गश्त  लगाना  श्रौर  सीमा  के  साथ-साथ  श्रधिक  सतकंता

 बरतना  सम्मिलित  सुगठित  किया  मया  है
 ।

 हालांकि  भारत-नेपाल  सीमा  सुगम्य  क्षेत्र  बना  gar  प्राप्त  रिपोर्टों से  यह  पता

 नहीं  चलता  कि  श्रौषधिमों  की  तस्करी  में  कोई  वृद्धि  हुई  जिसके  प्ररिणामतः

 देश  के  पूर्वी  क्षेत्र  में  व्यसनियों  की  संख्या  बढ़ी हो

 RESERVED  QUOTA  FOR  S.C.  &  S.T.  IN  STATE  BANK  OF  INDIA  AND  OTHER
 NATIONALISED  BANKS

 3248.  SHRI  CHHABIRAM  ARGAL  :  Will  the  MINISTER  OF  FINANCE  be

 pleased
 to  state

 (a)  whether  reserved  quota  has  been  filled  in  the  State  Bank  of  India  and  other
 nationalised  banks  through  direct  recruitment  and  promotions;

 to  Scheduled  Castes  and (b)  the  category-wise  percentage  of  persons  belonging
 Scheduled  Tribes  in  the  aforesaid  banks;

 (c)  whether  reservation  in  departmental  promotions  has  been  made  for  the  persons
 belonging  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  and  if  so,  the  category-wise  number
 of  employees  belonging  to  these  castes  promoted  respectively;

 (d)  whether  quota  reserved  in  promotions  has  not  been  filled  because  after a  negli-
 gence  on  the  part  of  departmental  officers  even  after  a  circular  was  issued  in  this  regard
 and  if  so,  the  action  taken  against  the  officers  responsible  therefor;  and

 e)  the  time  by  which  the  quota  reserved  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 will  be  filled  by  way  of  direct  recruitment  and  promotions  and  the  reaction  of  Government
 thereto  ?
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 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M
 PATEL) :  (a)  to  (e)  Public  sector  banks  have  been  following  the  instructions  of  the
 Government  regarding  reservation  for  Scheduled  Caste/Scheduled  Tribe  candidates  for  the
 posts  filled  in  through  direct  recruitment.  These  banks  have,  however,  reported  that  the
 entire  quota  of  the  reserved  vacancies  could  not  be  filled  in  for  want  of  suitable  candidates
 from  these  communities  despite  relaxations  given  to  them  in  age,  qualifications  and  quali-
 fying  standards.  Government  have  advised  these  banks  to  take  a  number  of  special
 measures  for  clearing  the  backlog  as  well  as  current  reservations  meant  to  be  filled  in
 through  direct  recruitment  with  the  least  possible  delay.

 The  category-wise  statement  showing  tMe  number  of  SC/ST  candidates  employed  m
 the  14  nationalised  banks  and  the  State  Bank  of  India  Group  as  on  31-12-76  is  in  the
 annexe  [Placed  in  Library.  See  No.  LT.-1309/77]

 As  far  as  reservation  for  posts  filled  in  by  promotion  is  concerned,  public  sector
 banks  have  not  yet  been  able  to  follow  the  scheme  of  reservation  obtaining  i in  Government
 because  promotions  from  clerical  to  officers  cadre  in  banks  are  governed  by  various
 agreements/understandings  between  employees’  union  and  the  respective  banks.  However,
 pending  extension  of  the  scheme  of  reservation  in  promotion  posts,  public  sector  banks
 were  advised  to  give  relaxation  of  5%  in  the  qualifying  marks  both  in  the  written
 examination  and  in  interview  for  the  SC/ST  employees  for  promotions  made  on  the  basis
 of  written  tests  and  interview.

 स्टोर-होल्डरों  के  पदों  के  लिए  लिखित  परीक्षा

 3249.  श्री  Fo  रासरमति  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  स्टोर-होल्डरों  के  पदों  के  लिये  हाट  ही  में  हुई  लिखित

 परीक्षा में  14  waftedt  ने  परीक्षा  पास  की  श्रौर  उनमें  से  केवल  दो  व्यक्तियों  को  नौकरी

 दी  गई  ait

 यदि  तो  सभी  14
 योग्य  एप्रेन्टिसों  को  नौकरी

 न
 देने  के

 कारण
 cy  ?

 ह

 पबंटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोसम  कौशिक  श्र  केवल

 यन  एयरलाइंस  में  ही  के  पद  इंडियन  एयरलाइन्स  में  इन  पदों  के  लिए

 चयन  ग्रन्य  उम्मीदवारों के  साथ-साथ  36  ast teal  ने  भी  maga  किया  इनमें  से

 केवल  13  ने  योग्यता  टैस्ट  (aptitude  test)  पास  जिनमें  से  12  उम्मीदवार  इंटरव्यू

 के  लिए  श्राए ।  सिलेक्शन  बोर्ड  ने  इन  में  से  सात  व्यक्तियों  उपयुक्त  पाया
 |  उन्हं

 नियुक्ति  श्राफर  की  गयी  ।  जिनको  नियुक्ति  श्राफर
 की

 गयी
 थी  उनमें  से  एक  व्यक्ति

 डाक्टरी  जांच  के  श्राधार  पर  (unfit)  पाया  गया

 राज्य  व्यापार  निगम[खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  परिवार

 नियोजन  के  arr  में  सहायता  दिया  जाना

 3250.  श्री  चौधरी  बलबीर  fag:  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राज्य  व्यापार
 खनिज  तथा

 धातु  व्यापार
 निगम  श्रौर  उसकी  सहायक

 कम्पनियों ने  स्थिति  के  दौरान  परिवार  नियोजन  के  कार्य  में  विज्ञापन  ote  देकर

 सहायता की
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 सिखित  उत्तर ४  —  ee

 (a)  क्या  राज्य  व्यापार  निगम  के  प्रबन्धकों  ने  इस  उद्देश्य  के  लिये  लगभग
 1

 लाख

 रुपये  मलय  की  एक  श्रायातित  कार  दी  थी  ;

 राज्य  व्यापार  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  WK  उनकी  सहायक

 कम्पनियों  ने  इस  उद्देश्य  के  लिये  उपरोक्त  उपक्रमों
 के  कर्मचारियों  की  वेतन  वृद्धियां  एक  मुश्त

 राशि द ेदे  कर  धन  किस  प्रकार  व्यय  किया  ;  wie

 ऐसा  किसके  श्रादेशों  से  किया  wear
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  बेग )
 तथा  जी  नहीं  ।  परन्तु  श्रापात  स्थिति  में  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  तथा  उसकी

 सहायक  कम्पनियों  के  कर्मचारियों  को  परिवार  नियोजन  के  लिये  एक  मुश्त  प्रोत्साहन  के  रूप

 रूप  में  कुल  43,400  रु०  की  राणि दी  गई  थी  ।  इसके  श्रतिरिक्त  21  कर्मचारियों को  एक

 मुश्त  प्रोत्साहन  के  स्थान  पर  एक  श्रतिरिक्त  वेतन  वृद्धि  दी  गई  थी
 ।

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  तथा  उसकी  सहायक  कम्पनियों  ने  कर्मचारियों
 को

 उसी

 प्रयोजन  के  लिये  नकद  प्रोत्साहन  के  रूप  में  74,250  रु०  की  राशि दी

 )  नहीं  ।

 परिवार  नियोजन  के  लिये  प्रोत्साहन  योजनाएं  निगमों  के  प्रबन्ध  द्वारा  श्रापात

 अवधि  से  पहले  ही  लागू  कर  दी  गई  थी  ।  प्रबन्ध  द्वारा  समय-समय  पर  उन  लाभों
 को

 बढ़ाया

 गया  |

 SUICIDE  BY  SHRI  M.  N.  RAMACHANDRAN  NAIR

 +3251.  SHRI  R.  L.  P.  VERMA:  Will  the  MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  one  Shri  M.  N.  Ramachandran  Nair  of  Kerala  committed  suicide  on
 account  of  tortuous  process  of  getting  loan  for  starting  an  industry  from  Syndicate  Bank
 which  was  sanctioned  by  R.B.I.  through  Syndicate  Bank  as  stated  in  his  suicide  note
 Teported  in  the  Blitz  Weekly  August,  27,  1977

 (b)  if  so,  what  action  Government  have  taken/propose  to  take  against  the  officials  of
 the  Syndicate  Bank  who  are  responsible  for  his  committing  suicide;

 (c)  what  compensation  Syndicate  Bank/Government  propose  to  give  to  the  family
 of  late  Shri  M.  N.  Ramachandran  Nair;

 (d)  whether  Government  will  get  this  suicide  investigated  by  C.B.I.,  and

 (e)  the  proposal  of  the  Government  to  streamline  the  procedure  so  that  such  cases
 do  not  recur ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M
 credit  facilities PATEL)  (a)  The  Syndicate  Bank  has  reported  that  it  had  sanctioned

 of  which  late during  1974  to  Venad  Literary  and  Co  ercial  Enterprises  Pvt.  Ltd.
 for Shri  M.  N.  Ramachandran  Nair  was  the  Managing  Director.  The  Bank  applied

 refinance  from  IDBI  in  respect  of  term  loan  already  sanctioned  to  the  company  and
 passed  on  the  benefit  of  the  low  rate  of  interest  to  the  company  on  receipt  of  IDBI  re-
 finance

 The  company  later  applied  for  additional  working  capital  for  its  packaging  unit  to  the
 Trivandrum  Branch  of  the  Bank  Late  Shri  Nair  called  on  the  officials  at  the  Bank’
 head  office  on  8-8-1977  to  find  out  whether  details  furnished  by  the  company  to  the
 Trivandrum  Branch  were  sufficient  Late  Shri  Nair  was  given  necessary’  guidance  for
 furnishing  the  particulars  called  for  and  he  promised  to  furnish  these  details  It  1S
 reported  that  he  committed  suicide  a  few  days  later  The  present  Managing  Director  of
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 the  company  has
 has  already  been

 since  furnished  necessary  information  and  additional  working  capital
 granted  to  the  company  for  its  packaging  division.  It  is  reported  that

 both  the  printing  and  packaging  divisions  of  the  company  are  working  s  moothly,

 The  circumstances  under  which  late  Shri  Nair  committed  suicide  are  not  known  to

 sanctioning  credit  facilities  to  the  company  nor  any  discourtesy  shown  to  late  Shri  Nair

 the  bank.  The  Bank  has  however  reported  that  there  has  been  no  delay  on  its

 y  any  bank  official.

 (b)  to  (e)  Do  not  arise.

 गर-सरकारी  व्यापारियों  के  माध्यम  से  बासमती  चावलਂ  wet  निर्यात  करने

 की  अनुमति  देने  का  औचित्य

 3252.  श्री  न्ण्णभा  साहिब  पी०  fart:  क्या  वाणिज्य  तथा  साररिक  पूति  ate

 कारिता  मंत्री  यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि

 :

 सरकार  ने  गैर  सरकारी  व्यापारियों  को  विदेशों  में  बासमती  चावल  का

 feria  करने  की  saate -)  देने  का  निर्णय  किया  है  ;

 गैर  सरकारी  व्यापारियों  को  निर्यात  व्यापार  करने  की  श्रनुमति  देने  का  क्या

 औचित्य  है  ;

 | च
 द

 )  भारतीय राज्य  व्यापार  निगम  तथा  [ ५.  बासमती  चावल  का  निर्यात

 व्यापार  करने  में  सफल  नहीं  रहे  हैं  ;

 इन  संगठनों  की  किन  general  के  कारण  ने  अपने  पहले  निर्णय  को

 बदलने  का  विचार  किया  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरि  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :
 a
 q  बासमती  चावल  के  निर्यात  का  मार्गीकरण  समाप्त  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 है  क्योंकि  इसके  निर्यात  के  लिये  भारी  मात्रा  में  इमदाद  देनी  पड़ती  थी  ।  इस  निर्णय  का

 श्राशय  राज्य  व्यापार  निगम  के  कार्य-निष्पादन  पर  कोई  wey  करना  नहीं  है
 ।

 EVASION  OF  INCOME  TAX  BY  M/S  DHARAM  SINGH  RAM  SINGH,  FINANCIERS,
 ASAF  ALI  ROAD,  NEW  DELHI

 3253.  SHRI  ARJUN  SINGH  BHADORIA:  क्षा  the  MINISTER  OF  FINANCE  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  Messrs  Dharam  Singh  Ram  Singh,  Financiers,

 Asaf  Ali  Road,  New  Delhi  have  illegally  amassed  black  money  worth  crores  of  rupees;

 (b)  whether  they  have  evaded  income-tax  amounting  to  lakhs  of  rupees  in  collusion

 with  Income-tax  officers;  and

 (c)  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  against  this  firm  ?

 (SHRI  ZULFI- THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 were  conducted  by  the

 QUARULLA)  :  (a)  to(  c)  Search  and  seizure  operations

 Income-tax  authorities  in  t  he  cases  of  M/s.  Dharam  Singh  Ram  Singh  and  related  parties.
 were

 it  was  found  that  -the  assessec  was  indulging  in  ‘hawala  Assessments

 completed  taking  into  account  the  seized  mat  erial.  These  assessments  have  been  set  aside

 in  appeal  to  be  made  de  novo.  Appropriate  action  under  the  law  will  be  taken  after  the

 finalisation  of  the  pending  assessments.
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 No  collusion  of  income-tax  officer  with  the  assessee  has  come  to  notice  so  far.

 SWIMMING  POOL  IN  KHAJURAHO  HOTEL

 3254.  SHRI.  T.AXMI  NARAIN  NAYAK:  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  construct  a  swimming  pool  in  the  Khajuraho
 Hotel,  a  public  sector  hotel  in  view  of  the  fact  that  Khajuraho  is  an  international  tourist
 centre  and  is  visited  by  a  large  number  of  foreign  tourists;  and

 (0)  if  so,  whether  the  construction  work  thereon  is  likely  to  be  started  before  March
 1978 ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK):  (a)  (७)  Yes,  Sir.  It  is  proposed  to  construct  a  swimming  pool  in  the:
 Khajuraho  Hotel  of  India  Tourism  Development  Corporation.  Subject  to  the  availability
 of  funds,  the  construction  work  is  expected  to  commence  in  the  later  half  of  78.

 राष्ट्रीयकृत  बको  में  उच्चतर  wal  पर  पदोन्नति  के  लिए  इडियस  इन्स्टीट्यूट

 ae  बेकस से  rartaaefra

 3255.  श्री  सौगत  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  उच्चतर  पदों  पर  पदोन्नति  के  लिए  इंडियन  इंस्टीट्यूट

 श्राफ  बेकस  से  का  होना  श्रावश्यक  समझा  जाता  है  ;

 क्या  सी ०  Wo  श्राई०  भ्राई ०  बी०  को  The  में  अ  की  कोई

 रिपोर्ट  सरकार  को  मिली  है  ;  atk

 यदि  तो  इन  श्रनियमितताझओं को  दूर  करने  के  सरकार ने  कया

 वाही  की  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  कुछ  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंक  कमंचारियों  की  पदोन्नति  के  मामले  में  इंडियन  इंस्टीट्यूट श्राफ  बैंकर्स  की

 एसोसिएटशिप  को  महत्व  देते  हैं  ।

 और  सरकार  को  1977  में  हुई  इंडियन  इंस्टीट्यूट  श्राफ  बैंकर्स  की

 एसोसिएट  परीक्षा  के  लिये  बुलाये  गये  प्रश्त-पत्नों  के  पहले  से  पता  चल  जाने  के  संबंध  में  कुछ

 शिकायतें  मिली  हैं  ।

 इंस्टीट्यूट  ने  सूचित  किया  है  कि  इंस्टीट्यूट  की  कोंसिल  ने  के  सभी  पांचों  विषयों

 शौर  भागता  के  एक  विषय  में  पुनः  परीक्षा  लेने  का  निर्णय  किया  है  ।  इंस्टीट्यूट  ने  पुलिस

 श्रधिकारियों  को  प्रश्न  cat  के  पहलें  से  पता  लग  जाने  की  सूचना  दे  दी  थी  ।

 पुलिस  शभ्रधिकारियों  ने  इंस्टीट्यूट
 को

 बाताया  कि  प्रश्न  vat  के  पहले  से  पता  लग  जाने  के

 मामले  में  कोई  कार्रवाई  संभव  नहीं  है  क्योंकि  यह  संशेय  अपराध  नहीं है  ।

 इंस्टीट्यूट  द्वारा  परीक्षा  के  विभिन्न  चरणों  पर  कार्यविधि  को  कड़ा  बनाने  के  लिये

 उठाये  कुछ  कदमों  के  सरकार  ने  भारतीय  रिजर्व  बैंक  से  इस  मामले  पर  विचार

 करने  के  लिए  gata  किया  है  श्रौर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  भविष्य  में  इस  प्रकार

 की  घटना न  हो
 उस्तीरयतर दि. वि  देने ्य को  ४  ु  ब  NONE  '@  के  लिये  कहा  है  ।

 $ 5.
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 बिहार
 में  निर्यात  किया  गया  झभ्नक

 3256.  शी  लखनलाल  कपूर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  श्रौर  सहक  रिता  मंती

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच
 है  कि  कुछ  ही  समय  पहले  बिहार  से  भारी  मात्रा  में  gen  का

 निर्यात  क्या
 गया  यदि  तो  गत  पांच  वर्षों  ar  वर्षवार  ब्यौरा  क्या  है  at  निर्यातकर्ता

 फर्मों  के  नाम  श्रौर  पते  क्या  हैं  श्रौर  कितने  mea  का  निर्यात  किया  गया  ठ
 +

 ऐसी  निर्यातकर्ता  फर्मों को  कुल  कितनी  निर्वात  सहायता  दी  गई  हे  ;  प्रौर

 क्या  इस  निर्यात  सहायता  के  किसी  भाग  का  उपयोग  बिहार  में  उद्योग  स्थापित
 करने  के ण  लिये  किया  गया है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  mite  वेग  ):
 सभा से  जानकारी  एकत्र  जा  रही  है  श्रौर  यथासमय  1  पा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 बिदेश  यात्रा  में  मितव्ययिता

 3257.  श्री  Fo  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  वित्त  मंत्रालय  ने  विदेश  यात्रा  में  भारत  के  विभिन्न  मंत्रालयों  से

 मितव्ययिता  बरतने  के  लिए  WAT ]  किया  है  ;  ak

 यदि  तो
 कब  ?

 faa  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :

 विदेशों  में  की  जाने  वाली  प्रतिनियुक्तियों|भेजे  जाने  वाले  प्रतिनिधि-मण्डलों  पर

 नियंत्रण के  लिए  हिदायतें  पिछली  बार  30  1977  को  जारी  की  गई  थीं

 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  विमानों  में  उड़ात  के  समय  TTRa  वाद्य  संगीत

 3258.  श्री  पी०  ato  नरसिग्हा  क्या  पर्यटन  Mie  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  विमानों

 में  उड़ानों  के  दौरान  संगीत  के  रिकार्ड  5  वर्ष  से  arn  समय  से  बार-बार  बजाये  जा  रहें

 हैं प्रौर 1... ह  अरब वे  नीरस  हो  गये  wie

 क्या  सरकार का  विचार  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन
 को

 इसके  स्थान  पर

 बेहतर  तथा  अधि  श्राकर्षक  वाद्य  संगीत  बजाए  जाने  के  लिए  कहने  का  है
 ?

 qaza  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम
 :  श्रौर  इंडियन

 एयरलाइन्स  की  उड़ानों  में  wa  जो  वाद्य  संगीत  बजाया  जा  रहा  है  वहू  WHT  1976/1977

 में  ही  लिया गया  था  ।  जो  मास्टर  रिकार्ड  1976  में  लिया  गया  था  उसे  श्राजकल  बोइंग

 737  तथा  कारबेल  विमानों  में  बजाया  जा  रहा  है  झर  जो  fears  1977  में  लिया  गया  था
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 उसे  एयर  बस  बीन  2  विमानों  में  बजाया  जा  we  विमानों  में  काफी  विविध  प्रकार
 का  वाद्य  संगीत  उपलब्ध  होता  है  तथा  इंडियन  एयरलाइन्स  क्र  भविष्य  में  इस  विविधता  को

 रखन  का  प्रस्ताव  +
 Q  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  को  जमा  राशियों  का  प्रामीण  क्षेत्रों  में  पुणे  उपयोग
 करने

 के  लिये  जारी

 गए  श्रादेश

 3259.  श्री  समर  गह  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वित्त  विभाग  ने  श्रौद्योगिक  व्यापार  तथा  अपने  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  अन्य

 विकास  कार्यों  की  विभिन्न  श्रावश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकृत

 बैंकों  में  जमा  राशियों  का  पूर्ण  उपयोग  करने  के  लिए  कोई  wren  जारी  किये  हैं

 यदि  तो  इस  ग्रादेश  के  कार्यान्वयन  के  लिए  की  कायवाही  सहित

 तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;

 गत  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  उप-प्रभागीय  स्तर  जिला  स्तर  पर

 राष्टीयकृत  बैंकों  के  पास  कितनी  धनराशियां  जमा  हई  श्रौर

 इसी  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  ग्रामीण  श्रावश्यकताश्रों  के  प्रयोजनार्थ  ऐसी  जमा

 राशियों  के  उपयोग  के  इन  ऑझांकड़ों  का  राज्यवार ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बकिंग  मंत्री  एच०  एम०  at  इस

 बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  कृषि  श्नौर  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  अरन्य  विकास  कार्यों  की

 ऋण  संबंधी  को  पूरा  करने  के  लिए  बैक  ऋणों  का  श्रधिक  से  ग्रधिक  उपयोग

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  माचे  1979  के  प्रन्त  तक  श्रपनी

 ग्रामीण  ait  met  शहरी  के  लिए  ऋण  श्रौर  जमा  का  7.0  कम  से  कम  60  प्रति

 शत  कर  लेने  का  प्रयत्न  करें  ।  चूकि  जमाग्रों  का  लगभग  40  प्रतिशत  पहले  ही  नकदी या  नकदी

 जैसे  प्रयोजनों  के  लिए  रख  लिया  गया  इसका  अरथ  यह  होगा  कि  ऋण  का  प्रयोग  करने  के

 लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  ग्रामीण  शाखाओं  के  पास  उपलब्ध  राशि  को  वास्तव  में  ग्रामीण

 sat  लगाया  जाएगा  |

 ate  1976 के  अन्त  तक  श्रनुसुचित  वाणिज्यिक  बैंकों की  जमाझ्ों

 श्रौर  भ्रग्रिमों  के  जिला  वार  वितरण  के  संबंध  में  सुचना  में  रखा  गया  t

 दंखिए  संख्या  एल०  में  दी  गई

 1975  के  प्रन्त  तक  aT grat  वाणिज्यिक  बेंकों  के  ग्रामीण  श्रौर  wet  शहरी

 कार्यालयों  की  जमाओं  श्र  श्रग्रिमों  का  राज्यवार  वितरण  [weatora
 में

 रखा  गया

 देखिए  संख्या  एल०  310/77|  में  दिया  गया  है  |

 PAYMENT  OF  INCOME  TAX  BY  STRAW  PRODUCTS  AND  J.K.  INDUSTRIES

 3260.  SHRI  BHANU  KUMAR  SHASTRI :  Will  the  MINISTER
 OF  FINANCE  be

 pleased
 to  state  the  amount  of  income-tax  paid  by  Straw  Products  Limited a and  Indus-

 tries  during  the  last  three  years,  year-wise  and  the  amount  of  income-tax  yet  to  be  realised
 from  them  separately  ?

 57



 Written
 Answe

 rs
 ~~  --

 December  9,  1977

 THE  MINISTER  OF  ‘STATE  IN  THE  MINISTRY.  OF  FINANCE  (SHRI  ZULFI-
 QUARULLA)  :  No  income-tax  had  been  paid  by  M/s  J.  K.  Industries  Limited  during  the
 three  fipangial  years  1974-75,  1975-76  or  1976-77.

 No.  income-tax  was  paid  by  M/s  Straw  Products  Limited  during  the  financial  year 1974-75,  The  amount  of  income-tax  paid  by  this  company  during  the  financial  years
 1975-76  and  1976-77  was  Rs.  3.08  lakhs  and  Rs.  136.83  lakhs,  respectively.

 No  income-tax  dues  were  outstanding  as  on  30th  September,  1977  against  either  of
 the  said  two  companies.

 श्रमरीका  से  mae  सहायता

 3261.  थ्प्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम
 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  ने  हाल  ही  में  अमरीका  से  ग्राधिक  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए

 कोई  प्रयत्न  किये  हैं  ;  शर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 wit  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 fea  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग
 मंत्री  एच०  एम०  :  ait  संयुक्त

 राज्य  भ्रमेरिका  के  प्रशासन  ने  भारत  को  फिर  से  विकास  सहायता  चालू  करने  की

 पर  विचार  विमर्श  we  fear  उन  क्षेत्रों  र  क  के  संबंध  में  विचार-विमर्श

 हो  रहा  है  जिनके  लिए इस  सहायता  का
 उपयोग  किया जा  सकता  है  ।

 CHARTER  OF  DEMANDS  BY  SUGAR  FACTORIES  IN  MAHARASHTRA

 3262.  SHRI  KESHAVRAO  DHONGDE  Will  the  MINISTER  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  charter  of  demands  was  submitted  to  the  Central  Government  on
 behalf  of  the  sugar  factories  under  the  co-operative  sector  in  Maharashtra;  and

 (b)  if  so,  the  decision  taken  by  Government  thereon  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 Govern- SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  K.  K.  GOYAL) :  (a)  The  Central

 ment  have  not  received  any  charter  of  demands  on  behalf  of  cooperative  sugar  factories
 in  Maharashtra.

 (b)  Does  not  arise.

 श्रायकर  सम्बन्धों  छापे

 326 3.  श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  :  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्तमान  सरकार  ने  श्रायकर  सम्बन्धी  छापे  मारना  बन्द  कर  दिया  है  ;  श्रौर

 चालू  वर्ष  के
 6  महीनों में  कितने  छापे

 मारे  गये
 थे  ?

 संत्ालथ  सें  राज्य  मंत्री  :  नही ं।

 (a)  श्रप्रैल  से  1977  तक
 के

 छः  महीनों  में
 श्रायकर  विभाग

 ने
 222  मामलों

 में  तलाशी  लेने  तथा  माल  पकड़ने  की  कार्यवोही  की  ।

 58



 18  1899

 Arete  राजस्व  सेवा  के  प्रतिनिय  पित

 3264.  श्री  जी०  एम०  बनतवाला  :  क्या  faa  मंत्री  मभा  पटल  पर  ऐसा  विवरण  रखने

 की  कृपा  करेंगे  जिसमें  ag  बताया  गया  हो  कि

 भारतीय  राजस्व  सेवा  के  उन  श्रधिकारियों  के  नाम  क्या  हैं  जो  गत  तीन  वर्षों
 से  भ्रधिक  समय  से  विभिन्न  मंत्रालयों/विभागों/नगर  निगम  श्रौर  उपक्रमों  of  में  प्रतिनियुक्ति

 न्र पर  Q

 किन  पदों  पर
 a

 (a)  प्रतिनियक्ति पर  @  तथा  उन्हें  कितना  वेतन  मिलता  है  तथा

 मूल  विभागों  में  वे  किन  पदों  पर  होते  श्रौर  उन्हें  कितना  वेतन  मिलता

 उन  अधिकारियों  के  नाम  ate  पदनाम  क्या  हैं  जिनकी  प्रतिनियुक्ति  का  सेवा  काल

 तीन  वर्ष  से  श्रधिक  बढ़ाया  गया  ake  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 उन  श्रधिकारियों  के  नाम  प्रौर  पदनाम  क्या  हैं  जिन्हें  प्रतिनियुक्ति  के  दौरान

 उनके  वर्तमान  पदों  पर  पदोन्नति  मिली  तथा  उनकी  पदावधि  को  कितनी  शअ्रवधि  के  लिये

 बढ़ाया गया  ;  प्रौर

 प्रतिनियुक्ति  पर  श्रधिकारी  लेने  वाले  विभाग  में  मूल  विभाग  में  उनसे

 वरिष्ठ  भ्रधिकारियों  की  उपेक्षा  कर  के  बडे  पदों  पर  इस  प्रकार  से  पदावधि  वद्धि  शर  नियक्तियों

 से  उनके  वरिष्ठ  झ्रधिकारियों  में श्रसन्तोਂ  उत्पन्न  करती  >  ar  यदि  तो  इस  ग्रनचित

 प्रक्रिया  को  बन्द  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 वित्त  तथा  राजस्द  घ्ोर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  भारतीय  राजस्व  सेवा

 के  श्रधिकारियों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर  सदन॑-पंटल  पर

 रख  दी  जायगी

 भारतीय  सीमा  शल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  के  अधिकारियों  के  सम्बन्ध  में

 25 सूचना  नीचे  प्रस्तुत

 भारतीय  सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  सेवा  के  उन  श्रधिकारियों  के

 बारे  में  एक  विवरण-पत्न  dara  है  जो  पिछले  तीन  वर्षों  से  waar  इससे  झ्रधिक समय  से

 राजस्व  विभाग  से  बाहर  संवगंवाह्म  पदों  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 भ्रापेक्षित  सूचना  waar  के  कालम  (2),  (4), (5)  तथा  (6)  में  दी  गयी

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 प्रतिनियुक्ति  पर  गये  ग्रधिकारियों  के  कुछ  पदों  के  कार्यकाल  की  निर्धारित  wafer

 चार  साल  से  भ्रधिक  है  प्रौर  कुछ  wa  के  कार्यकाल  की  कोई  निर्धारित  नहीं  है  ।

 कार्यकाल  की  बढ़ाने  से  संबन्धित  कांरण  श्रनबन्ध  में  प्रत्येक  ग्रधिकारी  के  नाम  के  सामने

 दिये गये  हैं  ।

 श्रनुबन्ध  में  शामिल  किये  गये
 केवल  दो  श्रधिकारियों  को  प्रतिनियुक्ति  देने  वाले

 विभागों
 में

 पदोन्नतियां  fait  हैं  ।  उनके  बारे  में  विवरण  नीचे  दिया  गयां  है

 (i)  श्री  arco  ato  मिश्र  को  14-10-1973  को  कार्मिक  विभाग  में  संयुक्त  सचिव

 प्रतिनियर्क्ति  पर  भेजा  गया  था  श्र  उन्हें  1976  से  उसी
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 विभाग  ar  afer  के  सम  में  ee So  fem  गया  a |  sme  सचिव  के  पद

 का  कोई  निर्धारित  कार्यकाल  नहीं  है  |

 (1)  श्री  एम०  जी०  टैरिफ  श्र  व्यापार  के  सामान्य  करार  सचिवालय

 जेनेवा  में  WNT, 1964 1964  में  प्रतिनियर्क्ति पर  गयें  थे  ।  टैरिफ  a  व्यापार के

 सामान्य  करार  सचिवालय  के  श्रनुरोध  पर  श्री  माथर  के  कार्य  काल  की  अवधि

 को  31  1980  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  1

 )  प्रतिनियक्ति  से  संबंधित  पदों  के  लिए  श्रधिकारियों  का  संवर्ग  प्राधिकारी

 द्वारा  भेजे  गये  योग्य  तथा  इच्छुक  श्रधिकारियों  के  पेनल  में  से  प्रतिनियक्ति  देने

 वाले  कार्यालय  के  प्राधिकारियों द्वारा  किया  जाता  है  ।  प्रतिनियक्ति  देने  वाले  कार्यालय  में  प्रति

 पर  गये  अधिकारी  के  किसी  उच्च  पद  पर  पदोन्नत  किये  जाने  के  उसके  मल

 संवर्ग  के  श्रन्य  वरिष्ठ  तथा  कनिष्ठ  श्रधिकारियों  की  पदोन्नति  के  सम्भाव्य  पर  कोई

 असर  नहीं  पड़ता |  जब  प्रतिनियक्ति  पर  गया  अधिकारी  मल  संवर्ग  में  वापस  श्राता  है  तो

 उसे  संवर्ग  में  अपनी  वरिष्ठता  at  स्थिति  के  waar  श्रपना  स्थान  लेना  होता  शर  ऐसा

 करते  समय  उन  पदोन्नतियों  को  कोई  महत्व  नहीं  दिया  जाता  जो  उसे  प्रतिनियुक्ति  देने  वालें

 विभाग  में  दी  गई  हो  प्रतिनियक्ति  देने  वालें  विभाग  में  प्रतिनियुक्ति  पर  गये

 कारी  के  पदोन्नति  किये  जाने के  कारण  उसके  वरिष्ठ  शभ्रधिकारियों  में  किसी  प्रकार  का  श्रसन्तोष

 फलने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठत। है  ।

 जीरे  के  सत्य  में  दद्ध

 3265.  Sto  मुरली  मनोहर  जोशी
 :  क्या  वाणिज्य तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  साल  के  महीनों  में  जीरे  के  मूल्य  दौगुने
 से  श्रधिक  हो  गये

 हैं  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  warren  वृद्धि  के  क्या  कारण  हैं
 तथा

 उसके  मूल्य  में  वृद्धि

 को  रोकने के  लिये  या  कदम  उठाये  जा  रहे हैं  ?

 बाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरि  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार

 :  हाल  ही  के  महीनों  से  में  जीरे  के  मूल्य  में  40%  व  60%

 के  बीच  वृद्धि हुई  है  ।

 जीरे
 के  मूल्यों  में  हाल  ही  में  हुई  वृद्धि का  कारण  मुख्यतः  इसके  उत्पादन  में

 काफी  कमी  होना  कहा  जा  सकता है  ।  ad  1975-76  में  इसके  नियति  में  भी  भारी  वृद्धि

 हुई  जीरे के  मूल्य
 को

 बढ़ने  से  रोकने  के
 उपायों

 पर
 सरकार  विचार

 कर
 रही

 चाल  वर्ष  के  लिये  नया  पूंजी  निवेश

 3266-  श्री  एस०  ्रार०  दामाणी  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 चालू  वर्ष
 के  थम  महीनों  में  बहुत  कम  नया  पूंजी  निवेश

 हुआ  है  और  यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  झांकड़ों  की  तुलनाਂ  में  इसका
 ब्यौरा

 क्या  है
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 क्या  इस  दिशा  में  क्रियाशीलता  लाने  के  लिये  एक  WTso  ato  who  की  श्रोर

 से  सरकार  को  कुछ  सुझाव  मिले  हैं  ;

 ?
 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौराਂ  क्या  है  तथा  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वित्त  तथा  राजस्व  RIT  बैंकिंग  मंत्री  एच०  एम०  पटेल )
 ::  नहीं  ।  निवेश

 के  रुखों  के  उपलब्ध  संकेतों  चालू  वित्तीय  धैर्ष  के  प्रथम  छह  महीनों  में  नए  निवेश  में  कोई

 मंदी  का  पता  नहीं  चलता
 |

 भारतीय  श्रौद्योगिक  श्रौर  विकास  बैंक  डी०
 बी०

 भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  (aTZ°  एफ०  सी० ago)  तथा  भारतीय ऋण  तौर

 निवेश  निगम  सी ०  श्राई०  सी०  श्राई० )  द्वारा  दी  गई  मिली-जुली  जो

 1975  में  251.47  करोड़  रुपए  थीं  1976  श्रौर  1977  के  तदनुरूप  महीनों  में

 बढ़कर  412.51  करोड़  रुपए  538.  56  करोड़  रुपए  हो  गई  ।  इसी  प्रकार  इन

 द्वारा  किए  गए  भुगतान  भी  जो  श्रप्रैल-सितम्बर  1975  में  149. 35  करोड़  रुपए

 के  1976  में  बढ़कर  226.15  करोड़  रुपए  तथा  1977  में

 अर  बढ़  कर  258.  43  करोड़  रुपए  के  हो  गए  ।

 ate  भारतीय  वाणिज्य  श्र  उद्योग  मण्डल  संघ  (Uh  श्राई०  सी०  सी०

 में  प्रगति  के  लिए  नीतियांਂ  फार  इकनामिक  नाम  से

 हाल  में  एक  पुस्तिका  प्रकाशित  की  जिसमें  1977-78  के  बजट  में  लगभग  सभी  उद्योगों

 में  निवेश  के  लिए  दी  गई  छूट  का  स्वागत  करते  हुए  यह  विचार  भी  व्यक्त  fear  गया  है

 कि  यह  उपाय  भ्रपेक्षाप्नों  को  पूरा  करने  के  लिए  पूर्णतः  उपयुक्त  नहीं  है  ।  की

 बढ़ी  हुई  लागतोंਂ  को  पुरा  करने  के  लिए नए  उद्यमों की  सहायता  करने  के  उद्देश्य से  निम्नलिखित

 सुझाव  दिए  गए  हैं  :--

 (i)  उत्पादन  शुल्क  में  दी  जाने  वाली  छूट  को  इस  प्रकार  से  समायोजित

 fear  जाना  चाहिए  नए  उद्यम  इसका  उस  सीमा  तक  लाभ  उठा  सकें

 जितनी  मूल्यल्लास तथा  ब्याज  प्रभार  में  वृद्धि  हुई  हो  ;

 (ii)  नए  उद्यमों  को  जिनमें  भारी  पूंजी  लगी  इन  वित्तीय  aearay  द्वारा  ब्याज

 संबंधी  सहायता दी  जानी  चाहिए  अथवा  उनसे  कम  दर  पर  ब्याज  लिया  जाना

 चाहिए  1

 (ii)  उद्योगों  श्रायातित  मशीनरी  तथा  उपस्कर  के  सम्बन्ध  में  सीमा-शुल्क बाद  में

 देने
 की

 श्रनुमति  दी  जानी  चाहिए  ;

 (iv)  भ्रन्तर-निगम  लाभाशों  के  संबंध  में  लिए  जाने  वाले  कर  में  ट

 (४)  निवेश  की  मात्रा  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  कंपनी  कानून  में  संशोधन  किया

 जाना  चाहिए  ।

 देश  के  लिए  श्रा्थिक  नीति  का  निर्धारण  करते  समय  संस्थाश्ों तथा  व्यवितयों  से

 प्राप्त  विभिन्न  सुझावों  पर  सरकार  विचार  करती

 5--9881.55/77
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 स्टेट  ब््क  आफ  इंडिया  द्वारा  बचत  बक  खातों  पर  ब्याज  at  अदायगी

 3267.  शनी  प्रार०  Fo  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  रिज  बैंक  श्राफ  इंडिया  ने  स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया  के  पास  उसके  ग्राहकों

 की  बचत  बैक  लेखों  पर  we-ayH  श्राधार  पर  ब्याज  देने  का  प्रश्न  उठाया  है  जैसा  कि  अरन्य

 राष्ट्रीयकृत बैंकों  में  होता  है  ;

 इस  पर  स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया  का  क्या  उत्तर

 यदि  इस  पर  स्टेट  बैंक  arn  इंडिका  ने  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  है  तो  ford  बेक

 arp  इंडिया  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही
 की

 है  श्रथवा  करने  का  विचार  ak

 स्टेट  बैंक  में  बचत  बैंक  खाता  रखने  वालों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 वित्त  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  से  वह

 सार्वधिकता  जिसके  श्राधार  पर  बैंक  बचत  खातों  पर  ब्याज  लगाते  बैंकों  के  निर्णय  पर  छोड़

 दिया  जाता  है  फिर  wean  श्राधार  पर  बचत  बेक  खातों  पर  ब्याज  की  अ्रदायगी

 के  प्रश्न  पर  भारतीय  ford  बैंक  ने  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  साथ  विचार  किया  भारतीय

 te  बैंक  ने  बताया  है  कि  बचत  खातों  पर  ब्याज  कीਂ  श्रद्ध॑वाधिक  श्रदायगी की  कार्यविधि  को

 शुरु  करने  के  वास्ते  श्रनुमानित  श्रतिरिक्त  ऊपरी  खर्चे  को  देखते  तथा  उसके  बचत
 जमां

 पोर्टफोलियों  में  छोटे  श्रधिशेषों  वाले  खातों  की  प्रधानता  को  देखते  हुए  जिसमें  कि  वार्षिक

 पर  लगाये  ब्याज  के  कारण  व्याज  की  हानि  नगण्य  ही  होती  वह  यह  श्रावश्यक  समझता

 है  कि  वर्तमान  प्रथा  को  जारी  रखा  जाए  ।

 भारतीय  स्टेट  बैंक  के  पास  चैक  सुविधा  प्राप्त  तथा  चैक  सुविधा  रहित  लगभग

 85  लाख  बचत  बैंक  खाते  हैं  ।

 उपभोक्ता  वस्तुभ्नों  के  sata  के  लिये  श्रायात  लाइसेंस

 3268.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  तथा  नागरिक  पति  mr
 ala  ALS  सहकारिता  मंत्री

 यह  ब  ने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 वर्ष  1975,  1976  चालू वर्ष  में  उपभोक्ता  वस्तुओं  के
 श्रायात

 के  लिये

 कितने  श्रायात  लाइसेंस  जारी  किये गये

 ये  लाइसेंस  किन  फर्मों  को  जारी  किये  गये  हैं  श्रौर  वे  कितने-कितने मूल्य  के

 और

 इन  लाइसेंसों  का  किस  सीमा  तक  उपयोग  नहीं  किया  गया  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री
 aries

 :

 तथा  केवल  उपभोक्ता  माल  के  ही  बल्कि  सभी  श्रायात  लाइसेंसों  के  ब्यौरे भ  0
 में  प्रकाशित

 बुलेटिन  श्राफ  एक्सपो  लाइसेंस  एण्ड  इंडस्ट्रियल  लाइसस

 किये  जाते  इस  बुलेटिन  की  एक  प्रति  नियमित  रूप  से  संसद्‌  पुस्तकालय  को  भेजी  जाती
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 लिखित  उत्तर

 (7)  सरकार  द्वारा  श्रायात  लाइसेंसों  के  उपयोग  के  बारे  मे  ज
 गरी  संकलित  नहीं

 की  जाती

 दिल्‍ली-नागपुर-मद्रास  श्रौर  मद्रास-नागपुर-दिल्‍ली  के  लिये  विमान  सेवा  की  मांग

 3269.  श्री  श्रीधर  राव  नाथोबाजी  जावदे  :  क्या  wea  ate  नागर  विमानन  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली-नागपुर-मद्रास  शभ्रौर  मद्रास-नागपुर-दिल्‍ली  के  लिये  विमान  सेवा

 जारी  रखने  की  मांग  को  श्रौर  महाराष्ट्र  की  दूसरी  राजधानी  के  रूप  में  नागपुर  के  महत्व  को

 बनाये  रखने  सम्बन्धी  सरकार  की  घोषित  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार

 उपरोक्त  विभान  सेवा  को  बिना  विलम्ब  area  करने  का

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किन  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 qq2a  ate  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  श्रौर  2

 1977  नागपुर  के  मागं  से  दिल्‍ली  तथा  मद्रास  के  बीच  की  सेवा  श्राई०

 439/440,  सप्ताह  में  चार  दिन  दिल्ली  तथा  मद्रास  के  बीच  सीधे  परिचालन  कर  रही  है

 तथा  शेष  तीन  दिन  नागपुर  से  होते  हुए  वहां  से  यात्रा  करने  वाले  बहुत  कम  यातायात  को

 दृष्टि में  रखते  नागपुर-मद्रास लिक  को  1977  के  aa  से  लागू  होने  वाली

 प्रस्तावित  समयावली  में  बंद  किया  जा  रहा  है  ।  परंतु  इसके  साथ-साथ  ही  नागपुर  को

 हैदराबाद-नागपुर  सैक्टर  पर  विमान  से  परिचालित  की  जाने  वाली  सेवा  से  दैनिक

 ऑआधार  पर  दिल्‍ली  तथा  हैदराबाद  के  साथ  जोड़ने  का  प्रस्ताव  है  ।

 EVASION  OF  INCOME  TAX  AND  SALES  TAX  BY  NAVEEN  ENGINEERING
 WORKS,  AMRAVATI,  MAHARASHTRA

 3270.  SHRI  LXKMAN  RAO  MANKAR:  Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleused  ta
 Slate:

 (a)  whether  letters  have  been  sent  to  the  Central  Government,  State  Ministers  and
 Finance  Department  on  the  Sth  and  16th  September,  1977  in  regard  to  evasion  of  about
 6  lakhs  of  rupees  of  income  tax  and  75  thousand  rupees  of  sales  tax  by  the  Naveen  Engi-
 neering  Works,  Amravati,  Maharashtra  from  1963  to  1967  by  maintaining  false’  accounts;

 (b)  whether  action  has  not  been  completed  in  this  regard  even  after  the  case  was
 brought  to  the  notice  of  the  concerned  officers  during  1969-70;  and

 (c)  the  names  of  the  persons  responsible  therefor  and  the  action  taken  against  them  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  ZULFI-
 QUARULLA):  (a)  to  (८)  A  letter  dated  16th  September,  1977  from  Shri  Laxman  Rao
 Mankovr,  M.P.  forwarding  complaints  alleging  tax  evasion  by  M/s  Naveen  Engineering
 Works  has  been  received.  Similar  complaints  were  received  earlicr  also.

 Action  taken  by  the  Income-tax  Department  is  as  follows

 relevant  assessments  of  M/s  Naveen  Engineering  Works  for  the  assessment  years
 1965-66  to  1969-70  were  completed  making  additions  of  Rs.  1.6  lakhs  utilising  the  available
 information.  These  assessments  except  for  the  assessment  year  1969-70  are  disputed  in
 appeal  before  the  Appellate  Assistant  Commissioner  of

 Another  complaint  received  by  the  Sales-tax  Wing  of  this  Department  was  forwarded
 to  the  Maharashtra  Government  for  necessary  action  as  the  levy  of  tax  on  sales  or  pur-
 chases  effected  inside  a  State  is  a  State  subject  of  faxation  vide  entry  54  in  List  II  ण  the
 Seventh  Schedule  of  the  Constitution.  The  administration  of  Central  Sales-tax  levied  on
 inter-State  sale  of  goods  has  also  been  entrusted  by  law  to  the  sales-tax  authorities  of  the
 State
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 (Saka)

 श्रनिवायें  जमा  योजना  की  दूसरी  किश्त

 3271.  श्री  मोहनलाल  पिपिल
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  कर्मचारियों  को  भ्रनिवायें  जमा  योजना  की  दूसरी  किस्त  के  भुगतान
 के

 बारे

 में  सरकार  ने  प्रादेश  जारी  किये  यदि  तो  यह  mem  कब  जारी  किये

 वित्त  मंत्रालय  के  श्रधीन  किन  कार्यालयों  में  क्मेंचारियों  को  श्रभी  तक  इस  राशि
 का

 भुगतान  नहीं  किया  गया  है  श्रौर  इस  विलम्ब  के  क्या  कारण

 fra  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :

 कमंचारियों  को  झतिरिक्त

 महंगाई  भत्ते
 की

 दूसरी  किस्त  का  भुगतान  भविष्य  निधि  खातों  में  जमा  करने  की

 बजाय  जैसा  कि  सरकार  ने  पहले  निश्चय  किया  नकद  करने  के  aren  विभिन्न  मंत्रालयों
 विभागों को  22  1977  को  जारी  कर  दिये  गये  थे  ।

 द्वारा  तक  प्राप्त  सूचना  के  वित्त  मंत्रालय  ak  इसके  अधीन

 विभिन्न  कार्यालयों  के  क्मेंचारियों  को  झतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  की  जमा  रकमों  की  दूसरी  किस्त

 के  रुप में  163.  30  लाख  रुपए  की  रकम  में  से  156.  87  लाख  रुपए  का  भगतान  पहले

 ही  किया  जा  चुका  इस  प्रकार कुल  96  प्रतिशत  रकम  का  भुगतान  कर  दिया  गया
 ।

 भगतान  का  काम  व्यय  विभाग  उद्यम  कार्यालय  ated),  श्राथिक कार्य  विभाग  श्रौर

 राजस्व  विभाग  में  लगभग  पूरा  हो  चुका  है  ।  जिन  कार्यालयों  में  शतप्रतिशत  भुगतान
 का

 काम

 पुरा  नहीं  किया  जा  सका  उनमें  मुख्यतः  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  ate  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  श्रौर

 सीमा  शुल्क  बोड़े  विभाग  के  श्रौर  ग्राधिक  काय  विभाग  के  कुछ

 TET  कार्यालय  शामिल  हैं  ।  इन  कार्यालयों  में  भगतान  का  काम  प्रगति  पर  है  ।

 माल  भेजने  के  लिए  कर  लगाने  पर  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्ताव

 3272.  श्री  श्रहमद एम०  क्या  चित्ति  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  की  राज्य  सरकारों  से  इस  श्राशय  के
 कोई

 प्रस्ताव  मिले

 हैं  कि  उनके  राज्य  से  बाहर  भेजे  जाने  वाले  माल  पर  कर  लगाये  जाने

 )  यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कानून  बनाने  के  विचार  से  राज्य  सरकारों
 को

 aaa  विचार  भेजने  के  लिये  परिपत्र  भेजें

 (=)  इसका  क्या  परिणाम  निकला  है
 ?

 तथा  कुछ वित्त  तथा  राजस्व  ait  बेकिंग  मंत्री  एम०  एम०

 राज्य  सरकारों  ने  इस  श्रोर  ध्यान  दिलाया  है  कि  किसी  एक  राज्य  में  स्थित  व्यापारिक

 cont  के  मुख्यालय  waar  प्रधान  श्रत्य  राज्य  में  स्थित  wet  शाखा  श्रथवा  एजेंट  को

 मेंट  Pa  माल  के  dae  के  रूप  में  माल  भेजकर  केन्द्रीय  बिक्रीकर
 का

 झपवंचन

 करते  इसलिए  राज्य  सरकारों  ने  सुझाव  दिया
 था

 कि  इस  प्रकार  भेजे  गये
 साल

 पर
 कंसाइनमेंट  कर  लगाया  जाये  |
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 तथा  विधि  श्रायोग  ने  इस  मामले  की  जांच  की  थी  ae  AAT  ने  कहा

 है  कि  यदि  कंसाइनमेंट  कर  लगाना  em
 तो

 संविधान  में  कुछ  संशोधन  करने  संविधान

 संशोधन  विधेयक  का  एक  प्रारूप  राज्य  सरकारों  को  उनकी  राय  जानने  के  लिए  परिचालित

 किया  गया  इस  प्रारूप  में  श्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  उपर्युक्त  प्रायोजना  के  लिए  संशोधन
 भी  शामिल  श्रधिकांश  राज्य  सरकारों

 की
 राय  प्राप्त  हो  गयी  है  श्रौर  इस  राय  को  दृष्टि

 में  रखते  हुए  इस  विषय  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 DEMANDS  MADE  BY  PROPRIETORS

 |  हए  अ
 SOLVENT  EXTRACTION

 3273.  SHRI  DHARMASINHB  HAI  PATEL :  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPER  ATION  be  pleased  to  state:

 plants  have
 permission  to  export  groundnut  extractions-de-oiled  c

 (a)  whether  new  proprietors  of  groundnut  solvent  extraction  sought

 demands;
 akes  during  October,  1977  if  so,  their

 (b)  the  quantity  of  de-oiled  cakes  permitted  or  proposed  to  be  permitted  to  be
 exported  by  these  new  proprietors  during  the  period  from  October,  1977  to  December,  1977
 and  as  well  as  during  the  year  1978;

 (c)  the  names  of  those  new  proprietors  who  sought  permission  along  with  the  names
 of  those  to  whom  permission  has  been  given  and  the  dates  on  which  they  were  so  permitted:
 and

 prietors  ?
 (d)  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  to  encourage  those  new  pro-

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 to SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  (d)  Representations

 were  received  on  behalf  of  new  solvent  extraction  units  requesting  for  allocation  of  a
 specific  quota  of  groundnut  extractions  for  export  by  them  as  they  were  not  getting  alloca-
 tion  on  the  basis  of  past  exports.  It  has  been  decided  to  earmark  10%  of  the  ad  hoc  quota
 of  2.5  lakh  tonnes  released  for  export  in  1977  against  the  final  ceiling  for  1978  for  the
 new  units.  The  canalising  agency  has  been  asked  to  administer  the  quota  ceiling  including
 the  reserved  quota.  New  solvent  extraction  units  would  be  able  to  process  items  other
 than  groundnut  extractions  and  it  is  hoped  that  they  would  have  sufficient  opportunity  to
 utilise  their  installed  capacity.

 ADVERTISEMENT  MADE  BY  BANK  OF  RAJASTHAN  LIMITED  FOR  MAKING
 APPOINTMENTS  ON  CERTAIN  POSTS

 3274.  SHRI  JAGDISH  PRASAD  MATHUR:  Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state :

 (a)  whether  the  Bank  of  Rajasthan  Limited  issued  advertisement  in  1974  for  making
 appointments  on  certain  posts  and  prepared  a  panel  of  81  candidates  after  holding  an
 examination;  and

 (b)  the  justification  in  scrapping  the  panel  without  appointing  13  candidates  already  in
 the  panel,  though  posts  were  vacant  there  for  appointment ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M
 PATEL)  :  (a)  &  (b).  The  Bank  of  Rajasthan  Limited  is  a  private  sector  bank.  Recruitment
 fo  the  posts  of  officers/clerks  in  a  private  sector  bank  is  entirely  the  bank’s  internal
 administrative  matter.  The  Reserve  Bank  of  India  look  into  the  matters  relating  to  recruit-
 ment  in  a  private  sector  bank  only  if  any  deficiencies  are  observed  in  the  system  of  recruit-
 ment.

 भारत  को  कनाडाई  सहायता

 3276  श्री  डी०  डी०  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उन्होंने  दिनांक  12  1977  के  Sara  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 इस  श्राशय  का  समाचार  पढ़ा  है  कि  wars  रत  लये  निर्धारित  93  लाख  डालर की
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 सहायता
 की

 के  कुछ  भाग  को  सहायता  की  राशि  का  उपयोग  किये  जाने  के  कारण  किसी

 अन्य  देश  को  दे  सकता

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  wie  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  हां  ।

 ae  रिपोर्ट  उस  इंटरव्यू  पर  श्राधारित  प्रतीत  होती  है  जो  एक  समाचार  पत्न  के

 प्रतिनिधि  ने  कनाडा  उच्चायोग  के  किसी  श्रधिकारी  से  लिया  था  ।  हमें  कनाडा  उच्चायोग से

 पता  चला  है  कि  इस  रिपोर्ट  में  दिया  गया  बयान  कनाड़ा  सरकार  की  विकास  संबंधी  नीति  का

 द्योतक  नहीं  है  प्रौर  कनाडा  उच्चायोग  के  fret  के  बयान  को  गलत  ढंग  से  पेश  किया

 गया  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  पर्यटकों  के  लिए  सुविधाएं

 3277.  श्री  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  पर्यटकों  की  रुचि  के  प्राकृतिक  सौन्दये

 ऐतिहासिक  ate  धार्मिक  स्थानों  की  बहुतायत

 यदि  तो  am  हिमाचल  प्रदेश  में  eat  के  श्राकषंण  के  स्थानों  का  पता

 लगाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  सर्वेक्षण  ares  किया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या

 देश-विदेश  में  विज्ञापनों  दवारा  विदेशी  तथा  श्रांतरिक  पर्यटकों  का  हिमाचल  प्रदेश

 के  पयंटन  स्थलों  की  श्रोर  ध्यान  दिलाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  तौर

 श्रौसत  पयंटकों  के  लिये  ह्माचय  प्रदेश  में  क्या  सुविधाएं  दी  जा  रही  हैं
 ?

 पयंटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  कोई  पर्यटन  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।  विकास  के

 लिये  wien  रुचि  के  स्थानों  का  निर्धारण  कर  लिया  गया  है  ।

 साधनों  की  तंगी  के  कारण  प्यंटन  विभाग  विदेशों  में  देश  के  पर्यटक  झ्राकष॑णों

 का  समग्र  रूप  से  ही  प्रचार  करता  इसी  प्रकार  देशीय  पर्यटकों  के  के  लिये  विशिष्ट

 कार्य-कलापों/घटनाओं  के  प्रचार  के  लिये  एक  सीमित  श्राधार  पर  विज्ञापन  दिये  जाते

 इस  प्रकार  यद्यपि  किसी  राज्य  विशेष  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  प्रोत्साहन  कार्य  नहीं  किया

 तथापि  ae  कहा  जा  सकता  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  के  पर्यटक  श्राक्षणों

 पोस्टरों  श्नौर  डाक्यूमेंटरी  फिल्मों  जैसी  पर्यटन  प्रचार  सामग्री  के  माध्यम  से  व्यापक  रूप  में

 प्रचार  किया  जा  रहा  है  ।

 पांचवीं  योजना  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  देशीय  ग्रौर  श्रन्तर्राष्ट्रीय  दोनों  प्रकार  के

 के  लिये  निम्नलिखित  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  हैं  —

 A  डलहौजी  में  एक  युवा  होस्टल

 2.  धर्मशाला  में  c  बंगला  |

 3.  गोविन्द  सागर  झील  की  सैर  के  लिये  दो  मोटर  ।
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 मध्य  प्रदेश  में  पयंटन  विकास  के  लिये  पंचवर्षोय  aes  योजना

 3278.  श्री  सुरेन्द्र  क्या  पयंटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 क्‌पा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  पयंटन  विकास  के  लिये  पंचवर्षीय  वृहद

 योजना  प्रस्तुत  की  श्रौर

 यदि  at,  तो  इस  पर  सरकार  ने  at  निर्णय  किया  है  ?

 पयंटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :

 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  प्लानਂ  की  जांच  की  जा  रही

 राज्यों  में  ‘arateton’  पद्धति

 3279.  श्री  पी०  राजगोपाल  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुरति  श्रौर

 कारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  यह  सलाह  दी  है  कि  वे  एक  मानीरटॉरिंग

 पद्धति  का  विकास  करें  जिसके  ग्रन्तगंत  श्रावश्यक  scant  के  मूल्यों  के  उतार-चढ़ाव  के  बारे

 में  जिलों  से  समय-समय  पर  प्रतिवेदन  मिल

 यदि  तो  कया  राज्य  सरकारें  उपयुक्त  पद्धति  का  विकास  कर  रही  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ake  सहकारिता  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार

 :
 30  तथा  31  1977

 को  हुए  राज्यों  को  मुख्य  मंत्रियों

 के  सम्मेलन  में  राज्य  सरकारों  को  यह  सुझाव  दिया  गया
 था

 कि  वे  श्रावश्यक  के  मूल्यों

 तथा  उनकी  उपल्यता  के  बारे  में  मानीटरिंग  पद्धति  का  विकास  करने  के  बारे  में  विचार

 कर  सकते हैं  |

 सभी  राज्य  मूल्यों  के  भ्रांकड़े  एकत्र  कर  रहे  हैं प्रौर  उन्हें  साप्ताहिक  श्राधार  पर

 नियमित  रूप  से  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  को  भेज  रहे  हैं  कुछ  राज्य  जिलों

 से  भी  नियमित  रूप  से  मूल्यों  के  ates  एकत्र  कर  रहे  भ्रधिकांश राज्यों  में

 पूर्ति  विभाग  ares  वस्तुझ्रों  के  मूल्यों  के  उतार-चढ़ाव  श्रौर  उनकी  उपलब्यता  पर  नंजर  रख

 रहे  हैं  ।

 CHEATING  OF  STATE  BANK  OF  अ
 धव  जि

 AND  JAIPUR,  MUZAFFARNAGAR,

 3280,  SHRI  0.  TYAGL:  Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleascd  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  Director  of  Maruti  Ltd.  and  the  former  Chairman  of
 Meerut  Municipal  Corporation,  Shri  Vidya  Bhushan  took  an  amount  of  Rs.  45  lakhs  from
 the  State  Bank  of  Bikaner  &  Jaipur,  Muzaffarnagar,  Uttar  Pradesh  by  cheating  the  bank
 in  the  namie  of  steel  plant  and  purchased  shares  of  Maruti  factory  for  Rs.  22  lakhs,  out
 of  this  amount;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  to
 enquire

 into  this  bungling  and  punish
 the  guilty  persons

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.

 PATEL)  :  (a)  &  (b).  The  State  Bank  of  Bikaner  &  Jaipur  has  reported  that  M/s  Rainbow
 Steel  Ltd.  of  Muzaffarnagar,  of  which  Shri  Vidya  Bhushan  is  Chairman  and  which  has
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 working  capital  arrangements  with  the  bank,  has  cheated  the  Muzaffarnagar  branch  ्
 the  bank  by  disposing  of  stocks  pledged/hypothecated  to  it  and  by  unauthorised  delivery
 of  goods  without  retirement  of  bills.  This  fraud  was  detected  by  the  new  Manager  while
 taking  charge  of  the  branch.  The  bank  has  reported  that  though  the  Chairman  of  the
 company  who  was  asked  to  explain  the  shortage  has  stated  that  this  diversion  was  for  the
 purpose  of  payment  towards  the  cost  of  a  Thermal  Power  Plant  acquired  by  the  Company,
 it  is  not  in  a  position  to  specifically  confirm  this  statement.  The  bank  has  also  reported
 that  it  has  already  taken  certain  steps  to  strengthen  its  security.  The  Chief  Vigilance
 Officer  of  the  bank  who  had  investigated  into  the  matter  is  reported  to  be  of  the  view
 that  the  irregularities  could  not  have  occurred  without  the  connivance  of  the  staff.  The
 bank  has,  therefore,  suspended  the  then  Branch  Manager  and  four  other  employees.  The
 bank  has  also  handed  over  the  case  to  CBI  fo.  investigation.

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  श्रड्डों  पर  faart  मुद्रा  विनिमयकर्त्ता

 3281.  Sto  दिलीप  चक्रवर्ती  :  क्या  पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 हमारे  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  भ्रडूडों  पर  एजेंसियों  को  fazatt  मुद्रा  विनिमयक्ताओ्ों  के  रुप

 में  परमिट  देने  की  नीति  क्या

 कया  यह  नीति  कि  मुद्रा  विनिमयकर्ता  के  रूप
 में  किसी  गँर-सरकारी  एजेंसी  को

 कार्य  करने  की  भ्रतुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ;

 तो  हमारे  कुछ  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  west  पर  यह  काय  करने  की  गेर-सरकारी

 ust feast  को  श्रनुमति  क्यों  दी  जाती है  ;  श्रौर

 क्या  इस  नीति  को  श्रन्य  हवाई  अ्रडडों ्  पर  भी  लागू  किया  जाएगा ?

 qaqa  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम
 :  शआर  भारत

 अन्तर्राष्ट्रीय  विमानक्तन  जो  चारों  श्रंतर्राष्ट्रीय  का  प्रबंध  करता

 है  की  नीति  यह है  कि  अंतर्राष्ट्रीय  एयरपोर्टों  पर  मुद्रा  विनिमयकर्ता  (  मनी  चेंजर  )  के  रूप  में

 ard  करने  के  लिए  यथासंभव  केवल  राष्ट्रीयकत  बेंकों  को  ही  लाइसेंस  दिया  जाए  wa

 पोर्टो  पर  भी  जहां  ऐसी  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती  इसी  नीति  का  अनुसरण  feat  जाता

 केवल  बम्बई  एयरपोर्ट  परही भारतीय  स्टेट  बंक  के
 श्रलावा  एक  प्राइवेट  पार्टी  भी

 Py

 मुद्रा  विनिमय  सुविधाएं  प्रदान
 करती  बम्बई  एयरपोर्ट  पर  भी  प्राइवेट  पार्टी  के  पट्टे  (  लीज

 को  समाप्त  करने  के  लिए  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।  ताकि  केवल  भारतीय  स्टेट  बैंक  ही  सभी  चारों

 एयरपोर्टों  परमुद्रा  विनिमयकर्ता  एजेंसी  के  रूप  में  कार्य  करें  |

 कलकत्ता  तथा  मद्रास  के  एयरपोर्टों  केवल  भारतीय  स्टेट  बंक  ही  मुद्रा  विनिमय

 सुविधाएं  प्रदान  करता  है  |

 पंजाब  नेशनल  बैक  की  मऊ  lant  शाखा  द्वारा  ऋण  देने  के  बारे  में  शिकायतें

 3282.  श्री  डा०  सुब्रहमण्यम  कया  वित्त  मंत्री
 यह  की  कपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  ore  पंजाब  नेशनल  बैंक  की  मऊ  शाखा  छावनी  द्वारा  मे सस  हरदेव  मोतीलाल

 एण्ड  संस  को  कई  लाख  रुपयों  का  ऋण  दिए  जाने  के  बारे  में  शिकायत  का  पता  है  हालांकि  रीजनल

 मैनेजर  यह  जानता  था कि  उस  पार्टी  tee  बैंक  श्राफ  इण्डिया  और यूनियन  बंक  ais  इण्डिया

 arerfes a7 गये  ऋणों  का  वापस  भुगतान  नहीं  किया
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 (@)  उस  शिकायत  at  सचाई  क्या  है  ;  और

 यदि  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार है
 तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 faa  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  Tao  एम०  :  से  पंजाब

 नेशनल बैक  ने  सूचित  किया
 है

 कि  जून  ग्रौर  1977  मास  में  मैससं  हरदेव  मोती
 लाल

 एण्ड

 संस  श्रौर  उनसे  सम्बद्ध  कन्सनों  जो  कि  उसकी  मऊ  छावनी  शाखा  के  साथ  कारोबारी  सम्बन्ध

 रखती  जाली  मोटर  परिवहन  रसीदों  को  भगा  जिनपर  कि  वास्तव  में  माल  भजा  नहीं

 गया  बैक  के  साथ  बिल  खरीद  खातें  में  धोखा  धड़ी  की  थी  ने  ora  सूचित  किया  है  कि  उसकी

 26  1977  को इस  धोखे  का  पता  चला  श्रौरबेक  के  हित  की  सुरक्षा  के  लिये  शीघ्र  ही

 कार्रवाई  की  गयी  ।  बैक  ने  यह  भी  बताया  है  कि  क्षेत्रीय  प्रबन्धक  को  पहलें  से  इस  बात  का  पता  नहीं

 था  कि  यह  पार्टी  भारतीय
 स्टेट  बेक  तथा  यूनियन  बेक  श्राफइण्डिया  को  धोखा दे  चुकी  है  ।  श्रौर  इसका

 पता  भी  उसी  समय  चला
 जब  प  जाब

 नेशनल  बेक
 में  ही  यह  धोखा  पकड़  में  wae  |

 बंक  nts  इंडिया  ate  ist  स्टील  कारपोरेशन  लिमिटेड  कलकत्ता  के  बीच  faate

 3283.  भी  सुखदेव  प्रसाद  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंग  कि  :

 क्या  इस्पात  उत्पादक  कारखानों  झर  मिलों  के  वित्तपोषण  के  बारे  में  बैंक  श्राफ

 इण्डिया  त्रौर  ग्राध्य  स्टील  कारपोरेशन  लि०  कलकत्ता  के  बीच  विवाद  चल  रहा  हें  ;

 यदि  तो  इस  विवाद  काब्यौरा  क्या

 क्या  इस  विवाद  के  कारण  कम्पनी  ने  अरपना  यूनिट  बन्द  कर  दिया  है  जिससे  बड़ी  संख्या

 में  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  गये  हैं

 क्या  कम्पनी  के  बोर्ड  आ्रौरप्रबन्ध  समिति  में  बेक  के  सभी  मनोनीत  निदेशकों  ने  इस

 बीच  त्यागपत्र  दे  दिया है  ;  शौर

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  gait  बेक  के  भारी  पूंजी  निवेश  को  वसूल  यूनिटों

 को  चलाने  तथा  चल  रहे  विवाद  को  सुलझाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  किया जा  रहा

 हू  तथा  बक
 ने

 कितनी  पूंजी  लगाई हे  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  शौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एस०  :  से
 यथा  सम्भव

 सूचना  इकट्ठी  की
 जा  रही  है झरौर  सदन

 के
 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 सार्वजनिक  संस्थाश्नों  द्वारा  दिल्‍ली  में  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  सम्मेलन

 3284.  Sto  बापु  कालदाते
 :

 क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगेकि
 '

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  wets  नई  दिल्‍ली  में  बड़ी

 संख्या  में  होटलों  को  वर्ष  1976  श्रौर  जनवरी से  माचे  1977  तक  arast faa  संस्थाओं  को  भ्रपने

 सम्मेलन  बैठकें  करने  के  लिये  दिया  गया  था  ;

 यदिहां,तो इन  संस्थाओं के  नाम  क्या  हें  तथा  उन्होंने  किन  होटलों  का  उपयोग  किया  ;

 ौर

 होटलों  के  परिसरों  के  उपयोग
 के

 लिये  प्रत्येक  संस्था  ने  feaar  कितना  किराया  दिया  ?
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 पर्यटक
 site  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  ः  श्रपने  व्यापार  के  रूप  में

 भारत  wer  विकास  निगम  के  होटल  सरकारी  निजी  सैक्टर  की

 व्यापार  राजदूत  श्रादि  सहित  विभिन्न  पार्टियों  को  सम्मेलन|

 बैठक  संबंधी  सुविधाएं  पर  देते  हैं

 ae  :  सुचना  संलग्न  विवरण  में  दे  दी  गयी  हैं  ।  ग्रंथालय में  रखा  गया  देखिए

 संख्या  एल०  पी०  सं०  1312/77)

 समद्री  उत्पाद  निर्यात  fama  प्राधिकरण  द्वारा
 1975

 1976  में  व्यापार  मेलों  सें  भाव

 लेना

 3285.  शो  बालक  व्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  र्पुति  ste  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1975  श्रौर  1976  के  दौरान  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण
 ने

 किन  व्यापार  मेलों  में  भाग

 क्या  सम्बद्ध  प्रधिकारियों  की  ate  से
 रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 क्या  जो  सुझाव  दिये  गये  थे
 झर

 कमियां  बताई  गई
 थी

 उन  पर  कोई  कार्यवाही
 की  गई  थी  श्रौर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ग्रौर

 यदि  नहीं  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  लापरवाही  के  लिये  उत्तरदायी  निर्धारित  करने

 के  लिये  सरकार  कोई  कार्यवाही  करेगी  ।

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  atc  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 एक  विवरण  अनुबंध  1  के  रूप  में  संलग्न है  ।

 (=)  जी  हां ।

 जो  सुझाव  कार्यान्वित  करने  योग्य  थे  उन्हें  कार्यान्वित  कर  दिया  गया  जिन

 महत्वपूर्ण  सिफारिशों  पर  कार्यवाही  की  गई  वे  ये  @i  महत्वपूर्ण  मेलों  में  बार  बार  भाग

 उस  देश  की  भाषा  में  प्रचार  साहित्य  प्रकाशित  करना  जिसमें  मेला  श्रायोजित होता  टोकियो

 में  एक  व्यापार  संवर्धन  कार्यालय  की  मंजूरी  प्रदर्शन  सामग्री  भेजने  में  सावधानी  बरतना

 तथा  पश्चिम  यूरोप  में  एक
 विदेशी  कार्यालय  खोलने

 के
 लिए  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  लिए

 कार्यवाही  श्रारंभ  करना  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 |

 विवरण

 1

 1975

 1.  तीसरी  श्रन्तर्राष्ट्रीय  हिम  शीतित  खाद्य  उद्योग  जन nw

 |

 2.  ब्रसेल्स  खाद्य  तथा  घरेलू  उपस्कर  व्यापार  1975,  ब्रसेल्स
 )

 भ्रक्तूबर  4-19,  19751

 3.  च्  मेला  75,  कोलोहन
 सितम्बर  13-18.  19751
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 1976

 रोका  were  are  यूटरेज  फरवरी  16-20,  1976
 |

 चौथा  पग्रत्तर्राप्ट्रीय  हिम  शीतित  खाद्य  टोकियो  जन ८

 15-19,  1976 |

 J.  इकोफा  मेला  “76  सितम्बर  16-22,  19761

 ब्रसेल्स  खाद्य  तथा  घरेलू  उपस्कर  व्यापार  1976,  ब्रसेल्स  )

 ग्रक्तूब र  2-17,  1976

 5  सीएल  पैरिस  नवम्बर  15-20,  1976  |

 SCHEME  TO  PROVIDE  JOBS  FOR  UNEMPLOYED  TRAINED  PILOTS
 3286.  SHRI_  BIRENDRA  PRASAD:  Will  the  MINISTER  OF  TOURISM  AND

 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  trained  pilots  unemployed  in  the  country;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  formulate  a  scheme  to  provide  them  jobs ?
 THE  MINITER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM

 KAUSHIK)  :  (a)  There  are  about  200  unemployed  trained  pilots  in  the  country  at
 present,

 (b)  The  following  steps  have  already  been  taken  by  Government  to  assist  the  un-
 employed  commercial  pilots  in  securing  employment

 (i)  Rules  for  direct  recruitment  to  the  post  of  Assistant  Aerodrome  Officer  in  the
 Civil  Aviation  Department  have  been  amended  to  make  unemployed  Commer-

 so.  far cial  Pilots  eligible  for  employment.  72  such  unemployed  pilots  have
 been  appointed  as  Assistant  Aerodrome  Officer  as  a  result  of  this  step.

 (ii)  Indian  Airlines,  Air  India  and  International  Airports  Authority  of  India  have
 also  been  advised  to  utilise  these  unemployed  Commercial  Pilots  wherever
 possible.

 (iii)  Ministry  of  Agriculture  would  consider  unemployed  commercial  pilots  for
 conversion  training  for  crop  spraying  operations.  That  Ministry  have  also
 recently  created  19  posts  of  Field  Officer  for  this  purpose.

 (iv)  State  Government  have  also  been  requested  to  give  consideration  to  ९. .1..
 holders  for  employment  under  them  wherever  possible.

 (v)  In  the  matter  of  ensuring  recruitment  to  the  post  of  pilots,  relaxation  of  age-
 limit  will  be  given  by  Indian  Airlines  to  un-employed  commercial  pilots  in
 deserving  cases.

 RISE  IN  THE  PRICES  OF  CASHEWNUTS  AND  WALNUTS

 3287.  SHRI  RAM  LAL  RAHI:  Will  the  MINISTER  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  prices  of  cashewnuts  and  walnuts  at  national  level  have  gone  up
 two-fold  the  prices  in  1973-74  and  1974-75;

 (b)  if  so,  the  facts  in  this  regard;

 an
 (c)  whether  factors  like  lower  production,  general  price  rise  are  responsible  therefor;

 (d)  whether  Government  propose  to  augment  cashewnut  and  walnut  production  in  the

 so  far  ?
 country  and  the  measures  being  taken  for  the  development  thereof  as  also  the  steps  taken

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  K.  K.  GOYAL):  (a)  &  (b)  There  has  been  a
 spurt  in  the  prices  of  cashewnuts  and  walnuts  over  the  prices  prevailing  in  1973-74  and
 1974-75.  The  details  are  given  in  Annex-l.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-1313/771

 1८)  No  official  estimates  about  the  producton  of  cashewnuts  and  walnuts  are  available.
 The  general  rise  in  prices  may  have  to  some  extent  been  responsible  for  increase  in  the
 prices  of  these  commodities.

 (d)  Government  has  formulated  programmes  for  the  development  of  cashewnuts  and
 walnuts,  details  of  which  are  given  in  Annex-I¥.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-1313  (771

 71t



 Written  Answers  Agrahayana  18.  1899
 (Sake)

 जिस
 विमान

 में  मंत्री  site  जनता  पार्टी  के  श्रध्यक्ष  थे  उनके  केबिन  से  TAT  निकलना

 3288.  श्री  पी०  के०  क्या  पर्यटन  अर  नगर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  जिस  विमान  से  उद्योग  मंत्री  श्री  जाजे  फर्नाडीज  ak  जनता  पार्टी  के  mera

 श्री  चन्द्रशेखर  दिल्‍ली  से  पटना  जा  रहे  थे  उनके  केविन  से  gat  निकलने  के  am  कारण  थे  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री
 पुरुषोत्तम

 :  जिस  विमान  में  उद्योग

 श्री  जाज॑  फर्नाडीज  तथा  जनता  पार्टी  के  श्रध्यक्ष  चन्द्रशेखर  दिल्‍ली  से  पटना  की  यात्रा
 कर

 रहे  उसके  केबिन  से  कोई  gat  नहीं  भरा  रहा  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि
 प्रैशराइज्ेशन  के  कारण  ary  (moisture)  को  ही  yar  समझ

 लिया  गया  था  ।

 चाय  का  निर्यात

 3289.  Fo  बी०  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुरति  श्रौर  सहकारिता
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  चाय  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  का  नहीं  ak

 यदि  हां  इसके  am  कारण  हैँ  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  शर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ

 ate
 :  सरकार  की  यह  सुनिश्चित  करने की  कोशिश  रहती है  कि  घरेलू

 खपत
 के  लिए  हर  समय  श्रौर  उचित  दामों  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  चाय  उपलब्ध हो  सके  ।

 श्रान्तरिव  खपत  के  लिये  मांग  का  लगाने  के  इस  ay  निर्यात  के  लिए  चाय  की

 मात्ला  22.50  करोड़  fo  aro  निश्चित  की  गई  है  ।  चाय  की  geez  चाय  तथा

 पैकेट  वाली  चाय  जैसी  मूल्य  वर्धित  मदों  का  निर्यात  करके  चाय  से  अपनी  निर्यात  प्राय  बढ़ाने

 का  भरसक  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 वस्तुझ्रों  का  एकाधिकार  वितरण  जेसा  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  मांग  की

 गई  हे  ।

 3290.  श्री  दीनेन  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  र्प्ति  श्र  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  देश  में  जन-साधारण  की  पहुंच  की  दम  श्रावश्यक  वस्तुप्नों  के

 एकाधिकार  वितरण  पर  विचार  कर  रही  है  जैसा  कि
 बंगाल

 सरकार
 द्वारा  मांग

 की

 यदि  तो  कब  ग्रौर  तत्संबंधी  ब्यौरा क्या  है  ?

 वाणिज्य तथा  नागरिक  gfe  ate  सहका  रिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  )  :

 व  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार के
 विचाराधीन  नहीं  है ।

 IMPORT  OF  EDIBLE  OIL

 3291.  SHRI  Will  the  MINISTER  OF  COMMERCE  AND  CIVIL

 SUPPLIES  ANID  COOPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  quantum  of  edible  oil  imported  during  the  period  from  1-4  -77  to  30-10-77

 and  the  names  of  persons  through  whom  it  was  imported  indicating  the  quantity  sepa-

 rately;

 (b)  the  average  purchase  price  of  these  imported  edible  oil  F.O.B.,  Bombay;  and

 (c)  the  quantity  of  edible  oils  in  tons  for  which  licences  have  already  been  issued  but

 against  which  oils  have  not  been  received  so  far  ?
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 व्ाः  } MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  ARIF  BAIG) :  (a)  A  statement  showing  the

 the  House.
 quantity  of  edible  oils  actually  imported  during  April  77  to  June  77  is  laid  on  the  Table  of

 These  statistics  are  maintained Data  beyond  June,  1977  is  not  yet  available.
 by  commodities/Countries  and  not  according  to  individual  importers

 (b)  The  actual  import  statistics  are  recorded  on  C.I.F.  basis  for  the  country  as  a
 whole  Hence,  separate  figures  for  Bombay  are  not  available  However,  the  average  unit
 value  (c.f.  basis)  for  each  type  of  edible  oil  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 (८)  Licences  for  the  import  of  edible  oils  are  issued  on  the  basis  of  value  and  not
 quantity.  Data  on  the  extent  of  utilization  of  individual  licences  are  also  not  maintained.

 STAQEMENT

 (a)  Quantity  of  edible  oils  imported  during  April  1977  to  June  1977
 Edible  Oils  uantity

 Palm  oil
 (Thousand  Kilograms)

 Coconut  oil  956
 Soyabean  oil  72208
 Rapeseed  oil  64618
 Groundnut  oil  491

 LOTAL  178386

 (0)  Statement  showing  average  unit  value  of  edible  oils  improved  during  April  77  to
 une

 Edible  Oil  Average  Unit  Values

 (CIF  basis)  Rs.  per  kg.
 Palm  oil  5.27
 Coconut  oil  6.48
 Soyabeen  oil  5.11
 Rapeseed  oil  5.49
 Groundnut  oil  7.99

 Note  :Figures  are  provisional  and  subject  to  revision

 TREASURE  RECOVERED  IN  JAIPUR  FROM  JAIGARH  AND  MOTI  DOONGARI

 3292.  SHRI  RAM  NARESH  KUSHWAH  Will  the  Minister  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state

 (a)  the  reasons  why  the  treasure  recovered  in  Jaipur  from  Jaigarh  and  Moti  Doongari
 etc.  was  not  deposited  or  was  deposited  in  short  quantity;

 (b)  the  place  where  the  remaining  treasure  has  been  kept
 (c)  the  persons  responsible  therefor;  and

 (d)  the  action  taken  by  Government  in  the  matter ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.
 PATEL):  (a)  to  (d)  Excavations  for  locating  ‘hidden  treasure’  were  undertaken  only  १६
 Jaigarh  Fort.  This  was  done  during  the  period  June  November,  1976.  No  treasure  was
 found.

 उड़ीसा  श्रौर  पश्चिम  बंगाल  में  सरसों  के  तेल  का  संकट

 3293.  श्री  शिवाजी  पटनायक  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  git  ate  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  का  पता  है  कि  ea  नियन्त्रण  श्रादेश  जारी  होने  के

 पश्चात्‌  से  उड़ीसा  ate  पश्चिम  बंगाल  में  सरसों  के  तेल  का  गम्भीर  संकट  उत्पन्न  हो  गया

 wk

 यदि  at,  तो  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने

 का  विचार  है
 ?

 वाणिज्य
 तथा नागरिक gta  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार

 गोयल )  इस  बात  की  रिपोट मिली  हैं  कि  30-9-1977 के  सरसों  का  तेल
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 sma  1977.0  द्वारा  निश्चित  किए  गए  10  रुपए  प्रति  किलोग्र  के  फटकर  मूल्य  पर  सरसों

 का  तेल  उस  समय  उपलब्ध  न  था  ।  जबकि  उसकी  बैधता  को  उच्च  न्यायालय  में  चुनौती
 दीजारहीथी

 राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी
 गई

 है  कि  वे  श्रावश्यक  वस्त  अधिनियम  के  उपबंधों
 का

 उल्लंघन  करने  वालों  के  विरुद्ध  सख्त  कार्रवाई  राज्य  सरकारों  की  मांग  के  श्रनुसार
 7.50

 रुपये  प्रति  किलोग्राम  के  श्रन्तिम  खुदरा  मूल्य  पर  बदल  तेल  के  रूप  में  परिष्कृत

 रेपसीड  तेल  की  मांग  पुरी  करने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 OPENING  OF  BRANCHES  OF  NATIONALISED  BANKS  IN  RURAL  AREAS
 3294.  DR.  LAXMINARAYAN  PANDEYA

 SHRI  RAMESHWAR  PATIDAR
 SHRI  PHOOL  CHAND  VERMA  wa

 the  Minister  of  FINANCE  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  a  schem  e  for  opening  branches  of
 nationalised  banks  in  rural  areas;

 (b)  if  so,  the  criteria  for  selecting  places  for  opening  the  branches;  and

 (c)  the  number  of  branches  proposed  to  be  opened  during  the  next  three  years  if

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.
 PATEL)  :  (a)  The  public  sector  banks  have  been  advised  to  strengthen  their  branch
 network  in  the  rural  areas.  Towards  this  end,  the  Reserve  Bank  of  India  require  the
 commercial  banks  to  open  4  offices  at  unbanked  rural  centres  to  become  entitled  to  open
 two  branches—one  each  at  a  metropolitan  centre  and  another  banked  centre.

 In  view  of  the  need  for  rural  development  and  removal  of  regional  imbalances,  a
 Committee  has  been  appointed  by  the  Reserve  Bank  of  India  to  assess  the  present  pattern

 The of  branch  expansion  of  public  sector  banks  and  to  suggest  future  course  of  action.

 report  of  the  Committee  is  awaited.

 (b)  While  selecting  places  for  branch  opening,  banks  have  been  advised  to  give
 priority  to  centres  in  unbanked  areas,  unbanked  block  headquarters  and  unbanked  centres
 in  districts  where  the  population  coverage  of  rural  and  semi-urban  branches  is  relatively

 Within  these  priorities,  banks  assess  the  availability  of  infra-structural  facilities poor.
 surrounding  areas growth  potential,  particularly  potential  for  agricultural  lending  in  the

 etc.  before  deciding  upon  the  precise  locations  of  their  rural  branches.

 (c)  Branch  expansion  is  undertaken  by  the  banks  on  the  basis  of  3-year  rolling  plans,
 firm  plan  being  available  only  for  the  first  year.  Firm  plans  for  1978  are  yet  to  become
 available.  However,  the  Reserve  Bank  of  India  have  reported  that  as  at  the  end  of

 September,  1977,  licences/allotments  for  opening  2333  rural  offices  were  pending  with  the

 banks.

 भारत  मूल  के  व्यक्तियों के  लिये
 व्यक्तिगत

 सामान  नियमों  का  उदार  बनाना

 3295.  श्री  मुख्तियार  tag  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  व्यक्तिगत  सामान  जो  कि  भारत  मूल  का  व्यक्ति  एक
 दो

 तीन (

 वर्ष  के  पश्चात्‌ ध  वापस  भारत
 प्राने

 पर  श्रपने  साथ  ला  सकता
 सम्बन्धी  नियमों  को  उदार

 बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  श्र

 भारत  मूल  के  व्यक्तियों  के  भारत  वापस  पर
 सीमाशुल्क  अधिकारियों  द्वारा

 उनके  लिए  जो  कठिनाइयां  पैदा
 की

 जाती  हैं  उन्हें  दूर  करने  के  लिए  नये  नियम

 किस  तिथि  से  लागू  किये  जाने  हैं
 ?
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 faa  तथा  राजस्व  बे  किंग  मंत्री  (ai  एच०  UHo  :  से  सरकार

 ने  श्रन्तर्राष्ट्रीय  यात्रियों  wie  उनके  श्रसबाब  को  शीघ्र  निकासी  के  उपायों  की  जांच  करने
 तथा  उनके  बारे  में  सिफारिश  करने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  ।

 श्रसबाब  नियमों  में

 ढील  देने  सरलीकरण  के  बारे  में  उसकी  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन

 इन  सिफारिशों  पर  शीघ्र  ही  निर्णय  किया  जाएगा

 EXPORT  OF  COTTON

 3296.  SHRI  PHOOL  CHAND  VERMA  Will  the  MINISTER  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  cotton  was  exported  from  the  country  last  year;  and

 (b)  if  so,  the  country-wise  value  of  the  cotton  together  with  the  rate  at  which  it  was
 exported  to  each  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 भारतीय  हवाई  प्रडडों  पर  विमान  AIHA |  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 3297.  श्री  यशवन्त  क्या  पर्यटन  ale  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  ठोस  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  विमान

 अपहरण  की  घटनाओं  में  श्रत्यधिक  वृद्धि  को  देखते  हुए  विमान  श्रपहरणकर्ता  भारतीय  हवाई

 asl  से  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  के  लिए  विमान  में
 न

 बैठ  सकें
 ।

 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  यद्यपि  किए  जाने  वाले

 प्रस्तावित  विशिष्ट  उपायों  को  प्रकट  करना  लोकहित  में  नहीं  तथापि  अपहरण  से  सुरक्षा

 संबंधी  एसे  उपायों  को  कड़ा  कर  दिया  गया  है  जैसे  परिचालन  क्षेत्रों  के  प्रवेश  स्थलों

 का  यात्रियों  की  शारीरिक  तलाशी  तथा  उनके  हाथ  के  सामान  की  afer

 aret  पर  स्टैम्प  लगाने  में  श्रधिक  सावधानी  एवं  चौगिर्दी  परिसीमा  की
 पर्याप्त  सुरक्षा  इयादि  ।

 COMPULSORY  DEPOSIT  SCHEME

 3298.  SHRI  SUSHIL  KUMAR  DHARA:  Will  the  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state

 (a)  the  total  amount  of  money  Government  had  to  pay  to  employees  etc.  after
 scrapping  the  Compulsory  Deposit  Scheme;

 (b)  the  reaction  of  employees  to  the  appeal  made  by  Government  that  the  employees
 should  invest  maximum  amount  of  Compulsory  Deposits  in  Government  new  bonds  carry-
 ing  13  per  cent  interest  and  the  value  of  bonds  actually  purchased  by  the  employees;  and

 (c)  how  the  market  prices  reacted  following the  release  of  amount  by  Government  on
 account  of  scrapping  of  Compulsory  Deposit  Scheme ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  ZULFI-
 QUARULLA):  (2)  Because  of  the  decision  of  the  Central  Governmen:  to  discontinue
 impounding  of  half  of  the  additional  dearness  allowance  under  the  Additional  Emoluments
 (Compulsory  Deposit)  Act,  1974  with  effect  from,  6th  May,  1977,  the  amount  released
 from  future  impounding  in  favour  of  employees  is  estimated  at  around  Rs.  50  crores  per
 month.  However,  in  so  far  as  repayment  of  compulsory  deposits  already  made  by  em-
 ployees  under  the  Act  is  concerned,  this  15  to  be  made  in  five  équal  annual  instalments  in
 the  manner  prescribed  under  the  Act.  The  total  amount  (towards  principal )  due  for
 repayment  in  the  current  financial  year  by  way  of  third  instalment  of  ‘additional  ‘wages
 deposits  and  the  second  instalment  of  additional  dearness  allowance  deposits  is  approximately
 Rs.  232  crores.
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 (b)  Reference,  presumably,  is  to  the  National  Development  Bonds  introduced  on  31st
 15th August,  1977  which  have  yielded  a  total  collection  of  about  Rs.  7.5  crores  upto

 October,  1977.  As  investment  in  these  Bonds  is  open  to  the  general  public  and  is  not  con-
 fined  to  the  employees  covered  by  the  Additional  Emoluments  (Compulsory  Deposit)  Act,

 available.
 1974,  no  separate  statistics  as  to  the  investment  made  by  the  employees  in  these  Bonds  are

 Scheme It  is  not  therefore  possible  to  assess  the  degree  of  response  to  the
 from  the  employees.

 (c)  Several  forces  on  the  supply  and  demand  sides  simultaneously  operate  in  the
 It  is,  therefore,  difficult  to  assess  the  impact economy  and  influence  the  price  behaviour.

 on  the  market  prices  of  only  one  factor,  namely,  discontinuance  of  compulsory  deductions
 and  repayment  of  deposits  under  the  Act.

 दिल्‍ली  से  मद्रास  मद्रास  से  दिल्‍ली  के  लिये  बिना  रास्ते  में  रुकने  वाली  उड़ानें

 3299.  श्री  सी०  एन०  विश्वनाथन  क्या  पर्यटन  शौर  सागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ससंद च्  सदस्यों  तथा  जनता  के  ग्न्य  प्रतिनिधियों  सेदित्ली  से  मद्रास  तर

 मद्रास  से  दिल्‍ली  के  लिए  बिना  रास्ते  में  रुकने  वाली  उड़ान  को  फिर  से  चालू  करने  के  बारे  में

 प्राप्त  हुये  अभ्यावेदनों  परइस  बीच  कार्यवाही  पूरी  करली है  ;

 हैदराबाद  तथा  नागपुर  पर  उड़ानों  को  रोकने  के  कारण  श्रब तक  कितनी  हानि  हुई

 श्नौर

 दिल्‍ली  से
 मद्रास  att  मद्रास

 से
 दिल्‍ली

 के
 लिए  बिना  रास्ते  में  रुकने  वाली  उड़ान

 को  सरकार  द्वारा  कब  तक  चालू  करने  का  विचार

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :

 दिल्‍ली  /  मद्रास  उड़ानों  के  परिचालनों  के  पहले  दो  महीनों  यानि  जुलाई

 ब्ौर  77  में  1976  की  इसी  अवधि  के  मुकाबले  में  श्रनुमानित  लाभप्रदत्ता  कूछ  थोड़ी

 सीकम थी  इस  सेवा  की  लाभप्रदत्ता  में
 1977  में  सुधार  gat  MCT

 इस
 अवधि

 में  यह

 1976  के  मुकाबले  में  कुछ  थोड़ी  सी  श्रधिक  थी  ।  हैदराबाद|  दिव्ली  सेवा  हमेशा

 ही  हैदराबाद  के  मार्ग  से  परिचालित  की  जाती  रही  है  श्रौर  इसके  कारण  इसके  परिचालन  में  कोई

 हानि  नहीं  हुई  है
 ।

 से  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  सप्ताह  में  चार  दिन  अर्थात्‌ 2  1977

 TTATT,  शुक्रवार
 तथा  रविवार  के  लिये  facet  की  सीधी  उड़ान  चालू

 करदी है  ।  बाकी  तीन  दिन  यह  उड़ान  नागपुर  के
 मार्ग  सेही  परिचालित  की  जाती

 रहे

 बम्बई  हाई  परियोजना  के  लिये  वाडले  बक  से  ऋण

 3300.  श्री  THo  एन०  गोविन्दन  नायर
 |

 बता TAT श्री  एम०  कल्याण  सुः्दरम  \
 :

 क्या  वित्त  संती  यहं
 a

 ने  की  कपा
 !

 att  डी०  डी०  देसाई  J

 क्या  सरकार
 ने

 बम्बई  हाई  परियोजना
 के

 लिए  area  बैक  के  साथ  500  लाख  यूरोपीय

 डालर  के  ऋण  के  बारे  में  कोई  समझौता  feat  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  हैं  ?।
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 faa  तया  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  wat  एच०  एम०  तेल  ae  प्राकृतिक en
 गेस  आयोग  ने  बम्बई  हाई  के  विकास  के  लिए  अन्तर्राप्ट्रीय  बँकों  के  सिंडीकेट  के  साथ  जिसमें  वाडल

 ग्रूप  भी  शामिल  करोड़  अमरीकी  डालर  के  ऋण  के  लिए  एक  करार  किया  है  |

 इस  ऋण  करार  पर 7  1977  को  हस्ताक्षर  किये  गय  थे  ।  यह  ऋण  सात

 वर्षों  में  चुकाया  जाएगा  जिसमे  तीन  वष॑  की  रियायती  अवधि  शामिल हैं  ।  ब्याज  की  दर  लंदन  की

 ऑ्न्तबेक  प्रस्तावित  दर  से  1  प्रतिशत  afin  है  ।  इसके  श्रलावा  बैकों  द्वारा  सामूहिक
 रूप  से  दी  जाने

 वाली  रकम  पर  अध  प्रतिशत  की  दर  से  एकबार  में
 प्रबन्ध  शुल्क  देना  होगा  श्र न  निकाली

 गई  रकम  पर  श्राधेप्रतिशत  की दर  से  वचनबद्धता  शुल्क  भी  देना  होगा  ।  इस  ऋण  के  लिए  गारं टी

 भारत  सरकारने  दी  है

 पत्तनों  तथा  रेलवे  ः  के  गोदामों  में  दावे  रहित  खाद्य  तेल

 3301.  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  वाणिज्यक  तथा  नागरिक  gta  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 विभिन्न  पत्तनों  तथा  रेलवे  यार्डों  के  गोदामों  में  विगत  दो  मासों  से  दावे-रहित  पड़े

 खाद्य-तेल  की  कुल  मात्रा  कितनी  है  ;  तर

 ऐसे  दावे-रहित  खादूय  तेल  की  कूल  कितनी  मात्रा  राज्यों  को  उचित  दर  की  दुकानों

 के  माध्यम  से  वितरित  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक पति  श्रौर
 मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  गोयल )

 :

 व
 सुचना  एकत्र  की  जा रही  है  प्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 एयर  लाइन्स  पायलट्स  एसोसियेशन  के  श्रन्तरष्ट्रीय  संघ  ढारा  का  गई  WANT

 3302.  श्री  जी०  बाई ०  कृष्णन

 श्री  नटवरलाल  बी०  परमार
 a

 \
 :  क्या  Taz  श्रौर  नागर  fantaa 4 मं

 की  कपा  करंगेकि

 क्या  विभिन्न  eat  में  विमान  भ्रपहरणਂ  की  हो  रही  घटनाः  की  समस्या  पर  संयुक्त

 राष्ट्र  महासभा  में  कोई  चर्चा  हुई  थी  ;

 क्या  एयरलाइन्स  पायलट्स  एसोसिएशन
 के  अन्तर्राष्ट्रीय  संघ  ने

 भी  इस  बारे  में  कोई

 mara की  थी  ;  ्रौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया है
 ?

 ज  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :
 ar

 ai

 इंटरनेशनल  फेडरेशनਂ  ग्राफ  एयरलाइन्स  पायलट्स  एसोसिएशन  ने  निर्णय  किया  कि

 श्रगर  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  विमान  को  रोकने  के  लिये  पारित  किये  गये  श्रभिसमय

 (  convention)  को  लागू  करने
 के

 प्रश्न  पर  विचार  विमर्श  करने  के  लिये  संयुक्त  राष्ट्र  के

 aires  को  तत्कालਂ  बुलाने  के  एसोसिएशन  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं  करती  तो  25  x

 के  12.  00  बज  (  जी०  एम०  टी०  )  सेवाणिज्यिक  उड़ानें  24  घंटे  की  अ्रवधि  के  लिये  विश्व  व्यापी

 77



 Written  Answers
 December

 9,
 id

 स्तरपररोक  दी  जायेंगी  ।  इस  शझ्रावेदन  के  आधार  पर,संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  चालू

 ata की  कार्यसूची  मे  एक  श्रतिरिक्त  अर्थात्‌  सिविल  विमानन  की  सुरक्षा

 शॉमिलकर  ली  गयी  tae इस  विषय  पर  एक  संकल्प  (Resolution)  सर्वेसम्मति  से  स्वीकृत  कर

 लिया  गया है  (  प्रतिलिपि  संलग्न  ।

 taacor

 संकल्प

 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  ,

 यह  स्वीकार  करते  हुए  कि  परिचालन  (  की  सुरक्षा  को  गारंटी  प्रदान  करने  वाली

 स्थितियों
 के

 श्रस्तर्गत  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सिविलਂ  हवाई  यात्रा  का  सुचारु  रूप  से  संचालित  सभी  लागों

 के  हिंत  है  श्नौर  राज्यों
 के

 बीच  मंत्री  पण  संबंध  बनाए  रखता  है  ;

 25  1970  के  श्रपने  संकल्प  2645  (XXV)  को  ध्यान  में  रखते  जिसमें

 यह  स्वीकार  किया  गया  था  कि  विमान  सेवा  के  अपहरण  (  हाईजेकिंग  )  के  काय  ग्रथवा  सिविल

 विमान  यात्रा  में  अनुचित  यात्रियोंਂ  तौर  विमान  चालकों के  जीवन  श्रौर  सुरक्षा  को  संकट

 में  डाल  देते  है  त्रौर  उनके  मानवीय  अधिकारों  का  अतिक्रमण  करते  हैं  ;

 ग्रपने  12  1969  के  पूर्ववर्ती  संकल्प  2551  (XXIV)  शर  साथही  9

 1970  के  सुरक्षा  परिषद  के  संकल्प  286  (  1970)  We  20  1972
 के  सुरक्षा  परिषद्‌

 के  fate  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए
 “--

 (1)  विमान  अपहरण  के  कार्यों  अथवा  बल  प्रयोग  या  धमकी  द्वारा  विमान  सेवा  यात्रियों

 में  हस्तक्षेप  करने  के  कार्यों  की  तथा  हिंसा  के  एसे  सभी  कार्यों  जो

 विमानचालफों  श्रौर  विमान  विरुद्ध  किन्हीं  व्यक्तियों  अथवा  राज्यों  द्वारा  किए

 जाते  पुनः  प्रबल  रूप  से  भत्संना  करती  है
 ।

 (2)  सभी  राज्यों  से  श्रनुरोध  करती  है  कि  वे
 उपर्युक्त  पौरा

 1  में  निर्दिष्ट  प्रकार  के

 कायों  की  रोकथाम  के  जिनमें  हवाई  west  पर  अथवा  एयरलाइनों  द्वारा

 सुरक्षा  प्रबंधों  में  सुधार  तथा  साथ  ही  साथ  प्रासंगिक  सूचना  का  ग्रादान

 प्रदान  भी  शामिल  संयुक्त  राष्ट्र  श्रौर  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  सिविल  विमानन

 संगठन  शर  संयुक्त  राष्ट्र  की  संबंधित  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते

 सभी  प्रकार  के  श्रावश्यक  कदम  उठायें  we  संयुक्त  राष्ट्र  तथा  संयुक्त

 राष्ट्र  को  तत्संबंधी  रीतियों  att  संकल्पों  में  निहित  उद्देश्यों  त््रौर

 सिद्धांतों
 के

 प्रति  निष्ठा  बरतते  हुए  किसी  राज्य  की  प्रभुसत्ता  या  क्षत्रीय  ्रखडता

 पर  श्राक्षेप  किए  बिना  तथा  waar  राष्ट्र  तथा  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सिविल  विमानन

 संगठन  के  सहयोग  से  यह  सुनिश्चित  करते हुए  कि
 सिविल  विमानन  में  कार्यरत

 विमानचालकों  ate  विमान  का  प्रयोग  किसी  भी  प्रकार  के  लाभ  के  लिए

 नहीं  किया  संयुक्त  रूप  से  भ्रथवा
 इन

 लक्ष्यों की  पूति
 के  लिए

 कार्य

 (3)  उन  सभी  राज्यों  जो  श्रभी  सहयोगी  नहीं  हुए  करती  हैकि
 वे  टोक्यो

 ते  orperrar में  14  1963  ि  NN  श्रपराधों  त्रौर  विमान  पर  हुए  कुछ  अपराधों
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 ——  ग  898

 (34  )
 aa

 तथा  अन्य  कार्यों  संबंधी  esa ara  ,  16  1970  को  हेग  में  a Scan fet  विमान

 के  अवैध  कब्जे  का  प्रतिनिवारण  करने  से  संबंधित  23  1971  को

 मांट्रियल  में  हस्ताक्षरित  सिविल  विमानन  की  सुरक्षा  के  विरुद्ध  किए  जाने  वाले  war

 कार्यी  का  प्रतिनिवारण  करने  से  संबंधित  कन्वेंशन  पर  झपना  श्रनुसमर्थन  अथवा

 सहमति  प्रदान  करने  के  लिए  श्रविलम्ब  विचार  करें  |

 (4)  हवाई  यात्राधों  की  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करने  श्रौर  उपर्युक्त  पेरा  1  में  निर्दिष्ट

 प्रकार के  कार्यों  की  पुनरावृत्ति  की  रोकथाम  के  जिसमें  श्रंतर्राष्ट्रीय  सिविलਂ

 विमानन  से  कन्वेंशन  के  श्रनुबद्ध  17  का  पुष्टिकरण  भी  शामिल  श्रंतर्राप्ट्री य

 सिविल
 विमानन  संस्था  से  श्रविलम्ब  अधिकाधिक  प्रयास  करने  का  श्रनुरोध  वस्ती

 है  t

 (5)  सभी  देशों  की  सरकारों  से  करती  हैकि  वे  संबंधी  श्रसामान्य

 परिस्थितियों  का  गंभीरता  के  साथ  अध्ययन  कर े|

 DEVELOPMENT  OF  PLACES  OF  TOURIST  INTEREST  AT  BHAGALPUR

 3303.  DR.  RAMJI  SINGH:  Will  the  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIA-
 TION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  do  not  consider  it  appropriate  from  the  point  of  development
 of  tourist  to  develop  ancient  Mandrachal,  Champakshetra  in  Bhagalpur,  the  Huan  Tsang’s
 time  cave,  Kughaghat  (Bhagalpur)  and  ancient  Vikramshila  University  as  places  of  tourist
 interest:

 (b)  if  not.  the  reasons  therefor;

 (c)  whether  Government  propose  to  take  action  for  the  development  of  these  places
 and  if  so.  the  details  thereof;  and

 (d)  whether  Central  Government  would  set  up  a  tourist  centre  there  and  include
 Bhagalpur  in  the  air  map  of  the  civil  aviation  department  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK):  (a)  to  (८)  Mandrachal,  Champakshetra,  Huan  Tsang’s  cave,  Kughaghat  and
 Vikramshila  University  are  among  the  many  tourist  attractions  in  which  the  country  abounds.
 However,  limited  resources  necessitate  a  selective  approach  to  the  development  of  tourist
 centres.  In  view  of  this,  and  the  emphasis  in  the  Central  Sector  being  on  the  development
 of  tourist  centres  which  stimulate  international  tourism,  there  are  no  proposals  at  present
 in  the  Central  Sector  to  develop  the  centres  mentioned  above.

 (d)  For  the  reasons  given  above,  there  are  also  no  proposals  in  the  Central  Sector  at
 present  to  set  up  a  tourist  centre  at  Bhagalpur  or  air-link  it.

 तिरुनेलवेली  तथा  रामनाथपुरम  जिलों  में  ग्रामीण  se

 3304.  श्री  Fo  टीं०  कोॉसलराम  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  तिरुनेलवेली  तथा  रामनाथपुरम  जिलों  में  ग्रामीण  बक  खोले  गय  है  श्रौर  यदि

 तो  बैंक  किन-किन  स्था  पर  काम  कर  रहे  श्रौर

 गत  तीन वर्षों में  किसानों  को  दिये  गये  ऋणों  का  स्वरूप  एवं  ऋण  राशि  का  शाखावार

 ब्यौरा
 क्या

 वित्त  तथा  राजस्व  ate  बैंकिंग  मंत्री  एच०  एम०
 oraz \ ~
 नट्स  ह  ह  अर

 नाथपुरम  शर  तिरनेलवेली  जिलों  के  लिए  एक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  9  1977 को  स्थापित

 पक



 Written
 Answers  Agrahayana  18,  1899

 (Saka)

 किया  गया  है  जिसका  मुख्यालय  साततूर  में  है  ।  1977  के  अंतिम  शुक्रवार की  स्थिति  के

 झनुसार,बँकों  ने
 श्रपनी  24  Tat  के  द. दी माफत  कुल  55.01

 लाख  रुपये  की  राशि  वितरित  की

 जिसमें  से  43  .  97  लाख  रुपय  5179  छोटें|  सीमांतिक  किसानों  श्रौर  afi  मजदूरों  को  श्रौर

 11.  04  लाख  रुपय  1911  ग्रामीण  शिल्पियों  और  श्रन्यों  को  दिय  गय  शाखावार  वितरण

 की  28-10-1977  की  स्थिति  नीचेदी  जा  रही

 हा

 शाखा  का  नाम  वितरित  राशि

 ——

 (  लाख  रुपयं

 सत्तर  16  54

 पड़यकयलਂ  17

 इशडिदकर  86

 नडवंक्करुची  12

 उप्र  01

 मणिमत्तार  85

 03
 शंकरलिंगपुरमु्‌

 4,  75
 पुरुनड़ि

 78

 49 10

 11  मेलक्कर दे
 40

 12  नड़याने रि
 68

 13  कसें र  34
 wn

 14  बलंवट्ट  43

 15  75

 ia  ap
 16.  टाऊन  59

 मेलपरलच्चि
 55

 51
 18  वट्टपिडा च्

 74
 19  अ्रक्कानायक  नपेट्टै

 08
 20

 31
 21

 aren  38
 22  चाए ८ लरा झ १४ १2१२

 64
 23  कलक्रुचि

 01
 24  रामनाथपुरम

 A  RAR  |

 55.01
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 9  1977  लिखित  उत्तर
 वि

 मकका  से  खाद्य  तेल  का  निकाला  जाना

 05.  श्री  बाला  साहिब  fara  पाटिल
 वाणिज्य  नागरिक  पूति  तथा

 सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 क्या  विश्व के  अन्य  आधनिक  देश  मकका  (  मेज )  से  खाद्य  तेल  निकालने  के  बारे

 जांच  कर  रहे  ह  तर

 क्या  हमारे  देश में  विशेष  रूप से  उज्र  प्रदेश  राज्य  में  इस  प्रकार  का  झ्नसंधान  काय

 करने  की  कोई  ऐसी  योजना  है
 ?

 बाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार

 संयक्त  राज्य  अझ्रमेरिका  के  कछ  झ्राधनिक  देश  पहले  से  ही  मकका  का  तेल  तैयार

 मकका  से  खाने  का तेल  निकालने  की  टैक्नालाजी  हमारे  देश  में  पहले a  ही  उपलब्ध

 है  ।  यद्यपि  वास्तविक  श्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं हँ  ।  थापि  मकका  का  तेलਂ  का  उत्पादन  000  स

 1,500  मीटरी  टन  प्रति  वष॑  होने  का  है  ।

 निर्यात  में  कमी  होने  के  कारण  कच्चा  aus  निकालने  सें  कम ं

 3306.  श्री  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  क्या  बाणि्य  तथा  नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करंगे  कि

 क्याखनिज  तथा  धात  व्यापार  निगम  '  fren  '  के  माध्यम  से  परिष्कत  श्रश्रक  का

 निर्यात  सारणीबद्ध किय  जाने  के  बाद  से  कच्चा  अभ्रक  निकालने  में  कमी  हुई  है
 =

 वर्ष  1971  में  कच्चे  भ्रश्नक  का  उत्पादन  कितना था  1976  में  इसका

 कितना  उत्पादन
 ;

 क्या  उत्पादन  में  श्रत्यघिक  कमी
 '

 के
 माध्यम  से  परिष्कत  aera  के  निर्यात

 में  कमी  होने  के  कारण  हुई  है  ;  श्रौर

 af at  तो  क्या  सरकार  परिष्कत  gan  के  निर्यात  को  सारणीबद्ध  प्रक्रिया  को  समाप्त

 करने के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  al  सहकारिता  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  श्रारिफ  :

 1969  nate  1972  में  मार्गीकरण  लागू  करने  के  3  वर्ष  पहले  विभिन्न  कारणों

 से  अ्रप  रिष्कत  wea  उत्पादन  म॑  गिरावट  झाई है  ।

 ग्रपरिष्कत  अभ्रक  का उत्पादन  1971  तथा  1976  में  क्रमशः  15,099  मे०  टन

 तथा 9  ,  356  मे०  टन  था  ।

 तथा  1972-73  में  मार्गीकरण  के  पश्चात्‌  परिष्कृत  अभ्रक  के  मात्रा

 एवं  मलय  दोनो ंमें  1971-72  के  निर्यातों  से कभी  अधिक  तथा  कभी  कम  रहे  ।  त्रत  यह  कहना

 ठीक  नहीं  होगा  कि  परिष्कृत  wee  के  निर्यातों  में  faeat  के  माध्यम  से  इसका  मार्गीकरण  करने
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 Tecra के  पश्चात्‌  गिरावट  आई है  सरकार  परिरिष्कत  WAP  के
 निर्यातों  का  मार्गीकरण  समाप्त  करने  के

 प्रश्न  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 LOSS  SUFFERED  DUE  TO  EXPORT  OF  SUGAR  THROUGH  FOREIGN  FIRMS

 3307.  SHRI  YADVENDRA  DUTT:  Will  the  MINISTER  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Ministry  are  considering  to  change  the  Parliamentary  Resolution  (1970)
 the  matter  of  the  Sugar  exported  abroad  throu  State  Trading  Corporation  as  a  result  रण
 which  Government  of  India  suffered  consideradle  loss  and  the  foreign  firms  earned  large
 profit;  and

 (b)  if  50,  the  reasons  therefor ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL

 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  &  (b)  Certain  complaints
 against  the  former  Chairman,  STC  and  some  other  Executives  pertaining  to  sugar  deals
 handled  by  the  STC  have  been  received.  These  are  being  investigated  by  the  appropriate
 authorities.

 EXPORT  POLICY  RESOLUTION,  1970

 3308.  SHRI  VIJAY  KUMAR  MALHOTRA  :  Will  the  MINISTER  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Ministry  are  considering  to  change  the  Parliamentary  Resolution  (1970)
 an  export  policy;

 (b)  whether  the  Ministry  has  formulated  a  new  export  policy  resolution;  if  so,  when
 it  is  likely  to  be  presented  before  Parliament;  and

 (c)  in  what  respects  it  will  be  different  from  the  Export  Policy  Resolution  of  1970?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  &  (c)  The  new  Export  Policy  Resolution  is  still  under  consideration.  It  will  also

 take  into  account  the  report  of  Dr.  P.  C.  Alexander  Committee  which  has  been  set  up  to

 suggest  suitable  changes  in  the  export  policies  and  procedures.

 NUMBER  OF  SMUGGLERS  RELEASED  AFTER  EMERGENCY

 3309.  SHRI  KESHAVRAO  DHONDGE :  Will  the  MINISTER  OF  FINANCE  be

 pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  smugglers  released  after  the  emergency;

 (b)  the  number  of  cases  of  economic  offences  against  them  and  the  policy  adopted  by

 Government  in  this  regard;

 (c)  the  amount  of  arrears  to  be  realised  from  these  smugglers  ?

 TRY  OF  FINANCE  (SHRI  ZULFI-
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINIS

 ad  been  detained  under  the  Conserva-
 QUARULLA):  (a)  The  number  of  smugglers  who  ॥

 Activities  Act,  1974  and  later  releas-
 tion  of  Foreign  Exchange  an  d  Prevention  of  Smuggling
 ed  during  21-3-1977  to  26-11-1977  is  2213.

 the  Table  of  the
 (b)  &  (c)  Particulars  are  being  collected  and  will  be  laid  on

 House.

 ora  इंडिया  डिफेंस  एकाउन्ट्स  पुणे  से  gymada

 3310.  श्री  ato  के०  महालगी  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की
 कुपा

 करेंगेकि  :

 क्या  सरकार  को  अल  इण्डिया  डिफेन्स  एकाउन्ट्स  एसोसिएशन  पुणे

 से  दिनांक  110.0  1977  का  अ्रश्यावेदन  प्राप्त
 ्रौर

 82
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 —  तक  रन

 तोसरकार  नकक्‍्या  कार्यवाही  की  है  या  करने  का  विचार

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  UAe  :
 जी  श्रीमान्‌  |

 म्रभ्पावेदन  पर  विचार  किया  गया  शौर  एसोसिएशन को  उचित  रूप  से  सूचित  कर  दिया

 गया है

 परोणीय  समदाय  के  देशों  सें  भारतीय  मशीनी  श्रौजारों  की  मांग

 11.  श्री  सवीर  वशिष्ठ  बाँणिज्य  तथा  नागरिक  gta  श्रौर  सहकारिता  मन्त्री

 यह  बताने की  कपा  करग  कि

 क्या  यरोपीय  झ्राधिक  समदाय  के  देशों  में  भारतीय  मशीनी  अआजारा  की  बहत  मांग
 a

 यदि  तो  क्या  सरकार
 ने  निर्यात  बढ़ाने के  उद्देश्य  से  वहां  कोई  प्रति्निध्मिग्डल

 भजा  है  ;  ग्रोर

 यदि  at,  तो  इस  प्रतिनिधिमण्डल  क  सदस्य  कौन है  और  उसका  कार्यक्रम  क्या  है

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  site  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्तरी  ates  बेग )

 प्रोपीय  झ्राधिक  समदाय  ब्रसेल्स  की  वित्तीय  सहायता  के  श्रन्तगंत  इंजीनियरी

 निर्यात  तंवधन  परिषद  ने  सितम्बर  1977  में  यूरोपीय  श्राधिक  समदाय  देशोंको  10

 सदस्यों  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  भजा  था  ।

 ग

 सदस्यों  की  सूची  संलग्न  है  ।  उन्होंने  फ्रैक्फर्ट  ,  हनोवर  ,  को  पैरिस  तथा

 लन्दन  का  दौरा  किया  |

 विवरण

 मध्य  1977  में  य्रोपीय  झाथिक  समुदाय के  देशों  को  भेजे  गय  10 व्यक्तियों

 के  उच्च  शक्ति  वाले
 भारतीय  मशीनी  पुर्जों  सम्बन्धी  प्रतिनिधिमण्डल  के  सदस्यों  की  सुची

 न्

 क्रमांक  नाम  तथा  फ्ता  क्रमांक  नाम  तथा  पता

 1.  श्री  एच०  सा०  गांधी  3.  ब्रिगंडियर टी०  ए०

 प्रबन्ध  निदेशक  ,  पराग  ह  लि ०

 हिन्दुस्तान  मशीन  tea  व्यावर  रोड  6-6-8/32,  कवादागुड़ा रोड़
 )  faaeatrare  1

 श्री  एम०  एस०  श्री  डी०  सी०  जन

 महाप्रबन्धक

 कप  लि  हैवी  मशीन  टूल्स

 कस्ट्क्शन  हाउस  हैवी  इंजी  नियरिंग  कारपोरेशन  लि०

 बालचन्द  हीरा  चन्द  प्लांट  प्लाजा  पोस्ट

 ०५, ज बलाड  बम्बई |  834004
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 ह  अ

 क्रमाक  नाम  तथा  पता  क्रमाक  नाम  तथा  पता in

 5.  श्रो  गोविन्द  रास  श्री  कण  कमार  महेश्वरी

 निदेशक

 एमटीप  मर्शीन ट्ल्स  प्रा
 ०  फ़िट्स  वनर  प्रा०  लि०

 मशीन  cee  म न्यूफैक्च  पीनिया to  मंजिल  सूर्य  किरण

 19,  कस्तूरबा  गधी  नई  पो०  यशवन्थो  पर  |

 110001  |

 श्री  एस०  बी ०  वाजपेयी  श्री  गोविन्द  राव

 उपमहा  नारायण  इंजीनियरिंग

 नता परफेक्ट  मशीन  ट्ल्स  कम्पनी  प्रा०

 बल  सर  पी०  एम०

 00001  |

 श्री  विनोद  क े०  अनन्द  10.  श्री  रामनाथन

 पिलानिग्नप्पन

 बको  इंजी  निथरी
 कम्पनी  प्रोडव  ऐली मेंट्स  प्रा०  लि  ०

 23/7,  दिल्‍ली  मथुरा  बी  ०-14

 |

 अम्बातुर  इंडस्ट्िल  एस्टेट

 600058  | )  |

 दक्षता  अवरोध  पार  करने  वाले  कर्मचारियों  को  एक  श्रतिरिवत  aries

 वद्धि  देना

 3312.  श्री  बसंत  साठ े:  कपा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करंग  fer

 क्यासरकारी  कर्मचरियों  द्वारा  अपने  वेतनमानों  में  संतोषजनक  ढंग  से  दक्षता  श्रवरोध

 पार  करने  के  ग्रवस र  पर  उनको  सेवा  की  सराहना  के  रूप  में  उन्हें  अतिरिक्त  वाषिकਂ  वृद्धि  देने

 के  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  क्या  एसे  ग्रादेश  कछ  श्रेणियों  के  सरकारी  कमेंचा  रियों  के  लिए  जारी  किए

 गए ह  ;
 श्रौर

 aie et  तो  क्या  सरकार  सभी  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  के  लिए  उक्त  झ्रादेश  जारी  करने

 के  प्रशन  पर  विचार  करेगी  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  (at¥  एच०  एम०

 (a)
 az

 य  प्रश्न  हीनहीं  उठते

 रेलवे  उपकरणों  के  निर्यात-आदेश

 3313.  श्री  एस०  आआर०  दामाणी  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ake  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  र्रिग  कि

 रेलवे  उपकरणों
 के

 विदेशों  से  प्राप्त  वतमान  निर्यात-्रादेशों  और
 वहां

 रेलवे  लाइनों

 का निर्माण  करने  में  भारतीय  विशेषज्ञता  के  उपयोग  का  ब्यौरा  क्या है  ;  ्रौर

 ऐसे  श्रौर  अधिक  ठेक  प्राप्त  करने  के  लिये  क्या  प्रयासकिये  जा  रहे  हैं
 ?
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 antsy  तथा  नागरिक  पूति  wiz  सहकारिता  arate  में
 राज्य  मन्त्री  श्रारिफ  :

 भारतीय  परियोजना  तथा  उपस्कर  निगम  लि०  के  पास  2646  .  8  लाख  रु०  मृत्य  के  रेल

 उपस्कर के  निर्यात  wae  ह  जिनमें  रेल  सवारी  रेल  इंजन  तथा  उसके  पुर्जे  शामिल  हैं  |

 एक
 विवरण  aaa  है  जिसमें  इनਂ  क्रयादेशों  के  व्यौरे  दिए गए  हँ  |

 इस  समय  भा'रत  के  विदेशों  में रेल  की  पटरियों  के  निर्माण  के  लिए  श्रपनी  विशेषज्ञता

 के  उपयोग  के  लिए  कोई  क्रयादेश  नहीं

 दोनों  श्र से  दौरों  के  द्वारा  तथा  विदेश  स्थित  भारतीय  मिशनों  की  मदद  से  संभावित

 खरीदारों  के  साथ  संपक  कायम  रखे जा  रहे  है  ।  भारत  द्वारा  पहले  ही  50  करोड़  रु०  मूल्य  के  श्राफर

 दिये जा  चुके  श्रौर  उनके  विषय  में  कोशिशें  जारी है  ।

 a.
 विवरण

 LO  ee  es  ep  ल  ey अ  क  peng  en  क  ee  ND  नापा  एमा  ब्  18.0  GP

 क्रमांक  देश  अनुमानित  मूल्य

 (
 दस

 लाख  रु०

 में  )
 का  ema  व  क  क  क  क  क  ान  लवन  व  वल  Via oS Rares re ey  अ  el  ि  ि

 मसाल  डिब्बे

 ईरान  163 माल  डिब्बे

 तंजा  निथा  30  माल  डिब्बे

 जाम्बिया  30  टैक  वैगन
 110.  23

 श्रीलंका  30  माल  डिब्बे

 उगान्डा  250  माल  डिब्बे

 नाइजी  रिया  50  माल  डिब्बे

 बंगला  देश  66  होपर  वैगन

 सवारीं  डिब्बे

 1.  फिलीपा  इन्स  30  सावारी  डिब्बे

 93,22 2.  उमान्डा  20  सावरी  डिब्बे
 |

 3.  नाइजी  रिया  32  ब्रेक aa  J

 रल  इंजन

 1.  तंजा  निया  9  डीजल  इंजन  48.60

 विविध  हिस्से  पुर्जे

 1.  विभिन्न  देश  12.63

 ee  a  ed  aa  PE  नन

 योग  264.68

 सिए  हगा
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 ला  ड्रग  डील  कारपोरेशन  तथा  सेडिपेक  द्वारा  श्रौषधियों  का  श्रायात

 3314.  डा०  बसन्त
 कुमार

 पंडित
 :  कया  वित्त

 मंत्री
 यह

 बताने
 की  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  की  मैसस  ल  मेडिका  डग  डीलਂ  कारपोरेशन  wit  मेडिपेक  फर्मों  द्वारा
 T Sat  एनल्जिन  तथा  निश्मासाइन।माइड  श्रोषधियों  का  mae  वि  ये  जाने

 के  सम्बन्ध  में

 =e  विरुद्ध  शिकायतें  मिली  हे ं;

 (a)  ने  उपरोक्त  फर्मों  द्वारा  विभिन्न  औषधियों  के  त  उनके  निप्टान
 से  सम्बन्धित  मामले  की  जांच  की  है  ;

 क्यासरकार  कोइन  फर्मों
 के  ग्रवैध  व्य।पार  से  कोई  हानि हुई  है झ्रौर  यदि  तो  किस

 सीमा  तक ;  श्रौर

 इसमामले  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 faa  मन्त्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 सतीश  श्रग्रवाल  )  हां  ।

 प्रौःर ७
 शिकायतें  मिलने  से  पूर्व॑  तथा  स्वतन्त्र  रूप से  बम्बई  सीमा

 शुल्क  गुह ने
 19737  tag  ला  मेडिका  Wie  मैप्स  ड्रग  डीलਂ  कारपोरेशन  द्वारा  श्रौषधियों  के

 maa  aaa  के  तीन  मामलों  का  पता  लगाया  था
 ।  इन  तीनों  मामलों  में  सी

 ०  शु०
 बम्बई  ने  माल  जब्त  कर  लिथा  थाਂ  श्रौर  सीमा  शुल्क  श्रधिनियम

 के  श्रन्तर्गत  इन  फर्मों  पर  दण्ड
 भी

 लगाया  समाहर्तों  के झ्रादेशों  के  खिलाफ इन  फर्मों  दायर  की  गई  ada  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  बोर्ड  के  पास  विचारधीन  पड़ी  है

 इन  फर्मों  द्वारा  क्रय  प्रत्यक्ष  करों के  ग्रपबंचन  के  झ्ारोप  की  शिकायतों  की  जांच-पड़ताल  की

 जा  रही  कर  श्रपबंचनਂ  की  मात्रा  का  जांच-पड़ताल  पूरी  होने  परही  लगेगा  ।

 प्रवतन  निदेशालय  भी  विदेशी  मद्रा  विनियमन  झ्रधि  1973  के  संभावित  ल्लंघन  की

 जाच-पड़तालਂ  कर  रहा
 है  ।

 ग्रौर  निर्यात  मख्य  नियंत्रक ने  लाइसेंस  वर्ष  1973  से
 1977  तक

 के
 तीनों  फर्मों  अर  उनके  निदेशकों  द्वारा  ,  राज्य  व्यापार  खनिज  तथा  धातु

 व्यापार  निगम  paar  किन्हीं  श्रन्य  ऐसी  एजेंसियों  के  जरिये  श्रायात  सीमा  शुल्क  निकासी

 परमट  तवां  masa  सामग्री  का  प्राप्त  किय  जाने  पर  रोक  लगा  दी

 खनिज  तथा  धातु  व्याप१र  निगम  हारा  wat  teat  गया  परिवहन  व्यय

 3315.  शी  के०  लकप्पा :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति पन  शौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  कया  करेंगेकिखनिज  तथा  धात  द्वारा  गत  तीनਂ  वर्षों में
 प्रयस्क

 की  ढुलाई के
 लिए

 को  ठारी  ट्रान्सपोर्ट  कम्पनी  को  कितनी  धनराशि  श्रदा  की  गई ?

 बॉणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  ने  अथस्क  के  परिवहन  के  लिए  कोठारी  (  ट्रा्सपोट  कम्पनी )
 स  का  करार  नहीं  किया  है  ।  खनिज  धात  तथा  व्यापार  निगम  द्वारा  उन्हं  किसी  तरह  का

 भुगतान  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खनिजों  का  निर्यात

 क्या 3316.  श्री  एन०  क े०  शेजवालकर  बाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शौर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बतानेकी  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  a
 रश  कि  ara  खनिज  विदेशों  को  निर्यात

 किय  जात ेह  ;  ग्रौर
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 यदि  तो  वर्ष  1976-77  में  कच्चे  खनिजों  के  रुप  में  निर्यात  किय  गय  उपरोक्त

 खनिजों
 का मूल्य  कया  है  ?

 याणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रारिफ  =

 जी हां  ।  तांवे
 को

 छोड़कर  खनिज  नहीं

 एक  विवरण  संलग्न

 ि
 >

 खनिजों  कौ  किस्म  1976-77  णा  दौरान  निर्यात

 पिक  क  फैट  fy  EE  EE  Se  SS  SS  SC  का  ा

 प्रमुख  खनिज  (  मुल्य  लाख  रूपयों  में
 ाा  ह  SS  Ee  AS  RR  SD  TOS  SS  SN  HY

 लोह  ख०  तथा  धघा०  व्यापार  गोझा के  14885  00

 निर्यातक  9000  00  }
 23885.  00

 साधित  1 अभ्रक  (  सायत  1737  00

 कोयला  1573  13

 मंगनीज  ग्रपस्क  2143  00

 गोप  afasr

 बक्पाइट  51  35

 क्रोम  2670  00

 बराइट्स  860  58

 सिली  मेनाइट  42

 कायनाइट  66  82

 संगमरमर  52

 स्रम्य  इमारती  फ्त्थर  322  93

 पाकर  पत्थर  17  93

 अन्य  ग्रेनाइट  368  86

 10  जिपमपम  16  21

 11  चने  का  पत्थर  62  39

 12  ta  81

 13  डोलौमाइट  61

 14  बेटोनाइट  59.0  83

 15  नमक  142  03

 16  स्फटिक  25  69

 17  फेल्सपार  28  75
 18  स्टोएटाइट  टुकड़े  73

 19  स्टोएटाइट  चूरा  56  80
 20  इत्मेनाइट  208  74
 2]  टिटेनियम  57
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 पय  ee

 ———= watt say  उर्वरकों  के  लिये  करार

 3317.  श्री  प्रसश्नभाई  मेहता  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारत  के  कनाडियन  उर्वरकों  के  लिए  27  करोड़  रुपए के  मूल्य  के  करार  पर  हस्ताक्षर

 किए  हैं

 a
 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हू  ;

 इसके  कब  तक  क्रियान्वित  होने की  सम्भावना

 faa  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  बौर  :

 हां  ।  कनाडा  की  सरकार  के  साथ  6  1977  को  उर्वरकों  उर्वरक  सामग्रियों  (

 रिएट  श्राफ  यूरिया  तथा  सल्फर )  के  श्रायात  तथा  उनके  भाड़े  के  खच  को  पूरा  करने
 के

 लिए  3.  20  करोड़  कनाडी  डालर  (  27. 05  करोड़  रुपए  )  के  एक  ऋण  करार  पर  हस्ताक्षर किए

 गए  थे  ।  इस  ऋण  पर  कोई  सेवा  प्रभार या  बचनबद्धता  प्रभार  नहीं  लगेगा  श्ौर  यह  10  वर्ष

 की रियायती श्रवधि  सहित  50  वर्षों  में  चुकाया  जाना है  ।  ऋण  के  म्रन्तर्गत  शब  तक  2.3  करोड़

 कनाडी  डालर
 के  मूल्य  के  म्यूरिएट  श्राफ  पोटाश  के  लिए  प्रार्डर  दिए

 जा  चुके  हैं।ग्राशा  हैकि

 1978  के  भ्रंत तक  इस  सामग्री  का  पूरा-पूरा  लदान  कर  दिया  जाएगा
 ।

 शेष  रकम  के  लिए

 खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  श्रौर  पडिर  देने  पर  विचार कर  रहा  है  ।

 तमिलनाडू
 में  चत्स्य  प्रशीतक  संयंत्र  ( frat  फ़िजिंग

 शर  मछलियों  आंदि  का

 निर्यात

 3318.  कुमारी  श्रनन्तन  :  क्या  वाणिज्य  नागरिक  पुति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  गत  3  वर्षों  में  निर्यात  प्रयोजनों  के  लिये  तमिलनाडू  में  ग  र-सरकारी  क्षेत्रों  तथा

 कर  दिया गया  है  ; सरकारी  क्षेत्रों  में  मत्स्य  प्रशीतक  संयंत्रों  को  चालू

 यदि  तो  इसकी  कुल  मात्रा  क्या  है
 तर  तमिलनाड॒॒से  झींगा  मेढकों

 का  कितनी  राशि
 का  निर्यात  किया  गया  है

 ;

 इनका  निर्यात  किन-किन  देशों  को  किया  गया  था  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  और  सहकारिता  मंत्रालय  में
 राज्यमंत्री  आरिफ  बंग  )  :

 जी  विगत  तीन  वर्षों  में  तमिलनाडू में निर्यात में  निर्यात  प्रयोजनों  के  लिए  गँर-सरकारी  क्षेत्र  में

 11  तथा  राज्यक्षेत्र  में  एक  प्रशीतक  संयंत्र  चालू  किये  गये  है
 ।

 तथा  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 विवरण

 .....  तमिलनाडु  स्थित  पत्तनों  के  जरिए  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात
 मात्रा  :  मे० टन  में

 लाख  रु०  म
 कक  का  क  क  a  मूल्य

 मद

 1976  स्थान

 19746.0
 1975

 जम  हुए  श्रिम्प  2582  2362  3764
 सं०  रा०

 मूल्य  760  1140  2041  पश्चिम  यूरोप

 274  222  626 मेंढक  की  जमी  हुई  टांगे  सं०  रा

 मलय  52  40  156  पश्चिम  AU, प्  fa  पु
 38 लोबिस्टर की  जमी  हुई  पूछ  63  स०  to  पश्चिम

 मुल्य  19  19  यरोप

 सुखाई  हुईं  मछली  1305  1975  3240  मलेशिया

 37  58  102 मूल्य

 सुखाए हुए  प्राउन  27  11

 मुल्य  1  भ्रास्टेलिया

 शाक  पंख  तथा  मछली  97  92  99  To  रा०

 मूल्य  26  29  55  पश्चिमी

 193 अन्य  131  240  सं०  Wo

 11  47  39  यूरोप  सिंगापुर

 मात्रा  4420  5865  7965

 मलय  889  2414
 ह जज

 तटवर्ती  क्षेत्रों  में  समुद्री  उत्पादों
 के  लिए  प्रशीतागार

 3319.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gia  श्रौर  सहकारिता

 मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार ने  यह  पाया  है  कि  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  प्राधिकरण  तटवर्ती  क्षेत्रों  में

 प्रशीतागारों  का  विकास  करने  में  सिधिल  रहा  है  जिनके  फलस्वरूप  उसे  maa  उत्पादन में  हानि

 हुई

 यदि  तो  महाराष्ट्र  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  ऐसे  प्रशीतागार  निर्मित

 करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने का  विचार  किया जा  रहा

 क्या  अपने  निजी  ट्रालर  लाने  वाले  श्रासामियों  को  प्रस्तावित  तटवर्ती  प्रशीतागारों

 में  श्रपने  उत्पाद  जमा  करने  की  सुविधायें  प्रदान  की  जायेंगी ;

 नीति यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैँ  श्रौर  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या
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 वाणिज्य  तथा
 a atnfce  ofa

 श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  ,  राज्य  मंत्री  प्रारिफ  :

 तथा  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  ने  कोचीन  तथा  कलकत्ता
 में  हिमशीतित  गोदामों  के  निर्माण  के  लिए  कदम  उठाए  तथा

 श्र  मद्रास  में  हिमशीतित  गोदामों
 के  लिए  स्थान  निश्चित  किए  हैँ  ।  परन्तु इन  सभी  स्थानों  पर  यह

 पाया  गया  कि  उपलब्ध  क्षमताएं  वर्तमान  मांग  से  भ्रधिक हैं  ।  उद्योग  की  सलाह  से  कोचीन  तथा
 कलकत्ता

 में  हिमशीतित  गोदामों  के  लिए  are  में  प्रस्थापित  erat  को  कम  करने  का  निर्णय

 किया गया  है
 ।  यह  भी  निश्चय

 किया  गया  है  कि'नए  गोदामों  के  प्रभाव  का  श्रागे  मूल्यांकन होने  तक

 श्रन्य  प्रमुख  पत्तनों पर  हिमशीतित  गोदाम  सुविधाश्रों  के  सृजन  की प्रस्थापना  स्थगित  कर  दी  जाये  ।

 समुद्री  उत्पाद  उद्योग  में  लगे  हुए  सभी  व्यक्तियों  को  गोदाम  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई

 जाएगी  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रधान  मंत्री  पौर  उनके  दल  द्वारा  एयर  इंडिया  के  विमान  द्वारा  यात्रा  भ

 3320.  श्री  फै०  मालनना

 श्री  सी०  के ०  जाफर  शरीफ  क्या  पंयटन  Ate  नागर  विमानन  मंत्री

 श्री  Fo  लकप्पा

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  एयर  इंडिया  का  विमान  जिसमें हाल  ही  में  भारत  के  प्रधान  मंत्री

 और  उनका  दल  मास्को  गया  जनता  के  लिये  था  ah  राष्ट्रीय  करियर  की  पुस्तक  में  वह

 एक निर्धारित उड़ान  परन्तु  वास्तव में  उसका  मार्ग  बदल  दिया  गया  चार्टर  उड़ान  को

 निर्धारित किया  गंया  था  जिससे एयर  इंडिया  को  4
 लाख  रुपये  से  श्रधिक  की  हानि हुई

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  विमान का  मार्ग  बदला  गया  था  झ्ौर  रुस  की  एक  सप्ताह  की

 दौरे  पर  गये  प्रधान  मंत्री  शौर  उनके  दल  को  लाने  के  लिये  उसकी  उड़ान  पुनः  featica

 की  गई  थी  ;  श्रौर

 (7)  यदि  नहीं  ,  तो  उसमें  कितने  व्यक्ति  यात्रा  कर  रहे  थे  ale
 के  भ्रनुसार  सीटें

 qn  करने की  प्रक्रिया  के
 बारे

 में  ब्यौरा क्या  हैं  ?

 पर्यटन  WIT  नागर  विमानन  मंत्रो  पुरुषोत्तम
 स द्रोर

 एयर  इंडिया

 के  जिस  विमान  से  प्रधानमंत्री तथा  उनके  दल  के  लोगों  ने  हाल  ही  में  मास्को  की  यात्रा
 की

 थी  उसके

 मार्ग  गौर  समय  दोनों  में  ही  परिवर्तन  हुझा  था  ।
 एयर  इंडिया  को

 4
 लाख  रुपये  से

 श्रधिक  की  हानि

 हुई  |

 ए०  argo  127 पर  बुक  किये  गये  यात्रियों की  कुल
 संख्या  27  थी  परन्तु  बाद  में

 टिकटों  के
 “
 केंसलेशन ”  के  कारण  उन  यात्रियों  की  संख्या  जो  विमान  पर  सवार हुए  8  रह

 गयी थी  ।  क्योंकि  दिल्ल  पहुंचने पर  उड़ान  संख्या  ए०  उसमें  कोई  खराबिया  हों  तो

 उन्हें दुर  करने  के  लिए  4  घंटे  के  लिए  भूमि  पर  रोक  दिया  गया  इस  उड़ान  से  यात्रा
 करने

 वालें  सभी  8  यात्रियों  ने  बदल  कर  लंदन  रवाना  होने  वाली  एयर  इंडिया की  एक  दूसरी  उड़ान

 संख्या ए०  द्वारा  जाने  की  इच्छा  प्रकट की  ए०  भ्राई०  -127  10  यात्रियों  के
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 लिखित  उत्तर —
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 साथ  रवाना  हुई  जिसमें  प्रधान  मंत्री  श्र  उनके  दल  के  लोग  सम्मिलित  थे  ।  इस  उड़ान  से  यात्रा

 करने  वाले  व्यक्तियों की  संख्या  पर  कोई  पाबंदी  नहीं  लगाई  गयी  थी  ।

 सरकार  द्वारा  तस्करों  से  जब्त  की  गई  सम्पत्ति

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि 3321.  STo  बसन्त  कुमार  पंडित

 (x
 कि  )  सरकार के  पास  तस्करों  के  रूप  में  कितने  व्यक्तियों  के  नाम  दर्ज  हैं  wk  ऐसे  कितने

 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  (  कचहरियों में  मुकदमे  git  (2)  जांच  कार्य  चल  रहे  हैं  ;

 तस्कर  एवम्‌  विदशी  मुद्रा  छल  साधक  (  सम्पत्ति  समपहरण )  श्रधिनियम के  श्रन्तगत

 सरकार  ने  तस्करों  से  कितने  मूल्य  की  सम्पत्ति  जब्त  की  है  ;

 श्री  जय  प्रकाश  नारयण  द्वारा  तस्करों  से  गेर-काननी  गतिविधियां  छोड़ने  के  लिए  की

 गई  झ्रपील  के  क्या  परिणाम  निकले  और  सरकार  का  उन  मामलों  में  क्या  कार्यवाई  करने  का  विचार

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  अर faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  अग्रवाल )

 सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी ।

 सरकार  को  मिली  रिपोर्टों  से  पता  चला  है  कि  31-10-1977  तस्कर  श्रौर

 विदेशी-मुद्रा  छल-साधक  (  सम्पत्ति  समपहरण  )  1976  के  अधीन  समक्ष  भ्रधिकारियों

 द्वारा  जब्त  की  गयी  सम्पत्तियों का  मलय  3.  54  करोड़ रुपये  है

 प्रश्न
 का

 संकेत
 100

 से  तस्करों
 द्वारा  तस्करी  छोड़ने  श्रौर  सरकार

 के  तस्करी  प्रयासों  में  उसकी  मदद  करने  की  श्री  जयप्रकाश  नारायण  के  समक्ष  प्रतिज्ञा

 जाने  की भोर  है  सरकार  को
 मिली  रिपोर्टों  से

 पता
 चलता  है  कि  ये  तस्कर  wa  sak  उन्होंने

 तस्करी  की  गतिविधियां फिर  से  शुरु नहीं  की  हैँ  ।  फिर  सरकार  उनके  क्रिया  कलापों  पर  निगरानी

 रखे  हुए

 LOAN  ADVANCED  TO  VILLAGE  FARMERS  BY  STATE  BANK  OF  INDIA,
 NAUGACHIA

 3322.  SHRI  GYANESHWAR  PRASAD  YADAV:  Will  the  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  the  loans  advanced  to  village  farmers  by  State  Bank  of  India,
 Naugachia  in  Bihar  during  the  years  1976-77  and  1977-78  as  also  the  amount  of  the  loans
 advanced  tc  businessmen  during  the  said  period;  and

 (b)  whether  the  functioning  of  the  said  0811  15.0  proving  to  be  a  hindrance  the
 expansion  of  small  industries;  an

 in

 (c)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  direction ?
 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  M.

 PATEL) :  (a)  The  amount  of  loans  advanced  by  the  State  Bank  of  India,  Naugachia,  Bihar
 to  farmers  and  businessmen  are  as  follows

 (Rs  in  lakhs)
 1976-77  1977-78

 ee  Se  a  ey
 From  1-4-77  to  31-10-77

 Amount  Amount No.  of  a/cs-
 Units  No.

 of  a  /cs.
 Units

 financed  nated
 Farmers  7-49  275  77.0  334
 Businessmen  2-43  121  2  92  126
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 (0)  &  (c)  The  Naugachia  Branch  of  the  State  Bank  of  India  advanced  the  following
 loans  to  small  industries

 (Rs.  in  lakhs)
 य  te  te

 1976-77  1977-78

 a  rom  1-4-1977  to  at et
 Amount  of  advance  to  small  in-

 dustries  £  175
 115  121 No.  of  units  financed

 The  Naugachia  Branch  has  thus  increased  the  amount  of  its  aodvances  and  the  number
 of  accounts  in  the  sectors  of  agriculture,  trade  and  industry  as  between  1976-77  and  1977-78,
 and is  thereby  attempting  to  meet  the  credit  requirement  of  development  in  different  sectors
 of  the  economy  in  the  area  of  its  operation.

 सरकारी  कर्मचारियों  के  भविष्य  fafa  लेखों  का  श्रन्तरण

 3323.  श्री  भारत  fag  चौहान
 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 :

 क्या  सरकारी
 कर्मचारियों  की  भविष्य

 निधि  लेखों  जो  श्रलग-म्रलग
 महालेखाकारों

 द्वारा रखे  जा
 “
 लेखों  का  विभागीकरण” योजना के भ्रन्तगंत योजना  के  भ्रन्त्गत  श्रलग-श्रलग वेतन  तथा  लेखा  कार्यालयों

 के  श्रन्तरण  बिना  समुचित  मिलान
 करने  का  विचार हूँ

 यदि  तो
 वेतन

 तथा  लेखा
 श्रधिकारियों

 के
 कार्यालयों

 के  लिए  गलत  लेखों  का
 मिलान

 मिलान  तक  नहीं  कर  पाए  हैं  ;

 a
 लेखों  का  श्रन्तरण  उनका  समुचित  मिलान  करने  के  बाद

 न
 करने  के  कारण

 :
 केन्द्र में

 चरणों  में
 वित्त  तंथ्रा  राजस्व  बेंकिंग  मंत्री  एच०  एस०  पटेल )

 क्रियान्वित  की  गई  लेखाश्रों  के  विभागीक रण
 की  योजना  के  श्रन्तगंत  ,  1976  तक  केन्द्रीय  सरकारी

 कर्मचारियों  के  भविष्य  निधि  के  रखने  की  जिम्मेदारी  महालेखाकारों  की  थी  श्रौर  उसके

 पश्चात्‌  विभिन्न  मंत्रालयों  से  सम्बन्ध  वेतन  तथा  लेखाਂ  afaarfcaty  की  है  ।  केन्द्रीय

 राजस्व के  सिवाय  सभी  श्रन्य  महालेखाकार  भी
 व्ष॑  1975-76  के  वार्षिक  लेखा  विवरणियों  को

 जारी  करने के  लिए  जिम्मेदा र  थे  श्रौर  यह  कदम  पूरा  होने  के  पश्चात्‌  झभिदाताशओं  के  खातों  में  बकाया

 रकमों  श्र  गुमशुदा  क्रेडिटों  |  तथा  बकाया  भ्रग्रिमों  श्रादि
 के

 ब्यौरों
 के

 लेजर  कार्डों  /

 faatarea  लेखें  पहले
 पनेलियों  को  वेतन  तथा  लेखा  श्रधिकारियों  को  श्रन्तरित  किया  जाना  था  ।  झ

 महा।लखाकार  ,  केन्द्रीय  राजस्व  द्वारा  रखे  गए  भविष्य  निधि
 ही  महालेखाकारों

 से  प्राप्त  हो  चुके  हूँ  ।

 लेखाओं  को  जसा  भी  है  जहां भी  है
 ”

 के  श्राधार  पर  वित्त  मंत्रालय  को  श्रन्तरित  कर  दिया

 गया  थी |

 (  ख  वेतनਂ  तथा  लेखा  afaaricat  को  अ्रनुदेश  दे  दिए  गए  हैं  कि  वे  महालेखाकारों  द्वारा

 डेबिटों  का  पता  लगाने  के  लिए  कार्यवाही
 अन्तरित  a TATATAT  के  लेखाओं  में  गुमशुदा  करे  डिटों|

 में  जिसकी  सुचना  |  सहायता  की  अ्रावश्यकता  हो  उनसे  प्राप्त  करें  ।

 शुरु  करेंग्रौर  त्रौर  इस  संबंध

 इस  कार्य  को  सुविधाजनक
 बन

 ~
 नि  के  लिए  वेतन  तथा  लेखा  श्रधिका रियों

 को  श्रानुषांगिक  साक्ष्य  के

 बिटों  को समायोजित  करने के  लिए  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  कर  दिया
 पर  गुमशुदा  feet  |  डे

 गयाह ै|
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 (7)  केन्द्र  में  लेखाओं  के  faaritacor  किए  जाने  तथा  भारत  के  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक

 को  लेखाओं  को  रखने  की  जिम्मेदारी से  भ्रवन्मुक्त  किए  जाने  पर  यह  सम्भाव्य  नहीं  होता  कि

 गुमशुदा  क्रेडिटों|  डेबिटों  के  समायोजन  के  प्रयोजन के  लिए  ही  भविष्य  निधि  की  बकाया  रकमों  को

 उसके पास  रहने  दिया  जाए  ।  इसके  बकाया  रकमों  का  ध्रन्तरण  झ्रावश्यक  हो  गया  क्यों  कि

 विभागी  करण  के  पश्चात्‌  महालेखा  कारों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  बकाया  रकमों  पर  कार्यवाही

 करना सम्भव  नहीं  रह  गया था  जिनके  बिना  प्रत्येक  व्यक्ति  के  खाते  में  गुमशुदा  क्रेडिटों|  डेबिटों  को

 समायोजित  नहीं  किया  जा  सकता  |

 राष्ट्रीयकृत  at  के  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल

 3324.  प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेग  कि  :

 क्या  देश  में  एक  या  श्रधिक  राष्ट्रीयकत  बेंकों  के  प्रधिकारी  संवर्गों  श्रौर  श्रथवा  लिपिक

 एवं  निचले  ग्रेडों  के  संवर्गों  के  क्मचा  रियों  ने  1977  थे  1977  तक  सांकेतिक  लम्बी

 हड़ताल  की  थी  ;

 यदि  तो  उसके  तथ्य  are  तथा  यह  हड़तालें  कितने  समय  तक  हड़ताल  करने

 के  क्या  कारण थे  श्रौर  यदि  एसी  हड़तालों  के  परिणास्वरूप  कोई  रियायतें  दी  गई  हैं  तो  वे  क्या

 हें  ;  श्रौर

 सरकार  ऐसी  हड़तालों  को  ल  न  होने  देन ेके  लिए  कया  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  शौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एस०  :  से  भारतीय  बेक  संघ

 इण्डियन  बक्स  एसोसिएशन  )  ने
 जो  भारतीय  बैकिंग  उद्योग  ae  से  वक  कर्मचारियों  के  साथ

 वेतन  वृद्धि  के  लिए  बातचीत  कर  रहा  है  सुचना  दी  है  कि  राष्ट्रीयकृत  बैकों  के  बैंक  कमंचारियों
 ने

 उद्योग  स्तर  पर  श्रान्दोलन  का  कायें  क्रम  झारम्भ  किया  हुआ  है  जिसमें  18,29  पौर
 13

 1977  की  दो  घण्टों  के  लिए  सांकेतिक  हड़ताल  श्रौर  27  1977 को  पुरे  for

 की  हड़ताल  शामिलਂ  थी  ।  वेतनਂ  में  बोनस  की  wart  शभ्रौर  दफ़्तर के  समय  में

 घिकारियों  को  ट्रड  यूनियन  कार्य  करने  के  लिए  छोड़ा  जाना  ट्रेंड  यूनियन  afaarey

 के  पु  स्थापन  के  रूप  में  उल्लिखित  किया  गया  है  बैंक  कर्मचा रियों  की  मुख्य  मांगें  हूं  ।  27

 1977
 को  पूरे  दिन  की  हड़ताल  में  राष्ट्रीयकृत  sat  श्रौर  भारतीय  स्टेट  बेक  समूह  के

 ने  भी  भाग  लिया  जो  वेतनमानों  ,  भत्तों  और  बेक  में  अधिका  रियों  के  प्राधिकारों  के  मानर्क  करण  पर

 पिल्ले  समिति  की  Feate  के  कार्यान्वित  किए  जाने  के  विरुद्ध  मुख्य रूप  से
 विरोध  कर  रहे  थे  ।

 भारतीय  बंक  संघ ने  बैंक  कमं  चा  रियो ंके  संगठनों  को  सलाह  दी  है  कि  जब  तक  सरकार  की

 ara  श्र  वेतन  नीति  की  घोषणा  नहीं  होती  वेतन  की  बढोतरी  पर  बात  चीत  करना  समय  से  पूर्वे

 होगा  ।  जहां  तक  वेतनमानों  ,  भत्तों  और  श्रधिका  रियों  के  प्राधिकारों  के
 मानकीव'रण  पर  fore  समिति

 की  रिपोर्ट  का  संबधहै  सरकार  पिल्ले  समिति  की  की  कुछ  संशोधनों  के  साथ  रव,व1 र  कर

 चुकी  है  श्रौर  राष्ट्रीयकत  ब  कों  को  उनकी  क्रियान्वित करने  के  लिए  श्रावश्यवः  ब.दम  उठाने  की  सलाह

 चुकी

 मेसर्स  हरियाणा  द्वारा  झायकर  का  भुगतान

 3325.  श्री  ate  प्रकाश  त्यागी
 :  क्या  fa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 मससं  हिमको
 लेबोरेटरीज

 )  हरियाणा  ने
 वष॑  1973

 से  प्रति  वर्ष
 श्रायकर

 की  कितनीਂ  राशि  war  की  है  ;
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 (@)  a  en 5 MaKe  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  नहीं  किया है  ;  अर

 दि
 तो  कुल  कितनी  राशि  बकाया  है  तथा  उसे  वसुल  न  करने  के  क्या  कारण

 १

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (xT  Hatwaresent) : :  (*)  हिमको

 सोनीपत  द्वारा  1973  से  WaT  की  गई  ; TAHT  की  रकम  वित्तीय-वर्ष ay  नीचे  दी  सई

 हू
 3 LE  SS  2.0  SS  क  a  PP  ee

 वित्तीय  गण  ag के
 2 दारान  प्रदा की गई की  गई

 कर  की  रकम
 te  eine  Oe  ह अ क अ अ अ क ि अ आ क क अ क आ क अ अ क क क ब व आ क अनन A  RR  MY  AG  NG  OS  ANS  ब  LE  SNS  jy  pe  fs

 1973-74  कछ  नहीं

 1974-75

 1975-76  कछ  नहीं

 197  6-77  कछ  नहीं

 Rn 19  78  av  7  र्पय

 SS  TS  यक  SS  TLE  Re  HS  pe  tye  ाण

 प्रौ र
 20  1977  की  स्थिति  के  इस  कम्पनी सें  1,126

 रुपय की  रकम  प्राप्त  होनी थी  यह  मांग  9  1977  को  जारी  की गई  थी  श्रोर इस  रकम  को

 वसुलਂ  करने के  लिए  विधिसम्मत  उपाय  feu  जा  रहे हं

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  सोमा  शुल्क  समाहर्ता-कार्यालयों  में  maqtaa  जाति  तथा

 श्रनूसुचित  जनजातियों  के  लोगों  के  लिये  श्रारक्षण

 3326.  श्री  मोहन  लाल  पिपिल  कया  faa  मंत्री  केन्द्रीय  उत्पाद  शल्क  श्रौर  सीमा  कलन

 समाहर्ता  कार्यालयों  में  अनुसूचित  जाति  श्रौर  भ्रनुसूचित  जन  जाति  के  व्यक्तियों  के  लिए  प्रथम  श्र्णी

 wie  द्वितीय  श्रेणी के  पदों  के  ATLA]  के  बारे  में  5  1977  के  श्रन्तारांकित  प्रश्न  संख्या

 6298  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने की  कपा  करग कि कि

 1  1976  से  १0  1977
 की

 aata  के दौ रानਂ  विभिन्न  कार्यालयों  /

 सीमा-शुत्क  गहों  में  गरुप  वी  से  ग्रुप  ए
 में  झर  ग्रुप  सी  ग्रुप बी

 में  भरे  गय  पदों की  कुल  संख्या

 कितनी  2  प्रौर  इन  पदों  पर  नियुक्त  किये  गये  aaa  चित  जाति  ्रौर  जन  जाति  के

 चारियों  की  कूल  संख्या  कितनी  है  ;

 इन  ग्रेडों  में  जातियों  त्रौर
 अनुसूचित

 जन  जातियों  के  लिए  श्रारक्षित  एसे

 पदों  की  संख्या  कितनी  जिन्हें  पिछले  वर्ष  से  श्रगले  वर्ष  तक  बनाये  रखा  गया ;  तौर

 क्या  अनुसूचित  जातियों  तर  अनुसूचित  जनजातियों
 के

 व्यक्तियों  द्वारा  इन  पदों  को  भर
 ने

 के  लिए  सरकार  कोई  विशेष  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश
 :  (1)  समह  से  समूह  में

 पदीन्नतियां  प्रत्येक  समाहर्तालय/सीमाशूल्क  गह  के  लिये  तौर  से  नहीं  कर  के  afar
 भारतीय

 WTATT TT पर  की  जाती हैं  ।  भारतीय  सीमा-शुल्क  श्रौर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  समूह क
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 में  समह  के  पदों  पर  नियमित  पदोन्नति  हेतु  समह  के  श्रधिका  रियों  का  पेनल  तैयार  करने  के

 लिय  विभागीय  पदोन्नति  सीमित  श्रप्रल/मई,  1976  में  बठी  थी  श्रौर  पदोन्नति  के  wey  10  जन

 976  किय  गय  थे  ।  चने गय  भ्रधिकांश  अधिका  रियों  ने  समह  के  पदों  का  कार्यभार

 1  1976  के  बाद  ही  सम्भाला  ।  इन  पदोन्नतियों  के  संबंध  में  मांगी  गयी  सुचना  का  विवरण

 पत्र
 पर

 है  में  रखा  गया  देखिय  संख्या  एल०  टो०  1314/77)

 (2)  1976  में  की  गयी  नियमित  पदोन्नतियों  के  ग्रलावा  सौ-सौ  श्रधिकारियों  के

 चों  की  तदथ  पदोन्नतिथां  1976  शभ्रौर  माचे  1977  में की गयी  थीं  इन  तदथ  पदोन्नतियों

 म  पांच  ग्रनुसूचित  जाति  के  श्रधिकारी  भी  शामिल  ह  |

 (3)  विभिन्न  केन्द्रीय  उत्पाद  शल्क  समाहर्तालियों  श्रौर  area  गहा ्  में  1  1976

 से  1976 तक  समह  के  ग्रधिका  रियों  की  संख्या  जिन्हें  सम  ह  के  पदों  पर  पदोन्नत

 कया  गया  अ्रनबन्ध- प 1  पर  है  में  रखा  गया  देखिय  संख्या  एल०  eo  1314/

 77)

 कार्मिक  विभाग  द्वारा  जारी की  गयी  हिदायतों  के  समह  के  श्रधिका  रियों

 पदोन्नति  द्वारा  भरी  जानी  वाली सम  ह  में  रिक्तियों  को  तथा  समह  के  भ्रधिकार्र्यों  से

 पदोन्नति  द्वारा  भरी  जाने  वाली  समह  स्त  में  रिक्तियों  को  अग  ले  जाने  की  व्यवस्था

 नहीं
 है

 सीमाशुल्क  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  विभागों  में  समह  के  अ्रघिका  रियों
 की  समह

 कਂ  सेवा  के  निम्नतम  स्तर  में  पदोन्नति  के  लिय  सम  ह  ग  के  ्रधिकारियों  की  समह

 के  पदो ंमें  पदोन्नति  के  लिय  विचार  का  दायरा  सामान्यतਂ  भरी  जाने  वाली  रिक्तियों  के  न  गना

 होता है  ।  परन्त  कामिक  श्रौर  प्रशासनिक  विभाग  सुधार  विभाग के  सामान्य  अनद शा  क  अनसार  तथा

 अनुसूचित  जाति  ax  अनुसूचित  जन  जाति  के  कर्मचारियों  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  देने  की  दृष्टि  से

 विचार  दायरे  का  उच्चतर  ग्रेड  में  भरी  जाने  रिक्तियों  की  संख्या  के  पांच  गना  तक  विस्तार  किया

 जाता  यदि  सामान्य  विचार  दायरे  Haat  पदोन्नति  के  लिय  उपयुक्त  पाय  गय  अनुसूचित  जाति

 और  अनुसूचित  जन  जाति  के  कमंचा  रियों  की  संख्या  निर्धारित  कोटे  (  aagqfad  जाति  के  लिय  )

 श्रौर  प्रतुसूचित  जन  जाति  7b  प्रतिशत  तक  नहीं  पहुंचती  इसके  ग्रलावा

 अ्रपदो न्नति  के  लिये  उपयुक्त  पाय  गये
 ग्रौर  निर्धारित  को  टे  Fara  वाले  अ्रनुसू  चित  जाति  अर  ग्रनुसुचित

 व  ata
 जन  जाति के  कम  चा  सामान्य  at  के

 “
 अउटस्टेडिंगਂ  अथवा  वैरी  गुडਂ  अधिकारियों

 की
 संख्या  नजरग्रदांज  क  रते  हुए

 प  नल  में  शामिल  किया  जाता है  |

 PAYMENT  OF  INCOME  TAX  BY  M/S  NALIKOOL  PRIVATE
 LIMITED,

 HOOGHLI,
 CALCUTTA

 3327.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI  Will  the  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  received  some  complaints  against  M/s  Nalikool  Private
 Limited,  Nalikool,  Hooghli  Head  Office  2,  India  Exchange  Place,  Calcutta  ह ह  connection
 with  the  irregularities  being  committed  by  them

 (b)  if  so,  the  nature  of  complaints  and  the  action  taken  by  Government  thereon;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  the  proprietors  of  the  Company  have  recently  burnt  a
 large  volume  of  company’s  important  documents  or  account  books;

 (d)  if  so,  the  main  reasons  therefor;  and

 (e)  the  amount  of  income  tax  paid  by  the  share-holders  and
 proprietors

 of  this  company
 since  its  inception,  yearwise,  the  amount  outstanding  against  them  on  this  account  and  the
 action  being  taken  by  Government  to  recover  the  same
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 THE  MIN  ISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  ZULFI-
 QUARULLA)  :  (a)  Yes,  Sr.

 (b)  The  complaints,  allege,  inter  alia,  evasion  of  income-tax  through  various  devices.
 Search  and

 November,
 seizure  operations  have  been  conducted  by  the  Income-tax  authorities  in

 residential
 1977  in  the  factory  and  Head  Office  of  M/s  Nalikool  (P)  Ltd.,  the  office  and

 Bhuteria  8.
 Premises  of  the  Managing  Director,  Shri  K.  Bhuteria,  former  Secretary  Shri  A.  C.

 also  the  residence  of  Shri  S.  B.  Singh  Dugar,  Director.

 These  operations  have  led  to  the  seizure  of  a  large  number  of  books  of  account/
 documents,  besides  cash  of  Rs.  1.8  lakhs.  Six  lockers  have  also  been  sealed.

 (c)  &  (d)  During  the  search  of  the  faotory  premises  of  M/s  Nalikool  Ltd.,  the
 Cashier  of  the  ompany  stated  that  some  books  of  account  were  burnt  under  instructions from  the  Head  Office.  Issue  of  such  instructions  was,  however,  denied  by  Shri  A
 Bhuteria.  The  matter  is  under  investigation.

 (6)  A  statement  giving  the  information  presently  available  is  annexed.

 Statement

 Out  of  the  7,500  shares  of  M/s.  Nalikool
 (Py
 Ar)  Ltd.,  7,150  shares  are  held  by  /Shri

 K.  Bhuteria,  4
 A  लिन  Bhuteria  a  SU  LN. nd  ह. 1६  Mz.  Gandhi.  The  requisite  information  in  respect  o

 them  for  and  from  the  assessment  year  1961-62  onwards  is  as  follows

 (i)  SHRI  BHUTERIA  :
 पि  य व  अ  आ  यय  वि  दि  यं

 Assessment  Year  Demand  paid  :  outstanding
 a

 (Rs  (Rs.)
 ts ere  tn एनए  ल य  य  ee

 a  एएए  ए  िए  िए  se ee ht  क ि

 1961-62  12522
 1962-63  6871
 1963-64  7698
 1964-65  6473
 1965-66  7986
 1966-67  7166
 1967-68  71.0
 1968-69  8492
 1969-70  27143
 1970-71  24982
 1971-72  19547
 1972-73  30438
 1973.74  24183
 1974-75  27772
 1975-76  242*9
 1976-77  Adv  ance  Em

 source  29050 paid  and  tx  deducted
 ae

 (ii)  SHRI  A.C.  BHUTERIA  :
 1961-62  1590
 1962-63  2130
 1963-64  3479
 1964.65  1409
 1965-66  1391  Nil
 1966-67  2700
 1967-68  4363
 1968-69  2435
 1969-70  4396
 1970-71  2717
 1971-72  8969  Nil
 1972-73  4885
 1973-74  2394

 3514
 rn  nee  A  एएए  िए  ए  एए  एएए  आनन  वना 1974-75
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 i  nt  te  i

 (iii)  SHRI  NATHMAL  GANDHI

 1961-62  No  demand

 1962-63  15

 1963-64  308

 1964-65  711

 1965-66  321

 1966-67  1542

 1967-68  462  Nil
 1968-69  272

 1969-70  608

 1970-71

 1971-72  1556

 1972-73  916

 1973-74  920  920  Recovery  proceed-
 ings  have  been  ini-
 ti

 ated.

 SPECIAL  PLAN  FOR  DEVELOPMENT  OF  TOURIST  CENTRES  IN  RAJASTHAN

 3328.  SHRI  MEETHA  LAL  PATEL  Will  the  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL.
 AVIATION  be  pleased  to  state

 (a),  whether  Government  are  formulating  a  special  plan  for  the  development  of  tourist
 centres  in  the  Rajasthan  State  with  a  view  to  attracting  maximum  number  of  tourists  there:
 if  so,  the  details  thereof  and  if  not,  the  reasons  therefor:  and

 (b)  whether  it  is  proposed  to  develop  Bharatpur,  Sawai  Madhopur,  Alwar,  Bikaner,
 Mount  Abu,  Chittorgarh,  Jaisalmer  etc.  cities  in  the  near  future  because  these  cities  are
 very  important  from  historical  point  of  view  and  for  wild  life  sanctuaries  there,  if  so  when
 the  development  work  will  be  started  there  and  the  details  in  this  regard;  if  not,  the  reasons
 therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK)  :  (a)  &  (b)  The  Department  of  Tourism  has  not  formulated  any  special  plan
 for  the  development  of  tourist  centres  in  Rajasthan.  However,  it  was  decided  in  the  State
 Tourism  Ministers  Conference  held  on  31-8-1977  that  the  State  Governments  would  prepare
 perspective  plans  for  tourism  development  in  their  States  for  consideration  of  schemes  to  be
 taken  up  in  the  Central  and  State  sectors  in  the  Sixth  Plan.  The  tourist  centres  to  be  taken

 available  for  the  Tourism  sector  in  the  Sixth  Plan.
 up  for  development  in  Rajasthan  and  other  States  will  depend  upon  the  resources  made

 PROPOSED  CENTRAL  ASSISTANCE  TO  U.P.  HILL  DEVELOPMENT  CORPORATION

 3329.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI  Will  the  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  of  assistance  and  grants  proposed  to  be  given  by  the  Central  Govern-
 ment  to  the  Uttar  Pradesh  Hill  Development  Corporation  during  the  financial  year  1977-78;
 and

 (b)  the  development  programmes  for  which  the  assistance  or  the  grants  would  be
 utilised  by  the  Corporation  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM

 KAUSHIK)  :  (a)  The  Central  Department  of  Tourism  has  no  funds  to  be  given  as  a  grant
 to  the  Uttar  Pradesh  Hill  Development  Corporation  during  the  financial  year  1977-78.

 (b)  Does  not  arise.
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 ne ्  क्रेडि  एण्ड  गारंटी  कारपोरेशन  को  एक  निर्यात  बैंक के  रूप  में
 पुनर्गठित

 करने  का  प्रस्ताव

 3330.  श्री  डी०  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  श्योर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  कुपा  करेंगे  कि

 क्यया  एक्सपोर्ट  क्रेडिट  एण्ड  गारन्टी  कारपोरेशन  (  निर्यात  ऋण  त्रौर  गारन्टी  निगम  )

 को  एक निर्यात  ta  के  रूप  में  पुनर्गठित  करने का  कोई
 प्रस्ताव

 सरकार  के  है  ;  झं।र

 तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरि  शौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 तथा  निर्यात ऋण  तथा  निगम  गांरटी  को  निर्यात  बैंक  के  रूप  में  पुनर्गठित  करने  की

 कोई  प्रस्थावना  विचाराधीन  नहीं  परन्तु  एक  भारतीय  विदेश  व्यापार  aa  स्थापित  करने  की

 योजना  है  जिसका  श्रंग  निर्यात  ऋण  तथा  गारंटी  निगम  बन  सकता  है  ।  इस  योजना पर  विचार

 श्रमी  इतनी  प्रारम्भिक  अवस्था  में  है  कि  इस  समय  कोई  उपयोगी  ब्यौरा  नहीं  दिया  जा  सकता

 EXPORT  OF  SHOES  AND  CHAPPALS  TO  FOREIGN  COUNTRIES

 3331.  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA  :  Will  the  MINISTER  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  firms  which  were  given  licences  for  the  export  of  shoes  and

 chappals  to  foreign  countries  during  1976-77  and  1977-78;  and

 (b)  the  foreign  exchange  earned  by  Government  through  these  firms ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL

 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  ARIF  BAIG)  :  (a)  No  export  licence  is  required
 for  export  of  shoes  and  chappals  to  foreign  countries.  Export  of  all  types  of  footwear  is

 however  canalised  through  the  STC.

 (b)  The  estimated  figures  of  foreign  exchange  earned  by  the  export  of  all  types  of

 footwear  during  1976-77  and  1977-78  are  as  under

 2  एल
 Value  Rs.  crores Year

 ee

 Footwear/comporents)
 ey ee  fe

 1976-77  28 "19  (FOB)

 1977-78  (estimated)  10  -82  (Sale  value)

 नि ee (April-October)

 EXPORT  OF  JUTE  TO  FOREIGN  COUNTRIES

 3332.  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA:  Will  the  MINISTER  OF  COMMERCE  AND

 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 s  through  the  S.T.C.
 (a)  whether  Government  propose  to  export  jute  to  foreign  countrie

 able  price  tc  jute and  also  set  up  Government  agencies  to  purchase  jute  to  ensure  reason

 growers  in  the  country;  and

 (b)  if  so,  by  what  time  and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COM  MERCE  AND  CIVII.

 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SH  RI  ARIF  BAIG)  :  (a)  &  (b)  In  view  of  limited
 t  raw  jute  through  the  State  Trading  Corporation. availability,  there  is  no  proposal  to  expor

 t  of  raw  jute  mainly  for  ensuring Jute  Corporation  of  India  has  been  set  up  for  procuremen
 adequate  return  to  the  growers.
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 RECONSTITUTION  OF  HINDI  COMMITTEE  OF  MINISTRY  OF  FINANCE

 3333.  SHRI  NAWAB  SINGH  CHAUHAN  Will  the  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  Hindi  Committee  of  Finance  Ministry  has  been  reconstituted;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  Members  of  this  Committee  and  the  criteria  adopted  in
 their  appointment  to  the  Committee;

 (८)  whether  Members  of  Parliament  have  also  been  included  in  the  reconstituted
 Committee;

 (d)  whether  Government  propose  to  appoint  some  Members  of  Parliament  as  Advisers;
 and

 (e)  if  so,  the  details  of  the  proposal  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.
 PATEL)  :  (a)  to  (c)  The  proposal  to  re-constitute  the  Hindi  Salahkar  Samiti  of  the
 Finance  Ministry  is  under  consideration  of  the  Government.

 (d)  &  (e)  Yes,  Sir.  According  to  the  guidelines,  four  Members  of  Parliament,  two
 from  the  Lok  Sabha  and  two  from  the  Rajya  Sabha,  are  to  be  nominated  as  members  of  the
 Hindi  Salahkar  Samiti.

 दित्ली  फ्लाइंग  क्लब  द्वारा  ATTET  होटल  स्टार  नाइट  का  श्रायोजन

 3354.  श्री  साधवराव  सिन्धिया  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  दिल्‍ली  फ्लाइंग

 क्लब  द्वारा  भ्रशोका  होटल  में  स्टार  नाइट  का  श्रायोजन  किये  जाने  के  बारे  में  29  1977

 के  श्रतरांकित  प्रश्न  संख्या  5392  के  उत्तर के  सम्बन्ध  यह  बताने  की  कपा  करेंगेकि  :

 जांचाधीन  बताये  जाने  वाले  मामले की  प्रगति  क्या  ग्रौर

 में  शेष  राशि  जमा की  गई  थी  श्रौर  इसके  संचालन  का  तरीका  क्या  है  ?

 quad  शौर  नारार  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो

 ने  मामले  की  जांच  पूरी  नहीं की  है,श्रौर  इसमें  कछ  समय  लगने  की  सम्भावना  है

 (a)  दिल्‍ली  फ्लाइंग  क्लब  ने  यह  सूचना  दी  है  कि  ama  होटल  में  स्टार  नाइट  '  के

 प्रायोजन  से  एकब्रित  की  गई  धनराशि  दिल्ली  फ्लाइंग  लिमिटेड  के  नाम  स्टेट  बेक  झांफ

 कनाट  नई  दिल्‍ली  में  जमा  कराई गई  थी  ।  यह  जिसमें  मियादी  जमा  (fixed  ceposit)

 ग्रौर  बचत  वक  लेखा  (Saving  Bank
 Account)  दोनों  शामिल  क्लब  के  अध्यक्ष  श्री  बी०

 प्रार०  चोपड़ा  wit  सचिव  श्री  जी०  बी०  सक्सेना  के  संयुक्त  हस्ताक्षरों  से  चलाया  जा
 रहा  है  |

 इंडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  ट्रेवल  एजेंटों  को  श्रदा  किया  गया  कमीशन  ate  टिकटों  की

 3335.  श्री  माधवराव  सिन्धिया  :  कया  पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  दिल्ली  में  ट्रेवल

 न्सियों  द्वारा  विमान  टिकटों  की  बिक्री  के  बारे  में  29  1977  के  अ्रतारांक्ति  प्रश्न  संख्या

 5375  के  उत्तर
 के

 सम्बन्ध
 में  यह  बताने की  णा

 करेंगे  किः

 क्या  इण्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  विमान  टिकटों  की  बिक्री  के  लिए  ट्रेवल  एजेंसियों

 को  कोई  छट
 दी  जाती  है  |;
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 ख  यदि  तो  उक्त  कमीशन /  छूट  की  दर  क्या  है  शौर  गत  दो वर्षों  में  (1975-76

 श्र  1976-77  )  में  दिल्‍ली  में  विभिन्न  एजेन्सियों  को  कल  कितनी  राशि  war  की  गई  ;  अर

 विमान  टिकटों  की  बिक्री  पर  कम  श्राय  की  पूर्ति  के  लिए  इण्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा

 स्वयं  बिक्री  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार है  ?

 श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम
 :

 नियुक्त  किये  गये  एजेंटों  को  अ्रन्तदंशीय  यात्रा  टिकटों  तथा  कार्गो  परिवहन  की  बिक्री

 पर  तथाਂ  अन्तर्राष्ट्रीय  टिकटों  की  बिक्री  पर  की  दर  से  कमीशन  दिया  जाता

 है  ।  दिल्‍ली  में  मान्यता  प्राप्त  विभिन्न  टैवलਂ  ऐजेंटो  को  1975-76  मे  37.  68  लाख  रुपय  तथा  197.0  (6-

 71.0
 में  46.  85  लाख  रुपये

 की  कुल  राशि  कमीशन  के
 रूप

 में
 प्रदान  कीਂ गई

 |

 (7)  ट्रेवल  एजेंटों  को  feat  गया  कमीशन  किसी  भी  एयरलाइन  का  एक  श्राम

 ख़चें  ट्रेवल  एजेंटों  द्वारा  प्रदान  की  जाने  वाली  सेवाओं  मे  उदा  afar  प्रदान

 दस्तावेजों  का  ग्राहकों  को  रेल  तथा  होटलों  का  आरक्षण  आदि  सुविधाएं  शाम्लि हैं  ।  ट्रवल

 एजेंट  ग्रौर  प्राधिक  बिक्री  के  प्रभावी  माध्यम  के  रूप  में  भी  काम  करते हूं  तथा  एयरल।इनों  के  उपरले

 खर्चों  ए  को  भी  बचाते  हैँ  ।  जैसे-जैसे  की  सेवाओं  की  क्षमता  में

 वुद्धि  होती  जाती  है  इंडियन  एयरला  इन्स  के  कार्यालयों  द्वारा  तथा  सथ  ही  साथ  ट्रेवल  एजेटों

 द्वाराकी  जाने  वाली  बिक्रियों  में  भी  बढ़ोतरी  की  प्रवृत्ति  दिखाई  दे  रही

 गई  दित्ली  स्थित  इंडियन  एथरलाइन्स  का  सिटी  बुकिंग  अ फिस

 53536.  श्री  माधवराव  सिन्धिया  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  सत्ती  इण्डियन

 नई  दिल्‍ली  के  सिटी  बकिंग  श्राफिस  का  स्थान  बदला  जाने के  बारे  में  29-7-77  के

 प्रश्न  सं०  5309  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कपा  करेंगे कि  '

 क्या  कार्यालय  भवन  श्राफिस  के  लिए  पहले  दिये  गय  ्  ग्रब दिए

 जी  रहे  किराए  का अन्तर  उसकी  प्राय  का  समानुपातिक  है  ;  अ्रौर

 यदि  तो  इस  भ्रन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  जिससे  इण्डियन  एयरलाइन्स  की

 व्यवस्था  पर प्रभाव  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोतम
 :  हाँ

 प्रशनਂ  नहीं  उठता  ।

 LOANS  ADVANCED  BY  NATIONALISED  BANKS  FOR  AGRICULTURE  PURPOSE

 3337.  SHRI  S.  S.  SOMANI:  Will  the  MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  loan  advanced  by  the  nationalised  banks  for  agricultural  purpose
 during  the  last  three  years  and  the  amount  of  Joan,  out  of  it,  which  has  not  been  realised:
 and

 (b)  the  percentage  of  loan  advanced  to  farmers  to  the  total  loan  advanced  to  priority
 sector  ?
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 i

 अबनध ऋण ल पाक |) / है॥  NISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  HL  M.
 PATEL) :  (a)

 The  amount  outstandi  ng  of
 loans

 advanced  by  sector  banks  to public
 agriculture  f for  the  last  three  years  is  as  follow

 (Rs  111  crores)
 0  re  ae  ee

 As  on  the
 Friday

 of
 कता  न्

 March  Mrach  March
 1975  1976  1977

 i et  et  te  8  et  ee
 State  Bank  of  India  Group  239  +86  325  80  469  *  84

 766  -80 14  Nationalised  Banks
 े  मिक

 488  -25  34  -58
 at ee  ि

 Total  728  -11  960  +38  1236  -64
 i  my  ty  ae  ee  बक ाए0कलाएथनाएएतय

 It  is  presumed  that  the  term  amount  not  realised  refers  to  overdues  The  position  of

 overdues  from  June,  1974  to  June,  1976  is  as  follows

 ee  ee  य
 (Rs.  in  lakhs)

 क ह बलि सिकशाशसयणससण नब a  a  es  a
 June,  1974  June,  June,  1976

 ce  AH  +  ाा  a  नए  rt
 Amount  १८  10  Amount  ह  10  Amount  to

 of  demand  of  demand  of  demand
 overducs  overdues  overdues

 ०  कि  eee  a  ee ee  ate

 2684  217.0  48 «  4014-15  42-2  5011  59.0  43  1९ State  Bank  of  India  Group
 Nationalised  Banks  7718 *56  52-4  10784  53-4  13656  51-5

 ne  an  एएए
 Total  10402  -83  51  14798  49 °8  18668  -49  ह 49 * |
 tt  ta  eR  a a  A  आ  ि

 (b)  The
 percentage

 of  agricultural  advances  to  total  advances  made  to  the  priority
 sectors  is  as  follows :-

 (Rs.  in  lahks)
 tn a  a  oe  en  me

 March  March  March
 1975  1976  1977

 a a  es

 State  Bank  of  India  Group  36-0  40-7  44  -O
 14  Nationalised  B Ronke CHING  38-4

 396
 38

 ——  wat  ig  tt  en

 Total
 376.0

 40-0  40 6
 भाला  की  ह

 बोनस  के  मामले  में  कमेंचारियों  के  LS  के  कारण  इंडियन  एयरलाइन्स
 को

 हानि

 3333.
 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :  क्या  पर्यटन  श्र  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्याइस  बारे  में  कोई  श्रनुमानਂ  लगाया  गया है  कि  बोनस  के  मामले  पर  ग्रान्दोलनਂ

 कर  रहे  कममंचारियों  के  झ्सहयोग  के  कारण  इंडियन  एयरलाइन्स  को  सितम्बर ,  श्रौर  अवतुबर  मास  में

 कितनी  हानि हुई

 यदि  तो  क्या  जो  उड़ाने  धि  में रह  की  गई  थी  वे  समझौता  हो  जाने

 के  पश्चात  फिर से  प्रारभ  की  गई

 यदि  तो  क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  की  दक्षता  में  बहुत  अधिक  गिरावट  ase
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 यदि  तो  क्या  array ही  में  उड़ानें  भरने  के  तत्कालਂ  पश्चात्‌  at  fers:  खराबी  के  कारण

 उड़ानें  रोकनी  पड़ी थीं  ;  र

 यदि  तो  कितनी  cate  प्रत्येक  मामले  के  कारण  क्या ह  गौर  कुल  कितनी  हानि

 हुई

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक )  बोनस  समस्या के  बारे

 में  कमंचा  रियों के  झ्रसहयोग  श्रांदोलन  के  का  रण  इंडियन  एयरलाइन्स  को  हुई  हानि  के  बारे  में  इंडियन

 एयरलाइन्स  ने  कोई  अलग  से  सूचना  नहीं  रखी  है  ।  1977  के  दौरान

 को  रह  करने  के  कारण  लगभग  28  लाख  रुपए  के  राजस्व  की  हानि  होने  का  अरत मान च्  लगाया  गया

 जोकि  1977  में  सेवा  से  दो  विमानों  के  हटा  लेने के  कारण  लगभग  11  लाख  रुपए

 प्रतिमास की
 श्रावर्ती  (  Recurring)  हानि  होने  के  श्रलावा

 जैसे  विमानों  पर  पीछे  का  पड़ा  हुमा  बकाया  ara  क्लीयर  होता  जायेगा  वैसे

 वैसे  भ्राव्दोलनਂ  के  कारण  काटी  गयी  उड़ानों  को  क्रमशਂ  उत्तरोत्तर  बहाल  कर  दिया  जायगा |

 जी  नहीं  ।  यद्यपि  उड़ानों  में  विलम्ब  तथा  उनके  रह  किये  जाने  की  घटानाएं  हुई

 परन्तु  तकनीकी  कार्य  क्शलता  पर
 जिससे  सुरक्षा  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  ,  कोई  प्रसर  नहीं  पड़ा

 ह ै।

 ate  (3)  सितम्बर  तथा  1977  के  14,255  उड़ानों  में

 से  )  केवल  10  अवसरों  परही  विमानों
 बियों

 को  दूर  करने के  लिए  वापस  बेस  पर  लौटना

 पड़ा  केवलਂ  एक  मामले  को  छोड़कर  सभी  मामलों  खराबियों  को  दूर  करने  के  बाद  उड़ानों

 का परिचालन  किया  गया  तथाਂ  इससे  राजस्व  की  कोई  हा  नि  नहीं  एक  अवसर  सेवा
 को  रद्द

 करना  पड़ा  ।  तथा  केवलਂ  दो  यात्रियों  को  छोड़कर  सभी  ऐसे  यात्रियों  को  जिन्होंने  अ्रपनी  यात्राएं

 रह  की  थी  ;  इंडियन  एयरलाइन्स  तथा  इसके  पूल  पार्टनरों
 की  दूसरी  सेवाश्रों  पर  जगह  दे  दी

 गयी थी  ।

 fava  बेक  से  सहायता

 3339.  श्री  eqAate  वशिष्ठ  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करंगेकि '

 1977  को  समाप्त  होने  वाले  वष॑  के  दौरान  विश्व  बैक  से  भारत  को  कुल  कितनी

 सहायता  प्राप्त  हुई  इससे  कौनःकौन  सी  परियोजनाएं  हुई  झर  उनसे  विस  प्रकार  की

 उत्पादिकता  उपलब्ध  हुई  ;  श ् र

 1978  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  विश्व
 बंक  से

 कितनी
 सहायता  प्राप्त

 हो
 ने

 की झ्राशा  है  शर  इससे  कौन  से  राज्य  तथा  कौन  सी  परियोजनायें  लाभा'ग्वित  होंगी
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  पेर  बैकिंग  मंत्री  एच०  एस०  विश्व  बैंक  समूह  से

 1977  को  समाप्त  होने  वाले  बैंक  के  राजकोषीय वर्ष  के  दौ
 रान  81  90  करोड़  अमरी  की

 डालर  की  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  बातचीत  की  गई  थी  ।  इन  परियोजनाओं

 का  sate  भ्रनुबंध
 1  के  विवरण  में  दिया  गया है

 ।  ये  परियोजनाएं  कुषि  के  क्षेत्र  जिसमें  मीन  उद्योग

 सिंचाई  ्रौर  ऊर्जा  शामिल  उत्पादकता  बढ़ाने
 अर  परिवहन  श्रौर  दूरसंचार के  क्षेत्रों  में

 भूत  सुविधाएं  बढ़ाने  के  लिए  तैयार  गई  की  हूँ  ।  इस  वर्ष  में  नई  तथा  दोनों  क्स्मि  की

 परिमोजनाग्ों  के लिए  कुल  64.  21  करोड़  अमरीकी  डालर  की  सहायता  प्रतिपूति  की  गई
 ।
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 विश्व  बैक  समह ने  30  1978  को  होने  वाले  झपने  राजकोषीय  वर्ष

 में  110  करोड़  razr  डालर  की  परियोजना  सहायता  देने  का  संकेत  दिया है  ।  इनमें  से  नई

 परियोजनाओं  के  लिए  31  1977  तक  20.  8  करोड़  श्रमरीकी  डालर  के  करारों
 पर

 हस्ताक्षर
 किये  जा  रहे  इन  परियोजनाश्ं  का  विवरण  अनुबन्ध  हा  में  fea  गया है

 |

 faa

 विश्व  बेंक/प्रन्तररष्ट्रिय  विकास  संघ के  साथ  बेक फै
 राजकोषीय

 वर्ष  197  के  दौरान  किये  गये  करार

 qr  u-I

 SS  अ  OS Sa  PD  me  oe  ee  ee es  os  I

 ऋम  संख्या  परियोजना  का  नाम  fir  (  लाख  श्रमरीकी  डालर

 विश्व  बक  परियोजना  क्षेत्र

 ग  एए एएए  SN  SY  ाा्शाा

 40.00  अखिल  भारतीय भारतीय  men fira  विकास  बेक  (  राज्य

 वित्त  परियोजना

 राष्ट्रीय  बीज  परियोजना  25  00  महा  श  क

 तथा  ग्रान्ध्य  प्रदेश

 छठी  दूरसंचार  परियोजना  80  00  अखिल  भारतीय

 बंबई  नगर  परिवहन  परियोजना  29  00  महा  राष्ट्र

 गजरात  मीन  उद्योग  परियोजना  14  00  गुजरात

 बाम्बे  हाई  पाइपलाइनਂ  जना  150  00  महा  राष्ट्र

 भ्रन्तरराष्ट्रिय  विकास  संघ

 30  00  न् करल केरल  कषि ्  विकास  परियोजना

 20  00  उड़ीसा उड़ीवा  ate  विकास  परियोजना

 150  00  उत्तर  प्रदेश सिंप्रीली  सुपर  थरमल  पावर  परियोजना

 10  मद्राव  नगर  विकास  परियोजना  24  00  तमिलनाडु

 11
 गुजरात  मीन  उद्योग  परियोजना  00  गुजरात

 12  पश्चिम  बंगाल  कघषि ८  अनुसंधान  तथा  विस्तार

 परियोजना  12  00  पश्चिम  बंगाल

 13  as  10  00  मध्य  प्रदेश मध्य  प्रदेश  कृषि  तथा  परियों  जनो

 14  दूनरो  कपि  पुनर्वित्त  विकास  निगम

 योजना  200  00  अखिल  भारतीय

 1.5  पेरोयार  बैगाई  सिचाई  परियोजना  23  00  तमिलनाडु

 16  00  असम अप  कुषि  विकास  परियोजना

 ना  आ  कित  ns

 कल  जोड़  819  00
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 Written  Answers
 eee

 18,  1899  (Saka)

 अअनबन्ध  हॉ

 विश्व  बंक/श्रन्तररष्ट्रीय  विकास  संघ  के  साथ  बंक  के  वित्त  वर्ष  1978  के  दौरान  किये  गये  करार

 बा  क  pee

 (  31  1977  तक  )

 लाख  अमरीकी

 se ve

 क्रम  स०  परियोजना  नाम  राशि  परियोजना  ae

 अन्त  र्ट्रिय  पुनर्निमाण  तथा  विकास  बक

 बारहवीं  भारतीय  श्रौद्योगिक  ऋण  तथा

 निवेश  निगम  परियोजना  800.  00  भारतीय

 अन्तर ष्ट्रिय  विक/स  संघ

 महाराष्ट्र  सिवाई  परियोजना  700. ह  महा  राष्ट्र

 सिचाई  परियोजना  580.  0  उड़ीसा

 बुल  जोड़  2080.0

 RAID  CONDUCTED  ON  M/S  NALIKOOL  PRIVATE  LIMITED,  NALIKOOL,
 DISTRICT  HOOGHLY

 3340.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI:  Will  the  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  10  state  :

 Nalikool (a)  whether  a  raid  was  conducted  on  the  office  of  M  (5  Private  Limited,
 Nalikool,  District  Hooghly  by  Income-tax  Department  of  Intelligence  Department  during  the
 last  three  years;

 (b)  if  so,  the  main  objective  of  the  raid  and  the  types  of  material  or  objectionable
 documents  recovered  by  Government  indicating  the  details  thereof;

 (c)  whether  complaints  were  lodged  with  the  regional  Income  Tax  Department  (Intelli-
 gence,  Inspection)  in  regard  to  the  bungling  being  made  by  the  shareholders  or  the  employees
 in  the  company;  and

 (d)  if  so,  the  extent  to  which  bungling  and  irregularities  were  committed  there  during
 the  last  three  years  indicating  the  nature  thereof  an  d  the  names  of  the  persons  who  committed
 these  bunglings  and  irregularities  and  the  action  ta  ken  on  the  complaints  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  ZULFI-
 ns  have  been  conducted  by  the

 Income-tax  authorities  under  section  132  of  the  Income-
 QUARULLA):  (a)  &  (b)  Search  and  seizure  operatio

 tax  Act,  1961,  in  November,  1977

 in  the  factory  and  Head  Office  of  M/s  Nalik  ul  (P)  Ltd.,  the  office  and  residential  premises
 former  Secretary  Shri  A.  C.  Bhuteria  as  also of  the  Managing  Director  Shri  K.  Bhuteria,

 the  residence  of  Shri  S.  B.  Singh  Dugar,  Director.

 of  books.  of  account/ These  operations  have  led  to  the  seizu  re  of  a  large  number

 documents,  besides  cash  of  Rs.  1.8  lakhs.  Six  lockers  have  also  Been  sealed.

 (c)  Such  complaints  were  received  by  the  Intel  ligence  Wing  of  the  Income-tax  Depart-

 ment  at  Calcutta  regarding  S/Shri  K.  Bhuteria  and  A  C.  Bhuteria.

 (d)  The  extent  of  evasion  and  the  nature  of  irregularities  committed  would  be  known

 on  completion  of  the  investigations,  which  are  in  progress.
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 AGENCIES  OF  LIFE  INSURANCE  CORPORATION

 3341.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI  Will  the  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state;  whether  90  per  cent  agencies  of  the  Life  Insurance  Corporation  of  India
 are  in  the  names  of  wives  of  the  persons  who  actua  lly  work  as  agents  and  if  so,  the  reasons therefor  ?

 PATEL)  :  No,  Sir.
 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.

 Out  of  about  1,42,000  agents  on  the  rolls  of  the  LIC  on  31-3-1977
 oaly  about  32,000  were  ladies.  Agents  of  the  LIC  are  governed  by  the  provisions  of  the
 Agents  Regulations  and  the  provisions  of  the  Regulations  relatin  g  to  recruitment,  training
 and  examination  of  agents  are  designed  to  prevent  creation  of  benami  agencies.  The
 agents  are  required  by  the  Regulations  to  be  actively  engaged  in  the  procuration  and
 servicing  of  the  business.  If  the  LIC  finds  that  an  agent  is  not  so  engaged,  it  terminates
 the  agency.

 PRESENTATION  OF  PURSE  TO  SHRI  SANJAY  GANDHI  BY  BANK  OF

 RAJASTHAN
 3342.  SHRI  JAGDISH  PRASAD  MATHUR :  Will  the  MINISTER  OF  FINANCE  be

 pleased  to  state  whether  presentation  of  a  purse  of  Rs.  70,000  to  Shri  Sanjay  Gandhi
 during  his  Jaipur  visit  and  contribution  worth  lakhs  of  rupees  in  the  form  of  advertisements
 for  youth  congress  magazines  by  the  Bank  of  Rajasthan  Limited  is  not  misuse  of  public
 moncy  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.
 PATEL)  :  Reserve  Bank  of  India  reported  that  the  allegation  relating  to  the  presentation
 Of  purse  to  Shri  Sanjay  Gandhj  by  the  Bank  of  Rajasthan  is  not  borne  out  by  the  informa-
 tion  contained  in  the  records  of  the  Bank.  Reserve  Bank  have  also  reported  that,  while

 the  in the  Bank  has  been  donating  small  amounts,  mostly  publishing  advertisements
 souvenirs  brought  forth  by  cultural  associations  and  social  organisations  etc.,  the  allegation
 that  it  has  contributed  lakhs  of  rupees  in  the  form  of  advertisements  for  Youth  Congress
 magazines  is  not  supported  by  the  records  of  the  Bank.

 APPOINTMENT  OF  SHRI  RAM  VILAS  GUPTA  IN  BANK  OF  RAJASTHAN

 33432.  SHRI  JAGDISH  PRASAD  MATHUR :  Will  the  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state  the  reasons  for  taking  into  service  Shri  Ram  Vilas  Gupta  by  the  Bank  of
 Rajasthan  Limited  in  contravention  of  rules  of  the  Bank,  who  was  found,  guilty  in  an
 embezzlement  case  by  Sheopur  Court ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.
 PATEL)  :  The  Bank  of  Rajasthan  is  a  bank  in  the  private  sector.  Appointments  of  posts
 in  the  private  sector  banks  is  a  matter  entirely  within  the  bank’s  jurisdiction.

 2.  However,  the  bank  has  reported  to  the  Reserve  Bank  of  India  that  the  antecedents
 In of  Shri  Ram  Vilas  Gupta  were  not  known  to  them  at  the  time  of  his  appointment.
 in December  1975,  the  bank  learnt  that  Shri  Ram  Vilas  Gupta  was  working  as  Nakadar

 Municipal  Committee,  Sheopur  Kalan,  Madhya  Pradesh,  prior  to  3rd  September,  1964.
 He  was  alleged  to  have  misappropriated  a  sum  of  Rs.  118.80  and  was  suspended  from
 service.  Subsequently  he  was  dismissed  and  prosecuted  in  a  criminal  court  under  Section
 409  of  the  Indian  Penal  Code.  However,  he  was  acquitted  of  this  charge.

 3.  Thereafter,  Shri  Ram  Vilas  Gupta  filed  a  civil  suit  against  the  Municipal  Com-
 mittee  for  a  declaration  that  he  continued  to  be  in  service  of  the  Committee  and  was

 Civil  Court  held  that  the  Municipal  Committee entitled  to  wages  and  other  benefits.  The
 had  validly  dismissed  the  employee  and  that  the  suit  was  barred  by  limitation.  Shri  Gupta
 has  filed  an  appeal  against  the  decision  of  the  Lower  Court  in  the  Court  of  District  Judge,
 Sheopur  Kalan,  which  is  pending.  Since  the  matter  is  sub  judice,  the  bank  has  indicated
 that  they  propose  to  review  the  position  in  the  light  of  the  judgement  of  the  appellate
 court  as  and  when  it  is  received.

 त
 APPOINTMENT

 OF  SHRI  T.  C.  JAIN  IN  BANK  OF  RAJASTHAN

 3344.  SHRI  JAGDISH  PR‘ASAD  MATHUR  :  Will  the  MINISTER  OF  FINANCE  be

 pleased  to  state  the  compelling  circumstances  in  which  Shri  T.  C.  Jain  who  was  compulsori-
 ly  retired  by  Government  of  Rajasthan,  was  appointed  on  the  highest  salary  in

 the
 Bank  of

 न
 Rajasthan  ?
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 1977

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  M.
 PATEL)  :  The  Bank  of  Rajasthan  is  a  bank  in  the  private  sector.  Appointment  of  officers
 in  private  sector  banks  is  an  administrative  matter  entirely  within  the  jurisdiction  of  the
 bank  concerned.

 The  Bank  of  Rajasthan  has  reported  to  the  Reserve  Bank  that  they  were  in  need  of
 an  officer  experienced  in  labour  laws  and  personnel  matters  and  they  appointed  Shri  T.  C.
 Jain  as  Manager  (Personnel)  first  on  contract  for  2  years  and  later  on  regular  appointment
 with  the  approval  of  their  Board  of  Directors.  Shri  Jain  joined  the  bank  with  the  prior
 approval  of  the  State  Government  and  there  was  nothing  unusual  or  irregular  in  his
 appointment.

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  के  id  स्टलिंग  चाय  कम्पनियों  को  विदेशी

 की  ante

 3345.  प्री  alo  Ho  weer  :
 क्या  वित्त

 मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  स्टालिंग  चाय  कम्पनियों को  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  भ्रघिनियम  के

 भारतीय  कम्पनियों
 में  प्रतिशत शेयर  पंजी  रखने की  श्रनुमति  है  जबकि  श्रन्य  कम्पनियों  के  मामले

 Hag  40  प्रतिशत  है  ;

 यदि  तो  इस  wat  के  क्या  कारण

 स्टालिंग  चाय  कम्पनियों  श्रपनी  शेयर  पंजी  को  74  प्रतिशत  तक  घटाने  के  लिए

 क्या  तारीख  दी  जा  रही  श्रौर

 देश  में  कौन  सी  स्टलिंग  चाय  कम्पनियां  चल  रही  हैं  श्रौर  उनमें  से  कितनी  कम्पनियां

 दी  गयी  श्रन्तिम  तिथि  तक  श्रपनी  शेयर  पूंजी  को  कम  कर  देगी
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व
 श्रौर  बेकिंग

 मंत्री  एच०  एम०  पटेल )
 :  श्र

 मुद्रा  विनियमन  1973  की  धारा  29  के  प्रशासन  के  लिए  निर्धारित  मार्ग  निदेशों

 के  भ्रन्तगंत  भारत  में  कार्यरत  विदेशी  कंपनियों  संबंधित  कंपनियों  के  कार्यकलाप  के  स्वरुप के

 श्रनुसार  यथास्थिति  74  या  51  या  40  प्रतिशत  शभ्रनिवासी  शेयर  रखने  की  श्रनुमति  दी  जा  सकती

 हमारे  देश  के  निर्यात  में  चाय  की  जो  स्थिति  है  उसके  कारण  चाय  कंपनियों  को  74 प्रतिशत

 भ्रनिवासी शेयर  रखने  की  ग्रनुमति  दी
 गई  है

 ।

 भारतीयकरण के  लिए  निर्धारित  समय  सीमा  afar  मामलों  में
 इस  वर्ष  के ग्रंत  तक

 और अरन्य  मामलों  में  ग्रगले  वर्ष  की  पहली  छमाही  में  समाप्त  हो  जाएगी ।

 29-7-1977  के  प्रश्न  संख्या  5335  के  उत्तर  दिये  गये  ब्योरों  की

 ध्यान  किया  जाता  सभी  कंपनियों  ने  भारतीयकरण  के  श्रपने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए हैं

 axa  विचाराधीन  हैं  ।

 afer  जटा  से  निमित  दस्तों  के  लिए  बेकल्पिक  निर्यात  एजेंसी  की  स्थापना

 3345.  श्री  वी०  के०  नायर :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  लाइसेंसशुदा  निर्यातकों  द्वारा  तथा

 इसके  ग्रासपास  के  क्षत्रों  से  निर्वात  होने  वाली  नारियल  जटा  से  निर्मित  seal  का  एक  बड़ा

 प्रतिशत  छोटे  कारखानों  के
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 1898 ———  Sees:

 क्या वह  यह  सुनिश्चित  करने के  लिए  वैकल्पिक  निर्यात  एजेंसी  की  स्थापना  पर  विचार

 करेंगे कि  वास्तविक  उत्पादकों  को  उचित  मूल्य  मिलें  ate  उनके  द्वारा  काम
 पर  रखे गए  कामगारों

 को  उचित  मंजूरी  मिल े?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  qta  शौर  सहकारिता
 मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री
 श्रारिफ

 :

 of  at

 कयर  बोर्ड  sty  खरीद  कीमत  (  प्रवतन )
 योजना  1976

 के  माध्यम  से
 उत्पादकों

 को  उचित  कीमतें श्रौर  कामगरों  को  उचित  a  दिलाना  चाहता  है
 |

 कन्याकुमारी  जिले  में  काजू  उद्योग

 3347.  श्री  कुमारी  marae
 '  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  धौर  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार को  पता  है  कि  तमिलनाड़ु  में  कन्याकुमारी जिले  में  काजू  के  अभाव के ने

 कारण  काजू  के  कार्य  में  लगे  बहुत  से  उद्योग  पिछले  कुछ  वर्षों  से
 बेकार  पढ़े  हैं  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  ate  तमिलनाडु राज्य  सरकार ने
 क्या  कार्यवाही

 की

 बाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  ake  सहदारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ऐसी  खबरें  मिली  हैं  कि  साधित  करने  के  लिए  कच्चे  काजू  की  कमी के  कारण  तमिलनाडू

 तथा  दसरे  राज्यों में  कुछ  एककों  को  कुछ  के  लिए  बेरोजगारी  का  सामना  करना  पड़ता  है
 ?

 उद्योग  की  न्यूनतम  श्रावश्यकता लगभग  लाख  मे०  टन  जबकि  काजू  के  स्वदेशी  उत्पादन  का  श्रनुमान
 1.4  मे०  टन से  1.85 लाख  मे  ०  टन  के  बीच  है  ।  मांग  तथा  उपलब्धता  के  बीच  1  5  लाख  मे

 ०
 टन  का

 श्रंतर  अपातों  थे  पूरा  किया  जाना  है  ।  चाल  वर्ष  में  जनवरी  से  ग्रक्तूबर  की  ग्रव घि  के  दौरान  केवल

 61,995  मे०  टन  कच्चे  काजू  का  झ्रायात  हुमा  जबकि  1976 की  उसी  श्रवधि  के  दौरान  67,698

 Ho  टन  तथा  1975 में  मे०  टन  ग्रौर  1974  की  उसी  ग्रवर्धि के  दौरान  1.7
 7,289

 Fo
 प््न  कच्चे  काजू  का  ग्रायात  हम्ना था था  ।

 भारत  सरकार  ने  काज  के  क्षेत्र  के  विस्ता र  के  लिए  राज्य  क्षेत्र  तथा  केन्द्रीय  क्षेत्र

 दोनों  में  तथा  साथही  देश
 में  काजू  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  की दृष्टि  से  विद्यमान  काजू  बागानों  की

 उत्पादकता  में  सुधार  करने  के  लिए  योजनाएं  ब्रारंभ  की  है  ।  इसके  अलावा  भारतीय  निगम
 बागानों  की  राज्यों  द्वारा  प्रायोजित  ,  जीवनक्षम  तथा  निर्यात  अभिमुख  योजनाओं  के  लिए  4  करोड़

 रुपये  तक  को  राशि  उपलब्ध  कराने  के  लिए  राजी  हो  गया  एसा  मालूम  है  कि  तमिलनाडु

 सरकार  ने  भो  राज्य
 में काजू की

 उपज  सुधारने  के  लिए  बधित  पौध  उगाने  के  बगीचों  की  स्थापना

 करके  तथाਂ  दूसरे  अनुसंधान  एवं  विकासात्मक  प्रयासों  द्वारा  काजू के  वागानों  को  सुधरने  के  लिए

 प्रदर्शन  प्लाटों  की  व्यवस्था  की  योजनाएं  श्रारंभ  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  है  ।

 भारतीय  काजू  निगम  ने  1977-78  फ्ल  से  लगभग  30,000  मे०  टन  काज ूके  अअआयोत

 के
 लिए  संविदाएं  भी

 की  हे झर  उसे  ara  हैकि वह
 वर्ष  1978  में  इसते  भी  श्रधिक  मात्रा

 काजू का अझपात का  श्रायात  कर  सकेगा  ।  ऐसी  संभावना  हैकि  उपयुक्त  उपायों  से  साधित  करने  वाले  एककों

 को
 कच्चे

 की  उपलब्धता  में  सुधार
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 Agrahayana  i
 1899  (Saka)

 खनिज  एवं  eng  व्यापार  निगम  सें  परिवहन  ठेकेदार

 3348.
 श्री  के०  लकप्पा  :  वाणिज्य तथा  नागरिक  पूर्ति  ak  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  स्थानों  से  झयस्क  का  परिवहन  करने  के  लिए  खनिज  एवं  धातु  व्यापार

 निगम  में  कितने  परिवहन  काम  कर  रहे  हैं  ;  श्र

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  ने  उनको  कितनी

 राशि wat  की  ?

 वाशिन्य  तथा  नागरिक  ति ह  aiTz  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ्मारिफ  :

 विभिन्न  स्थानों  से  श्रयस्क  का  परिवहन  करने  के  लिए  चालू  वर्ष  के  दौरान  खनिज  तथा

 धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  नियुक्त  परिवहन

 ठेकेदारों
 की  संख्या

 है
 ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 खनिज  तथा  धातु  ब्यापार  निगम  द्वारा  नियुक्त

 विभिन्न  ठेकेदारों  को  भुगतान  की  गई  राशि  निम्नोक्त  प्रकार  है  :--

 वर्ष
 १४

 भुगतान गई
 राशि

 Bo

 1974-75  4.35

 5,  63 1975-76

 1976-77  4,32

 14.  30

 तस्करी  के  माल  की  बिक्री  रोकने  का  प्रस्ताव

 3349.  श्री  पी०  के०  कोडियान  |
 an  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 श्री  डी०  ato  चन्द्र  गौड़ा  |

 क्या  सरकार  देश  में  तस्करी  के  माल  की  बिक्री  के  किसी प्रस्ताव पर  विचार

 कर  रही  है  ;

 क्या  उपभोक्ता  सहकारी  संस्थाओं  के  माध्यम  तस्करी  के  माल  की  बिक्री  पहले

 ही  रोक  दी  गई
 है

 ;  और

 यदि
 तो  सरकारी  गोदामों  में  इस  समय  तस्करी  के  का  कितना  स्टाक

 है  शौर  उसे  किस  प्रकार  निपटाने  विचार

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  श्रग्रवाल :  सरकार इंस  सुझाव  पर

 बिचार  कर  है  कि  जब्त  किये
 गये

 तस्करी  के  सामान को  भारत  में  नहीं  बेचा  जानां  चाहिए

 बल्कि  इसकी  बजाए  उसे  निर्यात  श्रथवा  नष्ट  कर  दिया  जाना  चाहिए

 नाशवान  के  जब्तशुदा  तस्करी  के  माल
 की

 (a)  हां
 4

 मिलिट्री  oar  को  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारिता  संघ  तथा  wet  को  हाल  ही  में

 स्थगित कर  दी  गई  है
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 पकड़े  तथा  जब्तशुदा  तस्करी  के  माल  का  सीमाशल्क  कार्यालयों  के  मालगोदामों

 में  ब्तमान  स्टाक  लगभग  13  करोड़  रुपये  का  बताया  जाता  है  तस्करी  के  माल  के  निपटान

 के  प्रस्तावों  पर  सरकार  विचार  कर  रही है  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  बोनस  का  लाभ

 3350.  श्री  डी०  श्रमात  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  क्रेन्द्रीय  सरकार  तथा  संबद्ध  कार्यालयों
 के

 चारियों  की  ate  से  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  बोनस  का  लाभ  देने  के  बारे  में  एक

 ग्रम्यावेदन  प्राप्त  हुया  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 !

 To  ua):  विभिन्न  संघों| fra  तथा  राजस्व  और  बेकिंग  मंत्री  एच०  ए  दि  GN  .

 महासंघों  से  केन्द्रीय  मरकारी
 कर्मचारियों  को  बोनम  का  लाभ  देने  के  लिए  मांगें  प्राप्त  हुई

 ह

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  वोनस  का  लाभ  देने  के  संबंध  में  कोई  भी  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन नहीं  है  ।

 र  जाग  ys  गिरती
 एय  र  |.  ह  रा  कार्ला  बिसान  का  चलाया  जाना

 3351.  श्री  डी०  प्रमात  Wea  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  एयर  इण्डिया  का  विचार  विमान  चलाने  का  है  |

 ate

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  कया  है  ?

 wae  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  नहीं  ।

 ऊपर  को दृष्टि  में  रखते  प्रश्न  नहीं  उठता ।

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  बड़े  व्यापार  गहों  को  दो  गई  झप्रिम  धनराशि

 3353.  डा०  वी०  ए०
 सेयद  मोहम्मद :

 क्या  बित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  1  1977  से  1  1977  तक  पांच  सर्वोच्च

 व्यापार  गृहों  को  दी  गई  afer  धनराशि  में  से  कुल  कितनी  धनराशि  बकाया  है  ;  प्रौर

 उपरोक्त  श्रवधि  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  लघु  उद्योगों
 को

 कितनी  श्रग्रिम  धनराशि

 दी  थी
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  बेकिंग
 मंत्री  एच०  एम०  :  श्र  यथा

 सम्भव  सुचना  इकट्ठा नद  नाल  जा  रही  है  श्रौर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |
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 पाकिस्तान  से  ऋण  at  वसूली के  लिए  कदम

 3354.
 डा०

 वी०  ०  aaa
 मोहम्मद

 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 विभाजन  के  समय  पाकिस्तान  के  साथ  हुए  वित्तीय  करारों  के  ata  पाकिस्तान

 द्वारा  भारत  को
 अव

 तक  ऋण  के  सूप  में  कुल  कितनी  राशि  war  करनी  है  प्रौर  इस  ऋण

 पर  श्राज  तक  भारत  को  मिलने  वाले  ब्याज  की  कुल  राशि  कितनी  है  ;  अर

 (a)

 गये  हैं
 ?

 इस  ऋण  को  वसूल  करने  के
 लिये

 गत  महीनों  के  दौरान  FAT  कदम  उठाये

 वित्त  तथा  राजस्व  पौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  cao  :  भारत  का  पाकिस्तान

 पर  विभाजन के  समय  का  कर्ज  300  करोड़  रुपए है  ;  विभिन्न समयों  पर  किये  गये

 प्रयत्नों के  बावजूद  कज  की  ठीक-ठीक रकम  के  बारे  में  तक  दोनों  देशों  में  सहमति  नहीं

 हुई  है  दिसम्बर  1947  में  विभाजन  संबंधी  जो  व्यवस्था की  गई  थी  उसके  श्रन्तर्गत  पाकिस्तान

 द्वारा  यह  मूल  रकम  श्रौर  ब्याज  (28  प्रतिशत  वार्षिक  की  दर  15  अगस्त

 1952  से  शुरू  कर  के  बराबर  बराबर  की  50  किस्तों  में  भारतीय  रुपयों  में  चुकाया  जाना

 चूंकि  पाकिस्तान  ने  मूल  waar  ब्याज  की  कोई  राशि  नहीं  चुकाई  है  इसलिए  ब्याज
 की

 सामान्य  (28  पर  ब्याज  की  इकट्ठी  हुई  राशि wa  कर्ज  की  मूल  राणि

 से  ज्यादा  हो  गई  है

 इस  मामले  को  निपटाने  के  लिए  पिछले  छः  महीनों  में  कोई  नये  नहीं

 किए गए  हैं  ।

 75  एकाधिकार  व्यापार  गहों  के  साथ  सम्बद्ध  कम्पनियों  पर
 धनकर  तथा

 उपहार  कर  की  बकाया  राशि

 3355.  डा०  ato  ए०  मोहम्मद  :
 क्या

 वित्त  यह  बताने  की  ati

 कि

 सा नवधा r
 fod

 कार  र्  पावा
 a

 75  ए  Tat  के  साथ  कितनी  कम्पनियां  श्र

 इन  कम्पनियों  पर  धन-कर  तथा  उपहार-कर  की  श्राज  तक  की  कुल

 कितनी  बकाया  राशि  है  ;  श्रौर

 इन  बकाया  राशियों  को  वसूल  करने  के  लिए  छः  महीनों  में  क्या  कार्यवाही

 की  गयी  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  संशोधित  श्रौद्योगिक

 aa  नीति  को  दृष्टि  में  रखते  जिसकी  घोषणा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  फरवरी  1973  में

 की  गई  पद  जिसका  प्रश्न  में  उल्लेख  किया  गया  उन  उपक्रमों

 का  at  लगाया  जाता  है  जो  एकाधिकारी  तथा  निर्बन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  1969

 की  धारा  26  के  aaa  पंजीकृत  gat  जिनके  पास  अपने  श्राप  में

 सम्बंधित  उपक्रमों  के  साथ  मिलकर  कम  से  कम
 20

 करोड़  रु०
 की  परिसम्पत्तियां  जिसके

 कारण  उन  पर  उक्त  श्रधिनियम  की  धारा  20  (i)  wea  (ii)  के  उपबन्ध लागू  होते
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 उक्त  = =  की  धारा  26  के  mein  31-12-1976  तक  पंजीकृत  कम्पनियों
 की

 जो  ar  भी  रजिस्टर  में  दर्जे  1033  श्रौर  इनमें  से  ऐसी  कम्पनियों  की  संख्या  980

 जो  उक्त  की  धारा  द्वारा  शासित  होती

 इन  सभी  कम्पनियों के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  स्थानों  पर  स्थित  सम्बंधित  झाय-कर

 श्रधिकारियों से  ग्रपेक्षित  सूचना  इकट्ठी  करने  में  काफी  समय  a  श्रम  लगेगा  जो  प्राप्त

 किये  जाने  वाले  संभावित  परिणामों  के  » @  नहीं  होगा  ।

 जहां  प्रत्येक  मामले  में  श्राय-कर  की  बकाया  मांग  10  लाख  रुपये  से  श्रधिक  की

 है  अथवा  जहां  प्रत्येक  मामले  में  धन-कर  दान-कर
 की

 बकाया  मांग  25,000  रुपये  से

 श्रधिक  की  उन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  इस  सूचना  के

 पूर्वोक्त  980  कम्पनियों  में से

 (i)  31  माचे  1977  की  स्थिति के  47  कम्पनियों  में  प्रत्येक  के  मामले

 में  10  लाख  रु०  से  श्रधिक  की  आय-कर  की  मांग  बकाया  थी  31

 1977  की  स्थिति  के  ह  इन  47  कम्पनियों  के  मामले  में  की

 की  कुल  CHA  24,20  करोड़  रु०  सकल  बकाया  के  रूप  में  श्रौर

 7,23  करोड़  रु०  शद्ध  बकाया  के  रूप
 ~

 थी

 31-3-1977  की  स्थिति  के  प्रत्येक  मामले में  25,000 रु०  से  अधिक (ii)

 की  धन-कर  की  मांग  एक  कम्पनी के  विरुद्ध  बकाया  जिसमें  96,000  रु०

 की  रकम  भ्रन्तग्रस्त थी  ;  अर

 (iii)  31-3-1977  की  स्थिति  के  प्रत्येक  मामले  में  25,000  रु०  से  अधिक

 की  ala-at mY art fear की  मांग  किसी  भी  कम्पनी  के  विरुद्ध  बकाया  नहीं  थी  ।

 कर  की  बकाया  का  तथ्य  एक  निरन्तर  चलते  रहने  वाला  तथ्य  है  ।  यद्यपि

 किसी
 वित्तीय  वर्ष  के  प्रारंभ  में  बाकी  पड़े  कर  की  वर्ष  के  श्रन्त  तक  पर्याप्त  मात्रा  में  वसुली|

 कमी  हो  जाती  तथापि  बकाया  रकमें  मुख्यतया  इस  वजह  से  a  बढ़  जाती  हैं  कि  वर्ष  के

 दौरान  जारी  की  गई  कर  की  नयी  मांग  के  एक  भाग  की  श्रनेक  कारणों  से  पूरी  तरह  वसूली

 नहीं  की  जा  सकती  है  श्रौर  वह  रकम  वर्ष  के  oe  तक  कर  की  नयी  बकाया  बन  जाती  है

 प्रत्येक  मामले  की  वस्तुस्थिति  पर  निर्भर  करते  हुए  कर  की  बकाया  को  वसूल  करने  के

 लिए  सम्बन्धित  शभ्राय-कर  प्राधिकारियों  द्वारा  ग्राय-कर  1961  के  उपबन्धों  के

 समय-समय पर  समचित  उपाय  किये  जाते  इन  उपायों  में  निम्नलिखित  उपाय  शामिल

 हूं  पन

 कर  की  ware  विलम्ब  से  करने  के  कारण  ब्याज  लगाना

 कर  की  श्रदायगी  नहीं  करने  के  कारण  दण्ड  लगाना

 को  प्राप्य  रकमों  का  भ्रधिग्रहण  ;.  तथा

 श्रिचल  सम्पत्तियों  का  शझ्धिग्रहण  तथा  उनकी  बिक्री ।
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 3356.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  पता  we  Ce काणा  शौर  सहकारिता  मं

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  यूरोपीय  श्राधिक  समुदाय  चाहता है  कि  भारत  झपना  निर्या

 कम  कर  ;  श््रौर

 क्या  जनेवा  में  टैरिफ  att  व्यापौर  का  सामान्य  करार  संबंधी  फाइव

 समझौते  का  नवीकरण  शीघ्र  ही  होने  वाला  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  बेगਂ

 यूरोपीय  श्राथिक  समुदाय  ने  उन्हें  होने  वाले  हमार  निर्यातों  में  सामान्य  प्रकार  की  को

 कटौती  करने  की  इच्छा  व्यक्त  नहीं  की  जहां  तक  वस्त्रों  का  संबंध  यूरोपीय  झ्राथि

 समुदाय  इस  समय  सभी  सप्लायरों  के अ्रायात  प्रवेश  को  1976 के  रतरों  पर  रिथिर  करने

 प्राघार  भारत  सहित  सभी  सप्लायर  देशों  के  साथ  ava  द्विपक्षीय  करारों  के  नर्वाकर

 के  बारे  में  बातचीत  कर  रहा  यूरोपीय  श्राधिक  सम॒दाय  के  साथ  हमार  वस्त्र  संबंधी  करा

 के  नवीकरण  के  लिए  वार्ताएं  चल  रही

 गाट  के  अंतर्गत  बहु-रशा  करार  के  नवीकरण  के  लिए  जो  31  197

 को  समाप्त  होना  बातचीत  चल  रहीं

 विदेशों  में  रहन  वाले  भारतोंपों  द्वारा  भारतोप  बेकों  में  जमा  कराई  धनराशि

 3357.  श्री  के०  मालन्ना  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशों
 में  रहने  वाले  कुछ  भारतीयों  जब  विदेशी  मुद्रा  झ्रामद  ब

 गई  है  भारतीय  बैंकों  में  जमा  राशि  पर  मिलने  वालें  ब्याज  दर  में  कटौती  के  निर्णय

 बारे  में  असंतोष  व्यक्त  किया है  ;  झौर

 यदि  तो  सरकार  का  निर्णय  पर  पुनर्विचार  करने  शौर  विदश

 में  रहने  वालें  भारतीयों  को  विदेशों  के  बैंकों  में  धन  जमा  कराने  के
 बजाय  भारतीय  बकों

 afyatian  धन  जमा  कराने  के  प्रति  श्राकर्षित  करने  का  विचार  ्

 घित्त  तथा  राजस्व बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  पटेल )
 :  नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  |

 सिंडीकेट  बेंक  द्वारा  मेसर्स  सुरेश  ट्रेडिंग  कम्पनी  को  दिया  गया  ऋण

 3358.  श्री  के०  मालन्ना  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  वात  सरकार  के
 ध्यान  में  लाई  गई  है  कि  सिंडीकेट  बैंक  ने

 सम्बन्धी  उचित  प्रक्रिया  प्रपनाय  बिना  की  चय ह मसस  सुरश  ट्रेडिंग  कम्पनी  को  ऋण  की  ag

 बड़ी  राशि  ली
 थी  ;
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 (q)  यदि
 तो  क्या  सरकार  ने

 उक्त  मामले  की  जांच  की ठी  है  Wie  यदि  तो  उस

 पर  सरकार  की  प्रतक्रिया  का  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 क्या  nad  बड़ौदा  इलेक्ट्रिक  मीटर  एसी  को  भी  काफी  धन  दिया  गया  है  त्र

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  भी  उचित  प्रक्रिया  अपनाई  गई  थी  mt  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 यौरा  कया है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बे  किंग  मंत्री  छच०  एम०  :  से  सिण्डीकेंट

 बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  उन्होंने  मेसर्स  सुरश  ट्रेडिग  कम्पनी  तथा  बड़ौदा  इलैक्ट्रिक  मीटर  लि  ०

 को  ऋण  सुविधाओं की  मंजूरी  द  दी  बैंक  ने  दिये  गये  final  की  सुरक्षा  के
 लिये  पर्याप्त

 व्यवस्था  को

 में  प्रचलित  Ta  तथा  व्यवहार  के  अनसार  तौर  सरकारी  क्षत्र  के  बक

 कॉ  प्रशासित  करने  वाल  नियमों  के  उपबन्धों  के  अनरुप  बंकों  के  श्रलग-प्रलग  ग्राहकों

 से  सम्बन्धित  सुचना  प्रत्यक्ष  प्रकट  नहीं  की  जाती

 करों  को  चोरी  के  लिए  दोषी  पायें  गये  उद्योग

 3359.  श्री  के०

 श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  \
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  कि  एक  सीमा  तक

 करों  की  चोरी  के  लिये  दोषी  पाय  गये  उद्योगों  को  सार्वजनिक  हैसियत  waar  सरकारी  संरक्षण

 न  fear  जाय

 \  क्या  सरकार  ने  हाल  ही  उन  कर  श्रपवबंचकों  की  किसी  सुची  की  घोषणा

 की  है  जो  सरकार  ग्रौर  के  साथ  धोखाधड़ी  कर  रह  थ

 क्या  सरकार  ने  उन्हें  सरकारी  एजेंसियों के  माध्यम से
 कच्चे  माल  को  सप्लाई  त्र।र

 अन्य  लाभ  बन्द  करने  श्रौर  उनके  रायात  लाइसेंस  रह  करने  के  कोई  श्रादेश  दिये  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा क्या  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सतीश  श्रग्रवाल :
 प्रत्यक्ष  कर  जांच  समिति

 ने  सिफारिश  की  है  कि  कर-्रपबंचन  को  रोकने  की  दृष्टि  से  अनुसूचित  बैंकों

 को  चाहिए  कि  वे  कर-ग्रपवंचकों  को  25,000  रु०  से  श्रधिक  की  ऋण  सुविधाएं  नहीं  दें  ।

 सरकार  ने  उपर्यक्त  सिफारिश  को  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  करते  हुए  यह  निर्णय  किया  है

 कि

 (i)  श्राय/धन  के  छिपाये  जाने  के  लिए  गये  भ्रथंदण्ड  के  एसे  गम्भीर  मामलों

 के  बारे  जिनमें  कोई  ata  दायर  नहीं  की  जाती  है  श्रथवा  झपील  दायर  की

 जाती  है  परन्तु  दण्ड  सम्बन्धी  mae  को  झायकर  श्रपीलीय  न्यायाधिकरण  द्वारा

 ग्रांशिक  रूप  से  अथवा  उपयुक्त  ठहराया  जाता  तथा

 (ii)  ऐसे  सभी  कर-दाताओं  के  बारे  जिन्हें  श्रायकर  विभा  द्वारा  इस्तगासे  की

 कार्थेवाही
 की  जाने  पर  किसी  न्यायालय  द्वारा  कर  सम्बन्धी  धोखाधड़ी  के  मामले

 में  दोषी  पाया  गया  एक  सुची
 बैंकिंग  विभाग  को  भेजी  जाय  बैंकिंग  विभाग
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 अनुसूचित  बैंकों
 को  इस  श्राशय

 के  उपयुक्त  चय  जारी  करेंगा  कि  इस  तरह

 के  कर-ग्रपबंचकों  को  इस  सम्बन्ध  में  जारी  fet  जाने  वाल  maw  की  तारीख

 से
 तीन

 वर्ष  की  अवधि  तक
 1

 लाख  रु०  से  शझ्रधिक  की  ऋण  सुविधा  नहीं  दी
 जाय  |

 तथा  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सदन  पटल  पर  रख  दी

 |

 सरकारी  उपक्रमों  के  कमंचारियों  को  बोनस  देना

 3360  श्री  सनोरजन भक्त  :  क्या  चित्त  मंत्री  बताने  क  कृपा  करेंग  कि

 क्या  किन्ही  सरकारी  उपक्रमों  के  कमंचारियों  को  बोनस  दिया  जाता  है  श्रौर  यदि

 तो  उन  सावजनिक  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  ्रौर  उसके  कारण  क्या  हैं  ;

 (  )  किन्हीं  उपक्रमों  के  कमंचारियों  को  बोनस  देने  की  क्सं!टी  क्या है  ;

 क्या  सभी  सरकारी  उपक्रमों  के  कमंचारियों  को  तथा  देश  में  सभी  सरकारी  कम

 चारियों  तथा  श्रधंसरकारी  को  भी  बोनस  देने  का  विचार  है
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व
 ate  बैंकिंग

 मंत्री  एच०  THO  पटेल )  से
 जो  सरकारी

 उद्यम  बोनस  अदायगी  1965  के  सीमा-क्षेत्र  में  आते  उनके  कर्मकारी  श्रधिनियम

 निर्धारित  की  गई  मात्ना  में  बोनस  पाने  के  हकदार  हैं  ।  लेक्नि  जिन  सरकारी  उद्यमों  पर

 बोनस  अदायगी  उसकी  धारा  20  में  निर्धारित  शतं  पूरी  न  करने  के  कारण  ला

 नहीं  उनके  कर्मचारियों  के  बारे  में  सरकार  ने  ag  निर्णय  दिया  है  कि  उन्हें  उतनी

 ही  राशि  का  अनुग्रही  भगतान  कर  दिया  जाय  जितनी
 कि  बोनस  श्रदायगी  प्रधिनियम  लागू  होने

 की  स्थिति  में  उन्हें  बोनस  मिलता ।  अ्रनुग्रही  भुगतान  सम्बन्धी
 यह  निर्णय  1976  के  विसी  भी

 दिन से  प्रारम्भ  होने  वाले  लेखा-वर्ष  के  लिए  क्या  गया है  ।  कर्मचार्यों  को
 बोनस,अनुम्रही

 राशि  के  भुगतान  के  बारे  में  वास्तविक  सुचना  135  उद्यमों  से  प्राप्त
 हुई

 इन  उद्यमों  में

 से  जिन  उद्यमों  में  राशि  का  भूगतान  कर  दिया  गया  या  fear  जा  रहा

 उनके  नाम  अनुबन्ध  में  दिये  गये  में  रखा  गया
 संख्या  एल०

 दी०-1315/|

 17]  1

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  बोनस  देने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 ए
 Py

 सरकारी  क्षेत्र  की  वित्तीय  द्वारा  विभिन्न  राज्यों में  पूंजी-निवेश

 उग  fa
 3361.  श्री  चित्त बसु  :  कया  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कपा  कर्‌ः  |  नो

 वित्तीय  denat  द्वारा  विभिन्न
 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  श्रलावा  सरकारी  क्षेत्र  की

 राज्यों  में  कुल  कितना  पूंजी-निवेश  किया  गया  श्रौर

 एसे  पूंजी-निवेश  के  मोट  तौर  पर  क्या  मापदड

 वित्त  तथा  राजस्व  बेकिंग  मंत्री  एच० एम०  :
 भारतीय  wetter

 विकास  बैंक  (argo  डी० बी  ०  we  भारतीय  वित्त  निगम  द्वारा  स्वीढ़त
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 कौ  af  वित्तीय  सहायता  की  30  197,  की  स्थिति  का  राज्यवार  वितरण  संलग्न

 शर  ll  में  दिया  गया  है  ।

 wa  अखिल  भारतीय  सरकारी  क्षेत्र  की  वित्तीय  संस्थाश्रों  अर्थात  vida  जीवन  बीमा

 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  तथा  भारतीय  विविध  बीमा  निगम  के  सम्बन्ध  में  इसी  प्रकार
 की

 ५ुचनता  जहां  तक  सम्भव  है  इकट्ठी  की  जा  रही  है  श्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी ।

 (@)  माननीय  सदस्य  का तसपयं  यदि  हो  तो  उस  मापदण्ड  से  है  जो  ब

 वित्तीय  संस्थाएं  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  aga  है  कि  उन  के  द्वारा  असो शिक

 परियोजनाओं  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  श्रौद्योगिक  विकास  में  राप्यों  अथवा

 के  बीच  विद्यमान  क्षेत्रीय  विषमता  को  कम  करने  में  मदद  =

 उद्योग  को  वित्तीय  सस्थाओं  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  उन  के  द्वारा  सहायता  प्राप्त

 प्रौद्योगिक  प्रतिष्ठानों  के  स्थान  पर  निभंर  होती  वा  स्वय  chaser  के  रथान

 के
 चयन  पर  कोई  सीधा  नियंत्रण  नही  है  क्योंकि  स्थान  का  निर्धारण  संप्रद्त॑व  द्वारा

 जाता  है  श्रौर/श्रथवा  श्रौद्योगिक  श्र  अधिनियम  i951  के  अधीन

 मरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  में  अंकित  होता  है  ।  तथापि  वे  fads  परियोअ

 विशेष  को  सहायता  मंजूर  करते  समय  उस  के  स्थान  F  उस  तकनीकी

 mite  sqaeraay,  उस  की  वित्तीय  र  वाणिज्यिक  प्रवन्धर्कों  परियोजना

 को  सफलता  पुवरक  करने  की  योग्यता  तथा  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  परियोजना  के

 ates  श्रौचित्य की  जांच  करती  है  ।

 ये  संस्थाएं  पिछड़  क्षेत्रों  के  तकनीकी  उद्यमकर्ताओओं  ढारा  चलाई  ar  रही

 योजनाओं  को  सहायता  देने  पर  विशेष  ध्यान  देती  वे  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  की

 कोशिश  करती  है  कि  कोई  भी  शअ्रौद्योगिक  परियोजना  विशेषकर  जो  पिछड  क्षत्र  में

 गत  सहायता  की  कमी  की  वजह  से  समाप्त  न  ati  विभिन्न  राज्यों  के  प्छिड़  क्षेत्रो  मे  FEIT

 प्रौद्योगिक  परियोजनाएं  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैक  भरत य  झंँ  द्योगिक  चित्त

 a निगम  से  रियायती  शर्तों  पर  सहायता  प्राप्त  करने  की  हकदार  a  |  वे  इस  बात  को  सुनिश्चित

 करती  हँ  कि  श्रौद्योगिक  विकास  में  (1)  विभिन्न  राज्यों  के  बीच  अथवा  (il)  विभिन्न  राज्यों

 में  विभिन्न  क्षेत्रों  के  बीच  व्याप्त  विषमता  उत्तरोत्तर  कम  हो  ।

 faary-l

 भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बेक  डी०  alo

 भारतीय  झ्रौद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  maa  कूल  facia  क  50

 1977  की  स्थिति  का  राज्यवार  वितरण
 ाण

 राज्य
 राज्य  ta

 स्वीकृत  रकम

 1.  अंध्र  प्रदेश  136.  13

 2.  ग्रसम  38.  35
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 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  स्वीकृत  रकम

 83  25

 354  99

 58  59

 हिमाचल  प्रदेश  11  92

 जम्मू  तौर  कश्मीर  19  ~32

 159  96

 81  75

 10  मध्य  प्रदेश  71  79

 11  451  77

 12  00  30

 13  मेघालय  09

 14  01

 15  उड़ीसा  46  21

 16  पजाब  54  98

 17  राजस्थान  80  07

 18  सिक्किम

 19  283  83

 20  त्रिपुरा  72

 21  उत्तर  प्रदेश  203  77

 22  पश्चिम  बंगाल  173  62

 23  संघ  राज्य  क्षेत्र

 निकोबार  द्वीप  समूह  22

 @)  अरुणाचल  प्रदेश  56

 21 चंडीगढ़

 q)  दिल्ली  40  61

 (=)  मीजोरम  ,  क

 दमण  श्रौर  दीव  64  27

 89 दादरा  प्रौर  नगर  हवेली

 पांडीचेरी  68

 लक्ष ay  प  |
 निकाय  आर  द्वीप  समूह

 जोड़  2434.43
 a

 टिप्पणी

 वित्तीय  सहायता  में  श्रौद्योगिक  प्रतिष्ठानों  के  शेयरों  are  ऋण  पत्नों

 में  शभ्रौद्योगिक  ऋण  ate  निर्यात  ऋणों  का  हुण्डियों  को  भुनाना  श्र

 गारंटी  सहित  प्रत्यक्ष ऋण  शामिल  हैं  ।
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 9  1977  लिखित  उत्तर

 भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  एफ०

 भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  स्वीकृत  की  गई  वित्तीय सहायता  )

 को  30  हए  का

 नन _

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  स्वीकृत  रकम

 सख्या  करोड़  रुपए

 ग्राध्  प्रदेश  53  88

 11  04

 बिहार  32  4  1

 47  41

 हरियाणा  27  45

 09 हिमाचल  प्रदेश

 जम्म  प्रौर  कश्मीर  40

 कर्नाटक  45  75

 20  23

 10  मध्य  प्रदेश  17  76

 11.0  ह  ी  132  19

 12  84

 13  50

 14  45 16

 15  13  56

 16  राजस्थान  28  45

 17  तमिलनाड  82  19

 18.  80

 19  उत्तर  प्रदेश  79  45

 20.  पाश्चम  बंगाल  54  47

 21  अंडमान  ,  निकोबार  द्वीप  समूह  42

 22  दिल्ली  59

 23  दमन अर  दीव  75

 24  पांडीचेरी  89

 जोड  683  17

 टिप्पणी

 वित्तीय  सहायता  में  प्रत्यक्ष  ऋण  हामीदारी  ate  शभ्रौद्योगिक  प्रतिष्ठानों  के  शेयरों  wk

 ऋण-पत्नों  में  प्रत्यक्ष  श्रभिदान  अ्रौर  गारंटी  शामिल  है  ।
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 राज्यों  की  जनसंख्या  की  तुलना  म  दिया  जाने  वाला  केन्द्रीय  करों  का  तथा  उन्हें

 दिया  जाने  वाला  सांविधिक  श्रनुदान

 3362. श्री  चित्त  बसु  :  क्या  विस  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1967-77  की  प्रवधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  को  उसकी  कुल  जनसंध्या  की  तुलना  में  केन्द्रीय
 करों

 का
 कितने  प्रतिशत  ar  दिया  श्रौर  उन्हें  कितने  प्रतिशत  सांविधिक ्रनुदान  दिया  गया

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर वित्त  तथा  राजस्व भ्रौर  बैकिंग  मंत्री  एच०  एस०

 रख  दिया  गया  है  जिसमें  मांगी  गयी  सूचना  दौ  गयी

 विवरण

 1967-77

 केन्द्रीय  करों  श्रौर  1971 की  जनगणना

 सांविधिक  oer  में  के  कुल

 कुल  हिस्से का  प्रतिशत  संख्या  प्रतिशत

 श्राध्न  प्रदेश  99  04

 16  70

 97  10  41

 14  93

 35  86

 हिमाचल  प्रदेश  37  64

 जम्मू कश्मीर  25  85

 64  41

 88  94

 मध्य  प्रदेश  05  70

 महाराष्ट्र  4]  31

 80  20

 मघालय  55  19

 46  10

 84  05

 50 96

 राजस्थान  38  76

 तमिलनाड  41  61

 88  29

 उत्तर  प्रदेश  14  07  16  32

 पश्चिम  बंगाल
 44  19

 टा

 सभी  राज्य  100  00  100.  00

 1967-77  की  water  में  कुछ  राज्यों  का  पुनर्गठन  किया  गया
 ax  कुछ  नए

 राज्य  watt  हिमाचल  मेघालय
 ak

 त्रिपुरा  बनाए  गए
 |

 ऐसे  मामलों  में  कुल  हिस्से  at  जो प्रतिशतताएं दी  गयी  हैं  वे  राज्यों के

 पुनर्गठन  से  पहले  की  wafer
 की

 श्रथवा  बाद
 की

 जैसी  भी  स्थिति  रही  इन्हें

 राज्य का  दर्जा  मिलने  की  तारीख  संबंधित  झ्रवधि  के  दौरान  जिन  वास्तविक

 रकमों  की  श्रदायगी इन्हें  की  गयी  है  उन्हें  हिसाब  में  लेने  के  बाद  निकाली  है
 ।
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 बेगमपेट  हवाई  च्  पर  हवाई  माल  RTT

 3363.  श्री  श्रार०  बो०  स्वामीनाथन  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  बेगमपेट  हवाई  as  पर  हवाई  माल  काम्पलेक्स  बनाने  के

 लिए  सहमत  हो  गई  है

 )  यदि  तो  इसके  कब  तक  स्थापित  होने  की  सम्भावना  है

 राज्य  में  उपलब्ध  विभिन्न  प्रकार  की  निर्यात  योग्य  वस्तुग्रों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  इसकी  स्थापना  से  राज्य  को  निर्यात  वृद्धि  में  किस  सीमा  तक  सहायता  मिल  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ?

 ५  ५ पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम
 '

 :  are  हां  ।

 एक  इंटेग्रटेड  एयर  कार्गो  काम्प्लेक्सਂ  स्थापित  किया  गया  है  17-11-1977  से

 बाद
 के  बेगमपेट  हवाई  ग्रड्ें  के  तिकट  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  दिया

 ate  ata  प्रदेश  सरकार  के  वाणिज्य  एवं  निर्यात  प्रोत्साहन  निदेशालय  ने

 हैदराबाद  में  एयर  कार्गो  काम्प्लेक्स  की  स्थापना  करने  के  लिए  यातायात  संबंधी  सवक्षण

 किया  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  प्रतमार  लगाया  था  कि  बेगमपेट  हवाई  पर  इंट्ग्रेटेड  एयर

 कार्गो  काम्प्लेक्स  के  माध्यम  से  इसके  परिचालन  के  पहले  ,
 दूसरे  तथा  तीसरे  वर्षों  के  दौरान

 PTT:  1200  लाख  1400  लाख  रुपए  तथा  1640  लाख  रुपये  के  मूल्य  का  निर्यात

 होया  ।
 मूल्य  विषयक  इन  पूर्वानुमानों  का  संबंध  ऐसे

 12
 वर्गों  के  पदार्थों  से  है  जिनकी  विमानों

 द्वारा  निर्यात  संभावनाएं  काफी  जैसे  ताज़ी  तैयारशुदा

 पोल्ट्री  तथा  पोल्ट्री  faa  सिलाए
 दस्तकारी

 का

 इंजीनियरी  का  सामान  तथा  शीशा  व  शीशे  का  सामान  |

 इटग्रटड  एयर
 ~a SN च

 कार्गो  काम्प्लेक्स  के  बेगमपेट  हवाई  ws  के  पास  होने  से  एक्सपोर्ट  कार्गो

 के  डाकूमेन्टेशन  श्रौर  निरीक्षण  का  कार्य  प्वांटटਂ  के  बजाय  उत्पादन  स्थल  के  निकटतर

 होने  के  कारण  श्रधिक  श्रासानी  से  हो  सकेगा  ai  इसलिए  निर्यातकर्ताप्रों  के  हित

 घिक  लाभकारी  होगा  we  निर्यात  व्यवसाय  में  श्रधिकाधिक  उद्यमियों  को  श्राकृप्ट  करेंगा
 ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यरो  द्वारा  स्टेट  बेक  श्राफ  इण्डिया  के  कर्मचारियों  [afirerPcat

 के  विरुद्ध को  गई  जांच

 3364.  श्री  Fo  राममूर्ति  कया  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  स्टेंट  बैंक  श्राफ  इंडिया  के  जिन

 कर्मचारियों  के  विरुद्ध  जांच  की  तथा  यह  जांच  किन  श्रारोपों  के  mere  पर
 की

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  ने  किन  कर्मचारियों/घधिकारियों

 के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाया  ;

 के  मामले  में
 ba

 स्टेट  बैंक  om  इंडिया  ने  बैंक के  किन

 उन  पर  मुकदमा  चलाए  जाने  की  श्रनुमति  देने  से  इंकार  कर  दिया  ;
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 (=)  aie  ब्यूरो  ने
 किन

 क  मामलों में  जांच  करने

 के  बाद  उनके  विरुद्ध  श्रनुशासनात्मक  कार्यवाही  करने
 की

 सिफारिश  की  है  ;

 स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया  ने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  रिपोर्ट  के  बाद  किन

 चारियों/श्रघिकारियों  के  विरुद्ध  श्रनुशासनात्मक  कार्यवाही  श्रारम्भ  की  की  है  ;  अर

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  रिपोर्ट  के  बावजूद  बैंक  के  किन  कर्मचारियों
 के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  area  नहीं  की

 गई  श्रथवा  नहीं  की  श्रौर  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व
 ate

 बेकिंग  मंत्री  एच०  एस०  :  से  यथा  सम्भव

 सूचना  इकट्ठी
 की

 जा  रही  है
 प्रौर

 सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायगी
 TOURIST  DEVELOPMENT  OF  BUDDHIST  PILGRIM  PLACES  OF  U.P.

 3365.  SHRI  UGRASEN:  Will  the  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIA TION  be  pleased  to  state

 (a)  the  action  being  taken  by  Government  for  t  he  tourist  development  of  prominent
 Buddhist  pilgrim  places  of  Uttar  Pradesh  such  as  Pawa  Nagar,  Shrivasti,  Navegarh,
 Kapilvastu,  Piparahwa;  and

 (b)  whether  the  countries  such  as  Sri  Lanka,  Burma,  Thailand,  Cambodia,  Japan
 etc.,  have  also  given  an  assurance  for  agsistance  for  the  development  of  these  Buddhist
 pilgrim  places

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK)  :  (a)  The  Central  Department  of  Tourism  proposes  to  take  up  the  develop-
 ment  of  major  Buddhist  centres  such  as  Bodhgaya,  Rajgir,  Nalanda,  Sarnath,  Kushinagar
 and  Sravasti.  To  begin  with  master  plans  (land-use  plans)  of  Rajgir,  Nalanda,  Sarnath,
 Kushinagar  and  Sravasti  have  been  prepared,  and  that  of  Bodhgaya  will  be  taken  up
 during  1977-78.  Based  on  these  master  plans,  tourist  facilities  such  as  different  types  of
 accommodation,  cafetaria,  car  park,  etc.  will  be  developed,  measures  for  environmental
 improvement  will  be  taken  to  enhance  the  natural  setting  of  the  monuments.

 (b)  The  question  does  not  arise,  as  no  assistance  has  been  requested  from  the  Gov-
 ernments  of  Sri  Lanka,  Burma,  Thailand,  Cambodia,  Japan,  etc.  for  the  development  of
 places  of  Buddhist  pilgrimage  in  the  country.

 CREDIT  FOR  RURAL  DEVELOPMENT  BY  NATIONALISED  BANKS

 3367.  SHRI  HARGOVIND  VERMA:  Will  the  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state

 credit  for  rural (a)  whether  Government  have  asked  the  banks  to  advance  more

 development:  and

 (b)  if  so,  the  extent  thereof  and  from  what  date  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.

 PATEL)  :  (a)  &  (b)  Gover  nment  have  advised  the  public  sector  banks  to  make  every
 effort  to  deploy  about  60%  of  the  total  deposits  mobilised  by  them  through  their  rural
 and  semi-urban  branches  in  t  hose  very  areas  by  the  end  of  March,  1979.  The  Government

 banks  to  ensure  that  33-1/3rd  per  cent  of  their  total have  also  asked  the  public  sector
 1979  should  be  made  to  the  priority  sectors,  including advances  by  the  end  of  March,

 agriculture.

 PROPER  FUNCTIONING  OF  YOUTH  HOSTELS

 3368.  SHRI  HARGOVIND  VERMA:  Will  the  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL’  AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  youth  hostels  are  not  functioning  satisfactorily;  and

 (b)  if  so,  the  steps  being  taken  by  Government  for  their  improvement  ?

 THE.  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 the  youth  hostels  are  being  managed  well,  their  occupancy KAUSHIK)  :  (a)  While

 is  not  satisfactory.

 (b)  A  Study  Team  is  being  constituted  by  th  Government  to  suggest  measures  for
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 further  improvements  in  the  functioning  and  increase  in  the  occupancy  of  youth
 hostels.  In  addition  the  Team  will  study  the  functioning  of  Tourist  Bungalows  and
 Travellers  Lodges  managed  by  the  State  Government  Tourist  Departments  and  India
 Tourism  Development  Corporation.

 राज्य  व्यापार  निगम/खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  प्रबन्धकों  के  विरुध  शिकायतें

 3369.
 चौधरी  बलबीर  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रापात  स्थिति  के  दौरान  राज्य  व्यापार  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम
 के  कितने  श्रधिकारियों  को  are  किया  गया  तथा  त्यागपत्र  देने  के  लिए  मजबूर  किया  गया

 तथा  उनके  विरुद्ध  क्या  ae  लगाये  गये  तथा  उपरोक्त  अ्रधिकारियों  में  से  कितनों  को

 सेवा  में  बहाल  किया  गया  तथा  कितनों  को  बहाल  किया  जाना  है  ;

 उन  प्रबन्धकों  के  नाम  क्या  जिन्होंने  यह  weet  तरह  जानते  हुए  भी  कि  इन

 ग्रघिकारियों  के  विरुद्ध
 कोई  arte  नहीं  उनको

 मुश्रतल  करने
 के

 arent का  ईमानदारी

 से  पालन  किया  ;  श्रौर

 सरकार  को  राज्य  व्यापार  निगम  के  प्रबन्धकों  से  कार्मिक  डिवीजन  में  प्रबन्धकों

 के  बारे  में  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  तथा  इन  प्रधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुरति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रारिफ  :

 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है
 सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 तीस  बड़े  उद्योग  गहों  की  श्रोर  श्रायकर  की  बकाया  राशि

 3370.  चौधरी  बलवीर  सिंह  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  उनका  ध्यान  24  1977  चण्डीगढ़  से  प्रकाशित  दैनिक

 fesr ) ” N  में  छपे  इस  समाचार  की  श्रोर  गया
 है  कि

 30  बड़े  उद्योग-गहों  की  शआर  ग्राय-कर

 केरूप में  26.  17  करोड़  रुपये  की  राशि  बकाया है  ;

 यदि  तो  इतनी  बडी  बकाया  राशि  वसूल  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये

 जारहे हैं  ;  ak

 सरकार  का  विचार  मुद्रा  स्फीति  रोकने  के  उद्देश्य  से  इस  बकाया  राशि  को

 तुरन्त  वसूल  करने  का  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुलफिकारउलला  जिन  प्रत्येक

 aa  मामलों  में  प्रायकर  की  बकाया  की  रकम  10  लाख  रुपये  से  श्रधिक  उनके  सम्बन्ध

 इस  समय  उपलब्ध  सूचना  के  प्रतुसाः
 30

 बड़े  औद्योगिक  घरानों  से  सम्बन्धित  63  मामलों

 31-3-77  की  स्थिति  के  प्रतसार, भ्र  बाकी  बड़ी  सकल  झ्रायकर  की  मांगों  की  रकम  26.17

 करोड़  रुपये  थी  ।  श्रायकर  की  शुद्ध  बकाया  की  तदनुरूपी  रकम  11.44  करोड़  रुपये  थी  ।

 तथा  31-3-77  को  26.  17  करोड़  रुपये  की  जो  मांग  बकाया  पड़ी  थी

 उसे

 90977  तक

 कम  करके

 21.  65  करोड़  रुपये  तक  ला  दिया  गया  है
 :

 करों  की  वसूली

 1-21.
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 मुद्रास्फीति  के  दबाव  को  रोकने  में  सहायक  होती  किन्तु  भारत  में  सरकारी  ee

 की  कुल  मात्रा  पर  विचार  करते  ऐसी  कोई  सम्भावना  नहीं  है  कि  पूर्वोक्त  रकम  से

 स्फीति  के  दबाव  में  कोई  महत्वपूर्ण  wat  श्रायेगा  प्रत्येक  मामले  की  वस्तुस्थिति  पर

 निर्भर  करते  कर  की  बकाया  रकम  को  वसूल  करने  के  लिये  श्रायकर

 कारियों  ढारा  1961  के  उपबन्धों  के  aq  समय  समय  पर  उपयुक्त
 उपाय  किये  जाते  इन  उपायों  में  ये  उपाय  शामिल

 कर  की  श्रदायगी  विलम्ब  से  करने  के  कारण  ब्याज  लगान

 कर  की  श्रदायगी  नहीं  करने  के  कारण  अ्रथेदण्ड  लगाना  ;

 बाकीदार  को  प्राप्य  रकमों  का  श्रधिग्रहण  ;  तथा

 चल,श्रचल  सम्पत्ति  का  भ्रधिग्रहण  तथा  उनकी  बिक्री ।

 निर्यात  किये  जाने  वाले  wae  के  उत्पाद

 3371.  श्री  रोत  लाल  वर्मा  :  क्ष्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ate  सहकारिता  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  कस्टमस  पब्लिक  नोटिस  संख्या  192  दिनांक  25-9-72

 के  waar  निर्यात  टैरिफ  की  मद  25  के  श्रधीन  श्रश्नक  पर  mara  टोस्टर  ऐलीमेंट्स

 AAR  से  बने  इलैक्ट्रानिक  सब  असम्बलीज  पर  निर्यात  शल्क  नहीं  लगाया  जाता  ;

 क्या  उपरोक्त  पब्लिक  नोटिस
 1975  तक  लागू रहा  था  ;

 यदि  तो  इस  पब्लिक  नोटिस  का  कलकत्ता  कस्टम्स  नोटिस  संख्या
 40  दिनांक

 28  1975  द्वारा  परिस्थितियों  में  रुपभेद  किया  गया  था  जिससे  इन  मदों  पर  10

 प्रतिशत  निर्यात  शल्क  लग  गया  शौर  जिसका  उनके  निर्यात  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ा  झौर  जिसके

 परिणामस्वरूप  इन  प्रश्नक  उत्पादों  का  उत्पादन  बन्द  हो  गया  ;  तर

 क्या  TAP  उद्योगों
 की  सहायता  करने  सस्ते  सिन्थेटिक  उत्पादों  के  म

 में  wae  उत्पादन  तथा  निर्यात  बढ़ाने  के  1977  में  जारी  किया  गया  पब्लिक  नोटिस

 संख्या  40  रद्द  कर  का  विचार  है
 ?

 वाणिज्य तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 श्रारिफ

 से  सावंजनिक  सूचना
 सं०  192,  दिनांक

 25  1972  को  जारी  करके  कस्टम

 कलकत्ता  ने  श्रधिसूचित  किया  था  कि  mee  से  बने  टोस्टर  के  एलीमेंटों  के
 श्राधार

 TAP  के  तैयार  वाशर  तथा  न भ्निक  से  बनी  इलैक्टानिक सब  श्रसेंबलीज  जैसी  मदों  के  वर्गी

 eT  के  प्रश्न  पर  समीक्षा  करने  के  बाद  विनिश्चय  किया  गया  था  af ये  मद्दे  निर्यात  टेरिफ

 की  मद  25  के  नहीं  ०० ् प्रायेंग  |

 सावंजनिक  सूचना  do  40  दिनांक  25  1975  इस  बात  को  स्पष्ट  करने  के  लिए

 जारी  की  गई  थी  कि  यदि  ae  से  बनी  वस्तु  एक  बार  उपकरण  तथा

 सामान  का  श्रभिज्ञातव्य  अंग  बन  जाए  तो  वह  प्रभश्नक  नहीं  कहलायेगा  ak  निर्यात  टैरिफ

 की  मद  25  के  श्रंतर्गत  नहीं  र
 ।

 उपर्युक्त  को  देखते  इस  सार्वजनिक  सूचना  को  रद्द

 करने  की  कोई  प्रस्थापना  नहीं
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 म

 लिखित
 उत्तर

 OF  PLACES  OF  TOURIST  INTEREST IN  BIHAR

 3372.  SHRI  R.  L.  P.  VERMA:  Will  the  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  are  hundreds  of  temples  with  thousands  of  artistic  idols  Shewaitem-
 ber  and  Digambar  dietics  on  the  Parsnath  hill  (Gridih)  and  in  its  terai  area  ही  Bihar
 where  Jains  from  all  over  the  country  come  for  darshan  and  other  people  also  visit  the
 place;

 (b)  whether  ‘Surya  Kund’  in  the  Barkatta  block  in  Hazari  Bagh  is  situated  and
 surrounded  0४  scenic  beauty  having  many  sulphuric  hot  water-falls  there  and  the  hot  water-
 falls  of  Gir.dih  are  also  located  at  beautiful  spot;

 (c)  whether  the  Government  of  India  kave  any  scheme  for  the  development  of  these
 beautiful  spots;  if  not,  whether  Government  propose  to  develop  these  Centres  to  attract
 Indian  and  foreign  tourists  and  earn  revenue  there;  and

 (d)  whether  the  Government  will  conduct  a  survey  about  the  utility  of  these  spots
 through  exports  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK)  :  (a),  (b)  and  (c)  Parsnath  hill  and  ‘Surya  Kund’  in  Bihar  would  no  doubt
 be  included  among  the  many  places  of  scenic  beauty  and  places  of  historical,  archaeological
 and  rel  gious  importance,  in  which  the  country  abounds.  However,  limited  resources

 In  view  ण  this, necessitate  a  selective  approach  to  the  development  of  tourist  centres.
 and  tne  emphasis  in  the  Central  Sector  being  on  the  development  of  tourist  centres  which
 stimulate  international  tourism,  there  are  at  present  no  proposals  in  the  Central  Sector  to
 develop  the  centres  mentioned  above.

 (d)  There  is  no  proposal  in  the  Central  Sector  to  undertake  a  survey  of  the  above
 centres,  again  due  to  limited  resources  and  other  priorities.

 FOREIGN  EXCHANGE  EARNED  DUE  TO  EXPORT  OF  JUTE

 3373.  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA:  Will  the  MINISTER  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  be  pleased  to  state

 (a)  the  foreign  exchange  earned  by  Government  from  the  Jute  Industry  during  the
 last  two  years;

 (b)  the  names  of  the  firms  which  have  been  given  licences  for  the  export  of  jute
 products  to  foreign  countries;  and

 (c)  whether  jute  products  have  been  exported  to  foreign  countries  through  Govern-
 ment  agencies  also  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIFS  AND  COOPERATION  (SHRI  ARIF  BAIG)  :  (a)  Foreign  Exchange  earned
 by  the  export  of  jute  goods  during  1975-76  and  1976-77  has  been  as  under

 Year  Value  (Rs.  lakhs)
 1975-76
 1976-77  19924

 (b)  No  licence  is  required  for  the  export  of  jute  products  from  India  to  permissible
 destinations.

 (c)  State  Trading  Corporation  of  India  and  Jute  Corporation  of  India  have  also  been
 permitted  to  export  jute  goods.

 चाय  पर  से  निर्यात  शुल्क  का  हटाया जाना
 3374.  श्री  एम०  रामगोपाल tat  :  वाणिज्य  तथा  नागरिक  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  से  चाय  पर  से  निर्यात  शुल्क  उठा  लेने  का  श्रनुरोध  किया  गया

 यदि  हां  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  लिया

 वाणिज्य  नागरिक  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  श्रारिफ :

 हां
 ।
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 Written  Answers
 Agrahayana

 18,  1899  (Saka)

 परिस्थिति  पर
 निरन्तर  निगरानी  Ta

 जा  रही  है  तथा
 निर्यात aw  के

 समायोजन  के  प्रश्न  पर  यदि
 ak

 जब  कभी  श्रावश्यक॑  विचार  कर  लिया  जाएगा
 DEVELOPMENT  OF  ‘SURKUTI  RUNAKTA’  AS  PLACE  OF  TOURIST  INTEREST

 3376.  SHRI  NAWAB  SINGH  CHAUHAN:  Will  the  MINI  STER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  Government  propose  to  develop  ‘Surkuti  Runakta  a  plaa:  Mear  Agra  as  a
 place  of  tourist  interest  during  the  Sur  Panchshatj  year  (500th  Anniversary  of  Surdas);

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  crores  of  persons  from  the  country  and  abroad  will  visit
 this  place  in  1978  to  pay  their  homage  to  this  great  poet;

 (c)  the  schemes  to  develop  this  area  keeping  in  view  this  celebration;
 (d)  whethe:  ‘Surpanchshati  Rashtriya  Samaroh  Samiti’  (National  Celebration  Com-

 mittee  on  500th  Anniversary  of  Surdas)  has  submitted  any  propisal  in  this  regard;  and

 (e)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK)  (a)  There  is  no  proposal  at  present  to  develop  ‘Surkuti  Runakta’  as  a  tourist
 centre  in  the  Central  Sector.

 (b)  No  definite  information  is  available  as  to  how  many  People  will  visit  the  ‘Surkuti
 Runakta’  during  1978,  but  it  is  understood  that  a  large  number  of  visitors  are  expected  to
 pay  their  homage  to  the  great  poet.

 (Cc)  and  (d)  The  Central  Department  of  Tourism  has  no  schemes  in  connection  with

 shati  Samaroh  Samiti.
 the  500th  Anniversary  of  Surdas,  nor  any  schemes  have  been  received  from  the  Surpanch-

 (e)  Does  not  arise.

 STATE  TRADING  CORPORATION

 3377.  SHRI  NAWAB  SINGH  CHAUHAN:  Will  the  MINISTER  OF  COMMERCE

 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state :

 (a)  the  name  of  goods  in  which  the  State  Trading  Corporation  is  dealing;

 (b)  the  names  of  goods  being  exported  and  imported  through  this  Corporation;
 and (c)  the  profit  earned  by  the  Corporation  each  year  during  the  last  three  years;

 (d)  the  schemes  of  the  Corporation  for  increasing  its  trade  in  future  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL.

 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  ARIF  BAIG)  (a)  &  (b)  A  statement  is

 enclosed.

 (c)  The  profit  (after  tax)  earned  by  the  Corporation  during  the  last  three  years  15

 given  below
 Year  (Rs.  lakhs)

 1974-75  645.99

 1975-76  570.39
 944.33 1976-77

 (d)  The  Corporation  proposes  to  take  the  following  steps  for  increasing  its  future

 trade

 (i)  Promote  more  value  added  items.

 (ii)  Extend  the  consortia  approach  to  a  larger  number  of  products  specially  manu-

 factured  in  the  small  scale  sector.

 (iii)  Identify  new  items  for  inclusion  in  its  export  basket.

 (iv)  Locate  new  markets  for  the  existing  range  of  products.

 (v)  Extend  assistance  particularly  to  units  in  the  small  scale  sector  in  the  form  of

 machinery,  raw  material  assistance.

 (vil  Provide  assistance  in  the  creation  of  infra-structure  required  for  export  quality

 production.

 (vii)  Carrving  out  detailed  comntry/commodity  plans  in  close  co-ordination  with  the

 branches  and  foreign  offices.
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 लिखित  उत्तर 9  1977

 Statement

 The  following  are  the  main  items  of  export  and  import  in  which  STC  is  dealing

 Items  of  Import.  items
 of  Export

 Coir
 Tobacco

 Dry  Fruits  WU  Products
 Brewery  Hops  (c)  Coffee

 Natural  Rubber  (c)
 Cork  wood  (c)  Opium  (c)
 Gum  Arabic  (c)  Lemon  Gas  Oil.

 Kuth R
 Antec

 Peppermint  Oil  oots  (0)
 Henna  powder

 Rice  (c)
 Live-Stock  [७  ह
 Various  edible  oils  (canalised  for  Vanaspati  industry  only)  Dalle! Ra  rleyv

 Processed  Foods
 Tea

 Muttan  Tallow  (c)  Wheat  Bran
 Caprolactum  (c)

 Pea
 n  uts Its ain

 Polyester  Filament  Yarn  (c)  aster  Oil  (c)
 D  Winseed  Oil
 MEG  (c)  Live  Stock

 Fresh  &  Chilled  meat
 Woollen  (0)  Dried  Fish  (0)

 Marine  Products
 Newsprint  (c)  Cement  (c)
 Books  (c)  Shellec  (c)

 Salt  (c)
 Semi-processed  Leather  (c)
 Finished  Leather
 Leather  Footwear  (c)
 Leather  Components
 Other  Footwear  (c)
 Woollen  Knitwear  (O.G.  Shade)
 (c)
 Uniforms  and  Mtsc  items
 Jute  goods
 Readymade  garments
 Art  Silk  Fabrices
 Cotton  &  Woollen  Textiles
 Construction  material

 €  ics
 Toiletries
 Sports  Goods
 Vacuum  Flasks
 Departmental  Stores

 Hospital  Equipment
 Dry Batteries
 Silverware  and  other  Misc
 items
 Sugar  (c)
 Silver  (c)

 Raw  Material  Assistance  Centre
 pt  ooo

 Photogrphic  equipment
 Photo  rahic  Goods
 Industrial  Paper  &  Board

 Chemicals/  Pharma  ceuticals
 Pesticides  items  on  stock  and  sale
 Domestic
 Imported  Cars

 N.B  (c)  Stands  for  items  canalised  through  STC
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 Written  Answers  December  9,  1977

 retire  cag  क  oa  er

 3378.  थी  जाज॑  मेथ्यू :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  धौर  सहकारिता  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  छोटे  उत्पादकों  द्वारा  प्राकृतिक  रबड़  के  उत्पादन  के  खर्चे  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  उसका  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  किया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  छोटे  उत्पादकों  के  प्रति  न्याय  करने  के  लिये

 1  1978
 से  नया  उचित  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  करने  का

 वाणिज्य तथा  नागरिक  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 हां  ।

 रबड़  का  संशोधित  न्यूनतम  मूल्य जो
 6  1977  को  श्रधिसूचित  किया  गया

 था  वह  1978 के  तक  की  श्रवधि के  लिए  है  ।  31  1978  से  पहले

 स्थिति  का  पुनर्विलोकन किया  जाएगा  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  फालते  रबड़ का  निर्यात

 3379.  श्री  जाज॑  मेथ्यू :  वाणिज्य तथा  नागरिक  पुर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे कि  4.0

 31  1977  तक  माण्डा  में  कितनी  रबड़  फालतू  बची  पड़ी  रही ;

 क्या  सरकार  ने  राज्य  व्यापार  निगम  को  फालतू  रबड़  का  निर्यात  करने  के

 निदेश  दिये  हैं|  ;

 क्या  सरकार  सभी  संभव  स्रोतों  के  माध्यम  से  रबड़  का  श्रसीमित  मात्रा  में  श्रायात

 करने  की  श्रनुमति दे  देगी  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 श्रारिफ
 :

 1977-78  के  aa  में  देश  में  प्राकृतिक  रबड़  वेशी  मात्रा  12,000  Ho  टन  के

 आस  पास  होने  का  श्रनुमान  है  ।
 1977  के

 के
 वेशी  रबड़  के  वास्तविक  झांकड़े

 प्रभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  |

 तथा  att  तक  रबड़  के  निर्यात  केवल  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से

 होते हैं  1977-78 के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  को  श्रारंभ  में  5,000  म०  टन  की  मात्रा

 का  निर्यात  करने  के  लिए  wiaat  किया  गया  राज्य  व्यापार  निगम  को  रबड़
 की

 श्र

 भ्रधिक  मात्ना  का  निर्यात  करने  के  लिए  प्राधिकृत  करने  की  प्रस्थापना  विचाराधीन  है
 ।

 केरल  में  के  निकट  हवाई  झा

 3380.  श्री  जाज  कै  पर्यटन
 ate

 नागर
 विमानन  मंत्री  यह

 बताने
 की

 कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  भारत  सरकार  की  केरल  के  इड्क्की  जिले  में  ह ह किरन थेक्काड़ी
 जो  पर्यटकों

 के

 लिए  स्वर्ग के  समान  के  निकट  छोटा  हवाई  म्रड्डा  खोलने  की  योजना
 है

 ;  श्रौर
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 fra या  जाये  ?
 यदि  तो  परियोजना पर  कार्य  कब

 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  (ait  पुरुषोत्तम
 :  नही ं।

 ऊपर  को  दृष्टि  में  रखते  प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 विदेशों  में  कार्य  कर  रहे  केरल  वासियों  द्वारा  जित  विदेशी  मुद्रा

 3381.  श्री  जानें  मथ्य
 :

 क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 विदेशों  में  कार्य  कर  रहे  केरल  वासियों  ने  वित्तीय  वर्ष  1976-77  में  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  भ्रजित  की  ;  six

 क्या  भारत  सरकार  का  विचार  केरल  सरकार  को  श्रन्य  देशों  के  सहयोग  से  केरल

 में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  उपरोक्त  विदेशी  मुद्रा  का  उपयोग  करने  की  श्रनुमति  देने  का

 है

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम ०  :  ऐसे  विश्वसनीय

 ०५  उपलब्ध
 नहीं  जिनसे  विदेशों  में  काम  कर  रहे  भारतीयों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  के  रूप

 में  भारत  भेजी  गई  श्रामदनी  का  राज्य-वार  ब्यौरा  दिया  गया  हो  ।

 नहीं  ।  विदेशी  सहयोग  के  प्रस्तावों  की  उनके  गुणदोषों  क  श्राधघार पर  जांच  की

 जाती  है  श्रौर  ऐसा  करते  समय  इस  बात  का  विचार  नहीं  किया  जाता  कि  विदेशी  मुद्रा  किसी

 राज्य  विशेष  के  निवासियों द्वारा  भेजी  या  प्राप्त  की  गई  है  ।

 FOREIGN  EXCHANGE  EARNED  BY  LAKE  PALACE  HOTEL,  UDAIPUR

 3383.  SHRI  LALJI  BHAI:  Will  the  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIA-
 TION  be  pleased  to  state

 a  the  amount  of  foreign  exchange  earned  by  Lake  Palace  Hotel,  Udaipur  from
 tourists  during  1975-76  and  1976-77;  an

 (b)  whether  the  management  of  the  Hotel  follow  all  Government  rules  in  this
 tegard  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM.  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 the KAUSHIK)  :  (a)  Lake  Palace  Hotel,  Udaipur  is  a  private  sector  hotel.  However,

 amount  of  foreign  exchange  earned  by  the  hotel,  as  reported  by  the  hotel  management,  was
 Rs.  27.33  lakhs  and  Rs.  54.73  lakhs  during  1975-76  and  1976-77  respectively.

 (b)  The  Department  of  Tourism  is  not  aware  of  the  hotel  having  contravened  any
 Government  rules  in  this  regard.

 लेक  पैलेस  होटल  उदयपुर  के  कमंचारियों
 म

 व्याप्त  श्रसन्तोष
 3384.  श्री  लालजी भाई  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंती यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  लेक  पैलेस  उदयपुर  के  कमंचारियों  में  व्याप्त  भ्रसंतोष
 विदेशी

 पर्यटकों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है  ;  श्र

 यदि  तो  कर्मचारियों  श्रौर  प्रबन्धकों  के  बीच  सौहादेपूर्ण  सम्बन्ध  बनाने  के  लिए

 सरकार  क्या  कायंवाही कर  रही  है  ?

 c  RIT  नागर  विमानन  मंत्रो  पुरुषोत्तम  :  उदयपुर  का  लेक

 पैलेंस  होटल  एक  प्राइवेट  पार्टी  का  होटल  है  ate  उसका  प्रबंध  भी  प्राइवेट  पार्टी  द्वारा  ही
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 किया
 जा

 रहा  परन्तु  उसके  कर्मचारियों  में  किंसी  प्रकार  के  की  श्रोर  इस  मंत्रालय
 का  ध्यान  नहीं  किया  गया है  ।  इसलिये  विदेशी  पर्यटकों  पर  किसी  प्रतिकूल  प्रभाव  का
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 INCREASE  IN  CHARGES  OF  LAKE  PALACE  HOTEL,  UDAIPUR
 3385.  SHRI  LALJI  BHAI:  Will  the  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIA- TION  be  pleased  to  state

 the  past  one  year;
 (a)  the  extent  to  which  Lake  Palace  Hotel,  Udaipur  has  increased  5  charges  during

 (b)  the  main  reasons  for  this  increase;  and

 pro  portion  ?
 (c)  whether  the  salaries  of  the  employees  have  also  been  increased  in  the  same

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIA  rl |  VIN  (OFKI ONY
 (SHRI  PURUSHOTTAM

 KAUSHIK)  :  (a)  The  Lake  Palace  Hotel,
 past  one  year.

 Udaipur  has  not  increased  jts  tarit¥  during  the

 (b)  and  (c)  Does  not  arise.

 सुखे  मेवों  के  श्रायात से  सम्बन्धित  नीति  को  उदार  बनाना

 3386.  श्री  लखनलल

 श्रो  क े०  प्रधानी  कपूर
 }

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  ta  site  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1977-78  में  सूखे  मेवों  की  श्रायात  नीति  को  उदार

 गया  यदि  तो  तसंबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या यह  सच  है  कि  भारी  मात्रा  में  सूखे  मेवों  के  mara  के  लिये  लाइसेंस  दिये
 गये  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  किन-किन  फर्म  पार्टियों  को  लाइसेंस  दिये  गये  श्रौर  वे

 किर्तनें-कितने  मूल्य  के  और

 क्या  यह  सच  है  कि  कोई  नया  व्यक्ति  झ्रायात  लाइसेंस  प्राप्त  करने  का  पात्र

 नहीं  है  ;  यदि  तो  इसेके  क्या  कारण  हैं  श्र  इस  प्रकार  के  व्यापार  निबन्धात्मक  श्रौर

 एकाधिकार  की  नीतियां  सैंमांप्त॑  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  att  सहकारिता
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ :

 sett  1977-78  कीं  stare  नीतिं  के  भ्रनुसार  मेवों  के  श्रायात  लाइसेंस  मुक्त  रूप

 से  दिये  जाते  श्रेफंगानिस्तान  श्रौंदिं  कें  साथ  हुई  व्यापार  व्यवस्थाओं  के  श्रधीन  भी  श्रायात

 पहले  की  तरह  हो  मुक्त  लाइसैंसिंग  नीति  के  भ्रन्तर्गत  प्रत्येक  श्रावेदक  को  मेवों
 के

 लिये

 श्रायात  लाइसैंस  अधिक  से  श्रधिक  10,000  रु०  मूल्य  के  लिये  जारी  किये  जाते  हैं

 मुक्त  लाइसैंसिंग  नीति  के  meat  1977  नके
 जारी  किये  गये  लाइसैंसों

 की  संख्या  तथा  उनके  मूल्य  निम्नोक्त  हैं

 संख्या  रु०
 NO]

 a  ee,

 मूल्य

 4889  5.93
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 लिखित  उत्तर 9
 1977

 —_ aHfacarst  श्रादि के  साथ  हुई  व्यापार  व्यवस्थाद्मों  के  1974-75  1975-76

 तथा  1976-77  के  दौरान  मेवों  के  grad  के  लिये  जारी  किये  गयें  लाइसेंसों की  संख्या

 तथा
 उनके  मूल्य

 निम्नोक्त
 wat  qa  रु०

 1974-75  5434  13.19

 QREQE
 1975-76  IIIS  13.44

 1976-77  3355
 ्  12  :  6

 4

 ग्रायात  तथा  निर्यात  व्यापार  नियंत्रण  संगठन  द्वारा  जारी  किये  गये  लाइसैसों  के  ब्यौरे

 बुलेटिन  श्राफ  इंडस्ट्रियल  इंपोर्ट  लाइसैंसिज  we  एवसपोर्ट  लाइससिंज  प्रकाशित

 किये  जाते  जिनकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  को  सप्लाई  की  जाती  हैं  ।

 जी  नहीं  ।  उदार  बनाई  गई  नीति  के  श्रधीन  सभी  व्यक्ति  स्टाक  तथा  बिक्री  के

 लिये  मेवों  के  लाइसैंस  प्राप्त  करने  के  पात्र  हैं  ।

 धन  कर  श्रौर  सम्पदा  शुल्क
 की  25  लाख  रुपये  से  श्रधिक  बकाया  राशि

 वाली

 3387.  श्री  लखनलाल  ग

 श्री  ईश्वर  चोधरों
 है  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  धन-कर  श्रौर  सम्पदा-शुत्क  की  बहुत  बकाया  राशि  इकट्ठी

 हो  गई  है  ;  wi

 a.  यदि  तो  ऐसी  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  25  लाख  रुपये  से  झ्रधिक  देने

 यह  धनराशि  कब  से  देनी  है  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  धन-कर  शौर  सम्पदा

 शुल्क  की  जो  31-3-1977  की  स्थिति  के  श्रनुसार  बकाया  पड़ी  नीचे  दी  गई
 ह

 धन-कर  सम्पदा  शुल्क

 कड़े  करोड़  रुपयों  में

 सकल  बकाया  .  873.56  52.75  5.56

 शुद्ध  बकाया  569.84  33.  82  9.24

 इस  समय  उपलब्ध  सूचना  के  men  जिन  फर्मों  भागीदारी  की

 कम्पनियों  )  के  विरुद्ध  31-3-1977  को  श्राय-कर  की  25  लाख  रु०  से  श्रधिक  की  रकमें  बकाया

 उनके  नाम  तथा  उनके  बारे  में  श्रपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण-पत्र  में  दी  गई  है
 ।

 31  1977  की  स्थिति  के  ऐसी  कोई  फर्म  नहीं  थी  जिसके  विरुद्ध  25

 लाख  रु०  से  का  धन-कर  सम्पदा-शुल्क बकाया  था
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 विवरण

 - ५  फर्म का  नाम  बकाया  पड़ी  सबसे  पुरानी  वसूली  के  लिए  किये  गये
 स०  मांग की  तारीख  तथा  रकम  उपाय

 दिनांक  रकम

 रु०  मे ं)

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)

 20-2-71  0.29  कर  की  बकाया को  वसूल 1.  म०  चमन  लाल  एण्ड  qa,

 2.  Ho  गणेश  नारायण  कर-निर्धारण  0.64  श्रायकर  प्राधिकारियों  द्वारा

 qt  59-60  प्रत्येक  मामले की

 उपलब्ध  नहीं  स्थिति पर  निर्भर  करते

 3.  मण०  धर  17-10-42  2.52  हुए  maar
 1961  के  उपबन्धों  के

 4.  मं०  गुरुनानक  थ फाइनन्स  1  1-1  1-75  2.  03.  सार  समय-समय पर  faa

 1  उपाय  किये  जाते  हैं  ।  किये

 5.  Ho  गिरिलाल  मामचंद  एण्ड कं  ०,  27-3-74  28.00  जाने  वाले  उपायों  में

 लिखित  उपाय  शामिल  हैं

 मै०  हिन्दुस्तान  जनरल  23-6-64  0.01  कर  की  विलम्ब
 से  की

 जाने  वाली  श्रदायणियों  पर कलकत्ता

 ब्याज  लगाना  )
 a

 ज०  झ्रार०
 ra

 अधिलाभ-कर  लागू  नहीं

 बम्बई  लागू  नहीं  होता  होता  कर अदा  न  करने
 पर

 अर्थ  दण्ड  लगाना

 म०  जैन  मैटल  21-8-74  2.37  वाकीदार  को  प्राप्य

 बम्बई ।  धन  का  अ्रधिग्रहण करना करना  ;

 23-7-75  0.  03 मै०  लक्ष्मी  वायर  एण्ड  मैटल  चल|श्रचल  सम्पत्तियों

 उन्हें  बेचना  ।

 10.  Ho  मधुसुदन  गोरधन  दास  एण्ड  15-3-67  0.78

 बम्बई

 7-3-75  2.72 11.0  Ho  मनन  लाल

 कानपुर

 12  मं०  मगनलाल  कर-निर्धारण  0.01

 इन्दौर  वर्ष  61-62

 उपलब्ध

 नहीं

 {30



 18  1899 10789  लिखित  उत्तर

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
 eee

 13  मं०  मेरठ  15-9-73  0.04

 14  10-5-69  0.35 म०
 पत्तु  पद्मनाभ  चेट्टी  एण्ड

 मद्रास

 15  म०  रिलायबल  बम्बई  30-3-74  81

 16  15-3-66  «25 Fo
 राय  बहादुर  श्रीराम  दुर्गा

 प्रसाद  एण्ड  फतेहचंद नरसिंह
 दास  नागपुर

 17  मै०  रामकृष्ण  15-3-63  0.06

 काम्पटी

 18  म०  झार०  एन ०  12-3-74  59

 नाठि न

 19  म०  श्रीराम एण्ड  22-3-63  0  06

 कलकत्ता

 20  म०  सुरज मल  नागर  To  45  15

 कलकत्ता  पी०

 निर्धारण  वर्ष

 46-47

 उपलब्ध  नहीं

 21  म०  साइनफाइबर  सेत्स  25-9-75  9.66

 मोदीनगर

 22  मै०  साहिब  18-1-75  0.05 सिह  एण्ड

 बम्बई

 23  पम०  एस०  बी०  सुगर  28-  5-75  1.08

 बिजनौर

 24  Fo  oft  बा  लाजी  ट्रेडिंग  कम्पनी  10-9-76  25.  46

 25  कर  निर्धारण  0.74 Ho  टी०  डी०  मूर्ति  एण्ड

 मद्रास  ay  68-69

 उपलब्ध  नहीं
 26  मै०  यूनीवसंल  बुक  24-3-77  25.62

 कानपुर

 27  म०  वेंकटेश्वर  फेरी  18-11-70  0.42

 राजामुन्दरी
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 झ्मरीका  में  चीनी  का  श्रायात

 338g.  श्रीमती  पावंतो  कृष्णन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  mata  सरकार  ने  wos  देश  में  चीनी  के  aaa  में  कमी

 करने  की  कुछ  कार्यवाही करने  का  निर्णय किया  है  ;

 यदि
 तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा क्या  है  a  इस  कार्यवाही से  हमारे  देश  से
 चीनी  के

 निर्वात  पर  किस  सीमा  तक  प्रभाव  पड़ेगा  ;

 क्या  यह  उपाय  श्रत्तर्राष्ट्रीय  चीनी  करार के  लक्ष्यों  के  विरुद्ध  होगा ;  ak

 यदि  तो  उस  पर  सरकार
 की

 क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  (sit  श्रारिफ

 तथा  12  1977
 को

 सं०  To  qatar के  राष्ट्रपति  ने  उद्घोषणाएं  जारी

 की  जिसके  श्रन्तगत  चीनी
 पर  शुल्क  बढ़ाकर  सैंट  प्रति  ste  (100  डिग्री

 पोलेरिटी
 के  कर

 दिया
 गया  तथा

 6.67
 सैंट  से  safe  मूल्य  के  चीनी  श्रायातों  पर

 50  प्रतिशत  यथामूल्य  की  दर  पर  फीस  लगा  दी  6.  67  सैंट  प्रति  पौंड  से  अधिक  लेकिन

 10
 सैंट  प्रति  पौंड  से  श्रनधिक  मूल्य  के  चीनी  श्रायातों  पर  फीस  10  सैंट  तथा  चीनी  के  मूल्य

 के  बीच  के  श्रन्तर  के  बराबर  होगी

 स०  To  श्रमरीका  द्वारा  की  गई  कायंवाही  का  उद्देश्य  यह  समझा  जाता  है  कि  वह

 थोक  घरेलू  कीमत  को  श्रमरीकी  कांग्रेस  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  कीमत  तक  लाना  चाहता  है  ।

 मात्रा  सम्बन्धी  कोई  नये  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाये  गये

 भारत  से  Fo  रा०  श्रमरीका  को  चीनी  के  निर्यात  करने  का  फिलहाल  कोई  विचार

 नहीं  है  ।  स०  रा०  श्रमरीका  को  चीनी  के  निर्यातों  की  संभावनाएं  afar: Sa afaaeat उन  प्रतिबन्धों

 की  सीमा  एवं  किस्म  पर  निर्भर  करेगी जो  do  to  water  wat  वर्ष  के  प्रारम्भ से  बनाये

 रखेगा  |  वह  नये  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  चीनी  करार  के  लाग  होने  की  संभावनाझओं  पर  तथा  इस  बात  पर

 भी  निर्भर  करेगी  कि  यह  करार  श्रन्तर्राष्ट्रीय  चीनी  बाजार  को  स्थिर  करने  में  कहां  तक  सफल

 होगा  ।

 तथा  चालू  अन्तर्राष्ट्रीय  चीनी  करार  में  कोई  श्राथिक  खण्ड  a  उद्देश्यों

 का  उल्लेख  नहीं  है  क्योंकि  यह  करार  तब  तक  के  लिये  श्रंतरिम  रूप  में  लागू  किया  गया  था

 जब  तक  कि  खंडों  सहित  नया  करार  रूप  में  तैयार  न  हो  जाये  ।

 व्यापारिक मिशन  की  भारत  यात्रा

 3389.  श्रीमती  पावंती  कृष्णन  |

 श्री  Fo  लकप्पा
 ह  :

 क्या  बाणिज्य तथा  नागरिक  पूर्ति  शौर  सहकारित्ता  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चीन  ने  भारत  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है  ;

 क्या  परस्पर  व्यापार  बढ़ाने  की  सम्भाव  का  पता  लगाने  के  लिये  चीन  का
 नः as

 कोई  व्यापारिक  मिशन  भारत  श्राया  है  श्रथबा  निकट  भविष्य  aa  की  सम्भावना है  ;

 श्र
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  site  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  aries
 :

 कुछ  चीनी  नेतायों ने  भारत  के  साथ  व्यापार  सम्बन्धों  को  सुधारने  की  इच्छा  व्यक्त

 की  है  ।

 तथा  भारत  के  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रतिनिधियों  जिन्होंने

 1977  में  कैनटन  व्यापार  जेले  में  भाग  लिया  की  गई  चर्चाश्ों  से  ऐसा

 समझा  जाता  है  कि  चीनी  राष्ट्रीय  निर्यात  निगमों  के  एक  प्रतिनिधि  मंडल  का  भारत

 aa  संभव  है  ।

 ah  श्राफ  श्रमेरिका  द्वारा  सहायता  को  पेशकश

 3390:
 श्री  प्रसप्नभाई  मेहता

 :  क्या  बित्त  मंत्री
 यह

 बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  बैंक  श्राफ  भ्रमेरिका  भारत  को  सहायता  देने  के  लिए  बहुत  उत्सुक  है
 AK

 उसने  निवेश  के  लिए  ग्रपनी  रुचि  बता  दी

 यदि  तो  क्या  भारत  ने  इस  पेशकश  का  स्वागत  किया है  ;

 क्या  बैंक  के  पास  कृषि  विकास  में  सहायता  देने  के  लिए  उच्च  स्तरीय  विशेषज्ञता

 यदि  तो  क्या  सरकार  भारत  कृषि  विकास  के  लिए  इस  पेशकश  को  स्वीकार  करने

 के  लिए  सहमत  है  ;  श्रौर

 यदि
 तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 ?

 faa  तथा  राजस्व  ait  बेकिंग  मंत्री  एच०  एस०  भारतीय  fora

 बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  भारत  की  सहायता  करने  के  प्रस्ताव  के  बारे  में  बैंक  श्राफ  WAHT

 से  कोई  पत्न  रिजर्व  बैंक
 को  प्राप्त  नहीं ee  बैंक  श्राफ  श्रमेरिका ने  एर्नाकुलम

 में  श्रतिरिक्त  शाखा  खोलने  के  लिए  एक  श्रावेदन  पत्न  दिया  है  ।

 रिजर्व  बैंक  को  ऐसी  कोई  सुचना  नहीं  है  कि  भारत  में  afar  विकास  में  सहायता

 करने
 का  उच्चतर  का  विशेष  ज्ञान  इस  बैंक  को

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गत  तोन  वर्षों  में  विदेशी  मुद्रा  का  ह. प्रजन

 3391.  श्री
 समर  गह  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  गत  तीन  वर्षों  में

 a  जनता  सरकार  के  पहले  महीनों  में  कमाई गई  विदेशी  मुद्रा  के  ब्यौरेवार  क्या

 faa  तथा  राजस्व  ait  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  माननीय  सदस्य  aah

 निर्यात  से  होने  वाली  ara  aur  weve  aa  की  स्थित  से  है  ।  हमारे  विदेशी  लेनदेनों

 का
 ब्यौरा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  शोधन  शेष  के  ग्रांकड़ों  के  संकलन  के  साथ  ही  उपलब्ध
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 होता है
 ।  अ्रभी  तक  1976.0  तक  के  ही  श्रांकड़े  उपलब्ध  हैं  sic वे  dart  विवरण  में

 गए  इस  के  बाद  की  के  लिए  वाशिज्यिक  श्रासूचना  तथा  सांख्यिकी

 द्वारा  संकलित  निर्यात  सहित  निर्यात के  केवल  श्रनन्तिम  श्रांकड़े  तथा  निर्यात-भिन्न  सकल

 प्राप्तियों  के  श्रनन्तिम
 aq  उपलब्ध  हैं  जो

 नीचे
 दिए  गए  हैं

 रुपए  )

 A

 एएए  ाा  AN.  व

 1976-77  1976-77  1977-78

 निर्यात  5143  2330  2585

 774  909 निर्यात-भिन्‍्न  प्राप्तियां  1586

 TT

 3494 जोड़  6729  3104

 ata Pam,  LN  NN  AO  Se

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  श्रौर  वित्तीय  aearat  का  कार्यकरण

 3392.  श्री  समर  1.0  :
 क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उन्होंने  वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  के  दौरान  सभा
 में  यह  वचन  दिया  था  कि

 राष्ट्रीयकृत  जीवन  बीमा  यूनिट  ट्रस्ट  शर  अन्य  इसी  प्रकार  की  भारत  सरकार
 a न्

 की  वित्तीय  संस्थाओं  की  उनकी  नीतियों  शौर  कार्यकरण  प्रणालियों  on  बारे  में  पुरी

 जांच  की  जायेगी  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या
 कदम

 उठाये  गये  हूँ
 तथा  इस  प्रकार  की  जांच  के

 क्या  परिणाम  निकलें  ;

 मूल्य  वृद्धि  पर  निधंत्रण  के  लिये  थोक  saat fear,  उद्योगों  we  उप  वाणिज्यिक

 कम्पनियों  तथा  निजी  मिर्यात  ale  ब्रायात  एजेंसियों  को  ऋण  देने  पर  नियंत्रण  करने  के  लिये

 सरकार  ने  क्या  नीति  निर्धारित  की  है  ;  श्रौर

 तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  पटेल )
 प्रौर  सरकारी

 क्षेत्र  की  वित्तीय  संस्थाश्रों  की  नीतियों  ate  कार्यचालन  को  शौर  प्रभावी  बनाने  के  प्रयास

 किये  जा  रहे हैं  ताकि  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किय  गए  समग्र  लक्ष्यों  की  पुष्टि  की  जा  सके  ।

 इस  समय  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  att  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों
 के

 कार्यचालन  श्री  जेम्स

 एस०  राज  ौर  प्रोफेसर  एम  ०  एल  ०.  दांतवाला  श्रध्यक्षता  a  गठित  दो

 समितियों  द्वारा  विशिष्ट  रुप  से  समीक्षा  की  जा  रही  इन  समितियों  की  सिफारिशों  को

 महेनजर  रखते  उनके  परिचालनों  में  सुधार  करने  के  समुचित  उपाय  किये  जायेंगे  fea

 वाणिज्यिक  बैंकों  का  निरीक्षण  और  जल्दी-जल्दी  करने  के  लिये  राजी  हो  गया  है  ।
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 श्रौर  रिज  बैंक  की  — ————__. __ RA fe  so
 प्रकार  fi waiter  की  गई  है  कि  यथा सम्भव  मुद्धा  प्रसार  को  नियंत्रित  किया  जा

 परन्तु  साथ  ही  साथ  उत्पादन  श्रौर  निर्यात  में
 वृद्धि  करने  के  लिये  निवेश  बढ़ाया  जा  सके  तथा  आयात  द्वारा  झ्ावश्यव  उपभोक्ता  वस्तुझ्नों ग्रौर  ्रौद्योगिक  कच्चे  माल  की  पुर्ति  (  बढ़ायी  जा  सक े।  बैंकों  द्वारा  ऋण-प्रस्ताथ्रों के  पर्याप्त  मुल्यांकन  के  लिये  प्रक्रिय  यें  बना  ली  गई  हैँ  त।कि  उनके  द्वारा  दी  गई  वित्तीय
 सहायता  अ  विश्यकता  पर  areata  हो  ।  गर-सरक।री  क्षेत्र  को  महत्वपुर्ण  वस्तुझों  पर  दिये गये  नियमित  ऋणों  के  प्रयोजन  के  लिये  ,

 रिज
 बैंक  के  पास  चयनात्मक  ऋण  नियंत्रण  का

 एक  विस्तल  da  भी  मौजूद  है  जिससे  कि  उसे  बैंक  ऋणों  की  सहायता  से  इन  वस्तुप्नों  की
 सट्रबाजी  के  लिये  की  गयी  जमाखोरी  को  पता  लगता है  ।

 श्रधिकारियों  की  विदेश  यात्रा  पर  aa  की  गई  विदेशी
 मद्रा

 3393.  श्री  अनन्त  दवे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  fa

 23-4-77  से  30-9-77  तक  सरकार  के  श्रेणी  एक  के  कितने  oferty  विदेशों
 की  या  पर  गए  थे  ae  उन  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  a5 aT  ;  श्रौर

 क्या  वित्त  विभाग  ने  इस  धनराशि  की  मंजूरी  दी  थी  ?
 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  पटेल  *

 सुचना  एकब्रित  की
 जा

 रही
 है  श्रौर  यथा  शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विदेशों  में  भेजे  गए  अधिका  रियों  पर  व्यय  के  श्रनुमानों  की  fad
 मंत्रालय

 द्वारा
 संवीक्षा  करके  स्वीकृति  दी  जाती  है  ।

 SILIGURI  TEA  AUCTION  COMMITTEE
 3394.  SHRI  CHATURBHUJ  :  Will  the  MINISTER  OF  COMMERCE  AND  CIVIL

 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be’  pleased  to  state
 (a)  whether  Siliguri  Te

 ed  to  him  any  recommendations;
 a  Auction  Committee  (Siliguri  Chai  Nilam  Samiti)  has  present-

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  the  decision  taken  by  Government  thereon  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Main  points  raised  in  the  recommendation  are  as  follows

 (1)  With  a  view  to  reducing  ex-factory  sales,  a  penal  rate  of  sales  tax  should
 be  levied  on  stock  transfers  and  ex-factory  sales  or  sales  on  consignment  basis
 to  other  States.

 (2)  There  should  be  uniform  rate  of  State  sales  tax  on  tea.

 (3)  In  view  of  the  decline  in  tea  prices  in  international  markets,  the  export  duty
 should  be  abolished.

 (4)  In  view  of  the  substantial  increase  in  production,  the  restriction  on  exports
 may  be  removed.

 (5)  A  major  portion  of  the  revenue  from  export  duty  1  y  be  set  apart  to  form
 and a  tea  development  fund  for  development  of  tea  plan  improving

 housing  facilities  for  tea  labour.

 (6)  Agricultural  income  tax  rate  in  the  State न्जप्य्ा  re.  s  should  not  exceed  the  rate  of
 Central  Income  Tax.

 (c)  These  sug.  6&5  1.0 oecti  ons  are  under  consideration.
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 JEWEL  INDUSTRY

 3395.  SHRI  CHATURBHUJ  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state  whether  it  is  a  fact  that  the  Jewel
 Industry  of  the  be  pleased  to  state  whether  it  is  a  fact  that  the  Jewel  Industry  ्

 is
 the

 country  facing  hard  competition  from  other  countries  and  if  so,  the  steps  being  taken
 by  Government  to  give  protection  to  this  industry ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  AKIF  BAIG)  The  overal]  exports  of  Gem  &
 Jewellery  during  1976-77  are  estimated  of  the  order  of  Rs.  266.92  crores  as  against
 Rs.  129.68  crores  in  1975-76.  The  increase  specially  in  diamond  exports  has  been  en-
 couraging  as  it  stood  at  about  Rs.  231.05  crores  during  1976-77  as  against  Rs.  99.08  crores
 in  1975-76.  Exports  of  precious/semi  precious  stones,  also  are  estimated  to  have  increased
 from  Rs.  18.78  crores  in  1975-76  to  Rs.  24:33  crores  in  1976-  77.  While  gem  &  jewellery
 exports  have  generally  shown  good  progress  in  the  recent  past  in  the  face  of  international

 Government  have  taken  the  following  steps  inter  alia  in  the  interests  of
 ihe industry  and  further  growth  of  exports

 (i)  Duty  drawback  :  There  is  5%  auxiliary  import  duty  on  imported  rough  diamonds
 Tn  order  to  make  our  exports  of  polished  diamonds  competitive  in  the  world  market,  Gov-
 ernment  has  allowed  refund  of  duty  drawback  at  the  rate  of  3%  on  export  of  polished
 diamonds  made  against  imported  rough  diamond  of  a  certain  caratage.

 (ii)  With  a  view  to  increase  rough  diamond  resources  particularly  to  the  small  scale
 ‘sector  of  the  trade  for  export  purposes  Government  has  recently  sarcfioned  setting  up  a

 M/s.  Hindustan  Diamond new  Public  Limited  Company  under  the  name  and  style  of
 Company  with  its  head  office  at  Bombay  under  the  Indian  Companies  Act  956.

 As  regards  import  duty  incidence  on  other  precious  and  semi  precious  stones  etc.  the
 ‘matter  is  kept  under  continual  review

 PRODUCTION  OF  OPIUM  IN  CHHABRA  (RAJASTHAN)

 Will  the  Minister 3396.  SHRI  CHATURBHUJ  of  FINANCE  be  pleased  to
 ‘State

 (a)  the  estimated  annual  production  of  opium  in  Chhabra,  Rajasthan;  and

 (b)  the  schemes  being  implemented  for  opjum  growers  with  a  view  to  increase  the
 production  of  opium  in  this  area  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.

 PATEL)
 :  (a)  The  production  of  opium  in  Chhabra  Tehsil  in  Kota  District  (Rajasthan )

 during  the  current  1977-78  Crop-Year  is  estimated  around  22  metric  tonnes  at  70°  consis-
 tency  under  normal  weather  conditions.

 (b)  There  is  no  specific  scheme  for  opium  growers  for  increasing  the  production  of
 opium  in  Chhabra  Tehsil  as  such.  However.  research  work  is  being  done  at  various
 centres  so  as  to  increase  the  per  hectare  yield  of  opium  and  its  morphine  content  and  the
 results  thereof  are  communicated  to  the  opium  growers  by  the  officers  of  the  Narcotics
 Department

 EMPLOYMENT  FOR  TRAINED  PILOTS  DURING  CURRENT  YEAR

 3397.  SHRI  ITSHWAR  CHAUDHRY  will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  state-wise  number  of  trained  un-employed  pilots  at  present

 (b)  the  number  of  unemployed  pilots  provided  employment  last  year;  and

 (c)  the  number  of  unemployed  pilots  propdsed  to  be  provided  employment  during
 the  current  year  ?

 THE
 MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM

 unemploved  pilots  is KAUSHIE:)  :  (a)  The  information  on  state-wise  number  ण  trair
 is  not  in  the not  available,  as  statehood  of  the  candidates  for  C.P.L.  ited  in  any  of

 documents  leading  to  the  issue  of  a  licence.

 (b)  12
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 (c)  13  unemployed  pilots  have  alread
 19  vacancies  are  also  proposed  to  be  filléd

 y  been  employed  in  the  current  year. shortl  Another
 y  by  Ministry  of  Agriculture  an  d  Irriga- tion  for  which  the  unemployed  pilots  are  eligible  for  consideration.

 INCREASE  IN  PRICES  OF  SWEET  IN  DELHI  DURING  DIWALI
 3398.  SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY :  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND -VIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  t  state:

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  fact  that  the  shopkeepers in  the  capital  have  arbitrarily  charged  pr  ices  of  sweets  recently wali:  on  the  occasion  of  ipa-

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  take  measures  to  check  the  practice  of
 selling  ar  ticles  to  the  common  people  by  increasing  prices  thereof  arbitrarily;  and

 (c)  if  so,  whether  Government  propose  to  provide  facilities  to  the  people  by  taking interest  in  giving  some  special  concession  or  i  ॥  arranging  the  sale  of  sweets  etc.  at  con- trolled  rate  on  such  occasions  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  K  -K.  GOYAL)  :  (a)  It  has  been  reported  that
 prices  of  some  items  of  sweets  were  increased  on  the  occasion  of  last  Diwali.

 (b)  Delhi  Administration  has  fixed  the  prices  of  certain  essential  articles  under  the
 provisions  of  the  Delhi  Essential  Articles  (Prices  Control)  Order,  1977,  Under  this  Order
 sweets  are  not  covered.

 (c)  At  present  there  is  no  such  proposal  under  the  consideration  of  the  Delhi  Adminis-
 tration.

 PERCENTAGE  OF  LOANS  ADVANCED  BY  BANKS  FOR  AGRICULTURE  AND
 RURAL  INDUSTRIES

 3399.  SHRI  RAMANAND  Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state

 (a)  the  percentage  of  amount  of  loans  advanced  by  banks  for  agriculture  and  rural
 industries,  yearwise  during  last  three.  years  to  date  to  the  total  loans  advanced  by  them  ;  and

 (b)  the  amount  of  loans,  out  of  it,  advanced  to  small  farmers
 श्

 owning  less  than
 2  acres  of  land  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.
 PATEL)  :  (a)  The  percentage  of  loans  advanced  by  banks  for  agriculture  and  small-scale
 industries  during  last  three  years  to  the  total  loans  advanced  is  as  follows

 nw  ह
 (Rs.  in  Lakhs)

 March  March  March
 1975  1976  1977

 ep  a a  ry

 Percentage  of  loans  to  agriculture  and  small  scale  industries  to
 total  advances  21-5  20-5  20

 ाा  fg  माग  at  ee  to  gtd te

 (Separate  figures  for  rural  industries  are  not  available).

 Jd  111  2.0
 Irmer  ता

 (b)  Direct  finance  to  s  by  all  scheduled  commercial  banks  is  as  f  ol  lows

 (Rs.  in  Lakhs)
 ss  es

 Year  Total  advances  to Upto  2-5  ल
 (as  at  the  end  of  September)  agriculture

 ooo A  एड  क  बक  a
 No.  of  Amount  No.  of  Amount
 A/cs.  outstanding

 Alcs

 1974  686045  5865  90.0  1666070  42319  -21
 1975  917529  9050  6.0  21  193  $4157  52.0

 1976  1402598  14879  -92  3187526  76621  73.0
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 Reserve  Bank  of  India  has  indicated  that  particulars  of  advances  granted  to
 farmers  owning  less  than  2  acres  of  land  are  not  separately  available.

 श्रायकर  को  बकाया  राशि  वसुल  करने  के  लिए  way

 3401.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :  बया  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 देश  में  विभिन्न  ्रायकर  दाताओं  से  mast  की  बकाया  राशि  वसल  करने  के  लिये द

 वर्तमान  सरकार  क्या  उपयुक्त  कदम  उठा
 रही  है

 |

 नई  सरकार  द्वारा  शासन  संभाले  जाने  के  समय  प्रायकर  की  क्‌्ल  कितनी  राशि  बकाया

 थी  श्रौर  तब  से  बाद  में  इस  राशि  में  शर  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ;

 क्या  नई  सरकार  ने  उन  बड़े  व्यापार-गहों  से  श्रायकर  की  बकाया  राशि  वसूल  करनी

 है  जिनके  पिछली  सरकार  से  संबंध  थे  ;

 यदि  तो  श्रब  तक  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  है  ;  शौर

 उन  व्यक्तियों  तथा  फिल्म  उद्योग  के  लोगों  के  क्या  नाम  हैं  जिनकी  झोर

 कर  की  राशि  देय  है  श्रौर  वह  राशि  कितनी  है  ?

 \  az "AILS वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 :  त  31  1977

 शर  30  सितम्बर  1977  की  स्थिति  के  प्राय  की  जिसमें  निंगम-कर  भी  शामिल

 नीचे  दिए  श्रनुतार  हँ  :--

 ५ (्रांकड़  करोड़  रुपयों  मे ं)
 ह  क  ee  अ  अ  ब  ब  ep  ee  नवना नन  Py

 31  माचें  1  977.0  की  30  सितम्बर  1977  1  1977  सं

 स्थिति  कें  झनुसार  की  स्थिति  के  भ्रनुसार
 0  सितम्बर  1977

 की  अ्रवधि  में  वृद्धि
 a  YO  GS  न्य  SY  विला  SY  Sw  gee

 सकल  बकाया  873.  56  1047.  24  173.  68

 शुद्ध  बकाया  569.  84  719.78  149.94

 i et  a  NS  PT  TR  ा  ee  लल  हन

 कर  की  बकाया  का  तथ्य  एक  निरंतर  चलते  रहने  वाला  तथ्य  है  ।  हालाकि  किसी

 वित्तीय  वर्ष  के  प्रारंभ  में  बाकी  पड़े  कर  की  वर्ष  कें  श्रत्त  तक  पर्याप्त  मात्रा  में  वसुली/कमी

 हो  जाती  तथापि  बकाया  की  रकमें  मुख्यतया  इस  वजह  से  पुन  बढ़  जाती  हैँ  कि  वर्ष  के

 दौरान  जारी  की  गई  कर  की  नयी  मांग  के  एक  भाग  को  श्रतेक  कारणों  से  पूरी  तरह  वसूल

 नहीं  जा  सकता  है शर  वह  रकम  वर्ष  के  श्रन्त  तक  कर  की  नई  बकाया  बन  जाती

 प्रत्येक  मामले  की  वस्तु  स्थिति  पर  fae  करते  हुए  कर  की  बकाया  को  वसूल  करने

 के
 लिए

 सम्बन्धित  आयकर  प्राधिकारियों  द्वारा  झ्ायकर  श्रधिनियम  1961  के  उपबंधों  के  अ्रनुसार
 समय-समय  पर  समुचित  उपाय  किए  जाते  इन  उपायों  में  निम्नलिखित  उपाय  शामिल

 कर  की  अदायगी  विलम्ब  से  करने  के  कारण  ब्याज  लगाना  ;

 (zr)  कर  को  अदायगी  नहीं  करने  के  कारण  त्र्थ  दण्ड  लगाना  ;
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 डिक

 (Saka)

 बाकीदार  aT  प्राप्य  कसो  का  ग्रधिग्रहण
 क

 द  तथा

 सम्पत्तियों  का  अधिग्रहण  तथा  उनकी  बिक्री |

 अझायकर  ula  wise  की  बंकाया  वसूल  करने/उसमें  कमी  लगने  की

 वाही  पर  विशेष  ध्य।न  देने  वे  लिए  प्रशासनिक  तौर  पर  कहा  गया  बड़े  मामलों  में  बकाया

 की  वसुलो|उसमें  कमी  लाने  की  प्रगति  पर  भी  विभाग  के  वरिष्ठ  giant  सिंगरानी  रखते

 हँ  ।

 )
 > अर  ऐसे  व्य।पारिक  घरानों  के  बारे  में  कोई  निश्चित  सूचना  नहीं  G

 afe  माननीय  सदस्य  किन्हीं  खास  व्यापारिक  घरानों  से  वसूल  की  गई  अयव र  की

 बकाया  के  बारे  में  सुचना  चाहत  हैं  तो  वह  एकब्रित  करके  प्रस्तुत  की  जायगी  |

 a जिन  व्यक्तियों  को  तरफ  अ्रायकर  की  बकाया  ट  उन  की  संध्या  बहुत  बड़ो  है

 श्र  wafer  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  इसको  cafe  करने  में  काफी  समग्र  श्रौर

 श्रम  लगेगा  |  यदि  ada  सदस्य  किन्हीं  विशेष  कर-निर्धारितियों  के  बारे  में  सुचना  wed
 a.

 हूँ  तो  वहू  एकब्रित  करके  प्रस्तुत  को  जायगी |

 AGREEMENT  WITH  TANZANIA  FOR  IMPORT  OF  RAW  CASHEWNUTS

 3403.  SHRI  BHANU  KUMAR  SHASTRI  Will  the  Minister  of  COMMERCE

 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  during  the  visit  of  the  Foreign  Minister  to  Tanzania  an

 agreement  was  concluded  for  the  import  of  raw  cashewnuts;  and

 (b)  if  so,  the  quantity  of  the  cashewnuts  to  be  imported  this  year  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL

 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  ARIF  BAIG)  :  (a)  &  (0)  No  formal  agree-
 ment  was  concluded  during  the  visit  of  the  Foreign  Minister  to  Tanzania  for  import  of

 However,  there  was  a  general  consensus  that  subject  to  the  availability taw  cashewnuts.
 of  an  exportable  surplus  of  raw  cashewnuts  an  d  provided  that  India,  paid  competitive

 price  determined  by  the  weighted  index  formula,  preference  would  be  given  by  Tanzania  to

 India  in  its  export  of  raw  nuts.

 इण्डियन  एयर  लाइन्स  में  श्रमिक  असन्तोष

 3404.  श्री  एम०  कल्याणसुन्दरम  |

 Paar  पर्यटन  श्रौर  नागरिक  विमानन  मंत्री  यह  बताने
 श्री  राजकेशर  सिंह  :

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गत  कुछ  महीनों  से  इंडियन  एयरलाइन्स  में  श्रमिक  श्रसन्तोष  व्याप्त
 है

 |

 और

 यदि  तो  इस  असन्तोष  के  मुख्य  कारण  क्या  हैँ  ् तार  विवाद  को  हल
 करने

 के  लिंए  क्या  उपाय  किये  गय  हें  या  किये  जा  रह  हैं
 ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम
 :  ax  सितम्बर

 और  1977  के  महीनों  के  कमंचारियों  के  कुछ  दर्गी  द्वारा  यदाबव द्  बाम  az

 कर  देने  ,  एकदम  श्रचानक  हड़ताल  We  कर  काम  रोक  कर  as  यिमानुसार  काम
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 orfe  जैसे  —-— qs  ग्रपनाए  गए  जिनमें  कुछ  अरन्य  एसे  कार्य  भी  सम्मिलित  थे  जो

 ्य गिक  विवाद  19417  के  अनुसार
 व्यस्ताल
 टड़नारी  क  कोटि  दि  अझ्रात

 इनके  मुख्य  कारण  निम्नलिखित  मांगें  थीं  ~~

 (1)  manta  (  ex-gratia  )  श्राधार  पर  20  प्रतिशत  बोनस  की  अदायगी  ;

 दो  तकनीशियनों  के  विरुद्ध  निलंबन  meat  को  वापिस  लेना (11)

 (ii)  वरिष्ठ  सुरक्षा  अधिकारी  जिसने  एक  चपरासी  को  कारपोरशन  की  कुछ

 खानपान  सामग्री  के  साथ  पकड़ा  इस  शभ्राधार  पर  निलंबन  कि  उसने  चपरासी

 को  मारा

 (iv)  समयों  पर  भत्ते  के  बदले  छुट्टी  के  संबंध  में
 कु

 श्रौर  अधिक

 बचाव  वस्त्र  तथा  wer  छीटी-मोटी  समस्याएं

 (v)  शिफ्टों  में  काम  करने  वाले  जर्मचारियों  की  सख्या  के  ी  रखना  ।

 कई  वार  बादचीत  एव  विचार-विमर्श  करने  के  काम  रोक  कर  बैठने  रक  हड़ताल

 5  1977  की  सायं  से  वापस  ले  ली  गयी  तथा  समस्या  संबंधी  अ्रांदोलन  को

 a  1977  को  वापस  ले  लिया  इस  वात  पर  सहमति  हुई  कि  उत्पादन  से  सम्बद्ध

 फार्मले  के  बारे  में  यनियनों  के  प्रस्तावों  पर  बातचीत  करने  लिए  श्राई०ए  टी  ए  ०|

 के  प्रतिनिधियों  तथा  प्रबंधकवर्ग  के  बीच  एक  संयुक्त  बैठक  श्रायोजित  की

 जायेगी  |  बातचीत  चल  रही  इस  यूनियनें  8.  33  प्रद्रतशत  की  दर  अणग्रहपूर्वक

 ग्रदायगी  स्वीकार  करने  पर  सहमत  हो  गयी  है  ।

 इंडियन  एयरल।इंस  के  प्रबंधकवर्ग  की  हमेशा  यह  कोशिश  रही  है  कि  ऐसे  विवादों  का

 निपटान  द्विपक्षीय  बातचीत  द्वारा  सौहार्दपूर्ण  ढंग  से  किया  जाए  ।

 दीवाली  से  पहलें  वनस्पति  के  बाजार  भाव

 3405.  डा०  मुरली  मनोहर  जोशी :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नवम्बर के  महीने  के  प्रारम्भ  में  हो  राज्य  व्यापार  निगम  ने  वनस्पति

 ताशों  को  सप्लाई  किये  गये  सोयाबीन  तल  की  कीमत  में  काफी  कमी  कर  दो  परन्तु

 ग्राम  लोगों  को  सप्लाई  किये  वनस्पति  की  कीमत  में  दीवाली  से  पहले  काफी  कमी  ||

 हुई

 {
 1977  से  1977  तक  की  झ्रवधि  में  प्रत्येक  महीने  राज्य  व्यापार

 निमम  ने  वनस्पति  निर्माताप्नों  को  किन  किन  दरों  पर  सोयाबीन  तेल  दिया  था  अर  इन

 महीनों  में  से  प्रत्येक  महीने  श्राम  लोगों  को  किस  बार  भाव  पर  वनस्पति  दिया  गया  था  और

 सरकार  द्वारा  दिये  गये  वचन  के  श्रतुसार  दीवाली  से  पहले  वनस्पति  के  बाजार

 भाव  म  कमी  न  करने  के  क्या  कारण  है  ।

 वाणिज्य
 तथा  नागरिक  gta  और  सहकारिता  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  :

 ७५
 व  अयातित  सोयाबीन  a पथ त्न  a  ग  मूल्य  पहली  1977  से  6,500  रुपये  से
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 घटाकर  5,  950  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  गया  था  उसके  अनुरूप  उद्योग  ने  उसी

 तारीख से  वनस्पति  घी  के  16  5  किलोग्राम  टीन के  मूल्य  को  उत्पादन  शल्क  सहित

 158/-  रुपये
 से  घटाकर  करना  स्वीकार  किया

 राज्य  व्यापार  निगम  ने  श्रप्रेल से  1977  की  श्रवधि  के  दौरान  वनस्पति

 विनिर्माताओं  को  सोयाबीन  तेल  की  सप्लाई  जिन  मूल्यों  पर  की  वह  तथा  16.5  किलोग्राम

 के  टीन  के उस  समय  के  बाजार  भाव  संलग्न  विवरण  में  दिय हे  ।

 विवरण

 नाप  जत  कण  कण  बिनती  कत  त  थ  लत  नए  कलर  eC  अवन  जय  नन  es  ce  धन

 सोयाबीन  16.5
 कि

 ०
 ग्राम  के  वनस्पति

 घी  के  टीन  का  खुदरा त्य
 तल  का  मूल्य  खुदरा  व्यापारी  का  लाभ  तथा  स्थार्न.य

 रुपय  प्रति  कर  भी  शामिल हैं  )*

 मीटरी  टन

 ह ee  Re  eS  व  SS  SS  GS  ce  SY  Gee  Qe  se  ce

 रुपय
 में  )

 ee I NY SY SS  अ  ि  य  य  य  EN  Se  SO  SO GH  Ce  Ge  SN  क  Sl

 दिल्ली  म्रागरा

 SS ES

 दो  ब्राण्ड

 a a ee I SS eS

 oe ee ee Oo  य  अ  SP  Sen

 1977  6000.00  159  14  158.61  180.00  173.00

 1977  6000.00  163  55  163  02  172  00  178  00

 1977  6000.00  163  55  163  02  171  25  175  00

 61  169  01  165  25  162  00 1977  8250.00  159

 (1)  15%  मांग

 (11)  75%  मांग  6500.00

 1977

 (1)  तथा  (11)  163  55  158  82  167  00  163  00

 1977

 (1)  तथा  (11)  158  88  155  20  167  25  161  00

 31  1977

 160.  00  158.00
 (i)  तथा  (ii)  151.  00  150.  20

 अपाप्य नवम्बर  1977  5950.00  151.00  150.20  155.  00

 नन  चलन  rr  ne  ce  ee  ce  ee  ce  eS  निणाा

 tata  :  बाजार  कूचना  वनस्पति  विनिर्माता  एसोसिएशन  से  ली  गयी  है  ।
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 18  1898  (AF)  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न

 PAPER  LAID  ON  THE  TABLE

 भारतीय  श्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  द  प्राधिकरण  :  अधिनियम  के  अधीन  जारी  गई

 शधिसूचनायें  ।

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM

 KAUSHIK)  I  lay  on  the  table  of  the  House  a  copy  each  of  the  following  Notifications

 (Hindi  and  English  version)  under  sub-sectiom  (3)  of  section  36  of  the  International  Air-

 ports  Authority  Act,  1971

 भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  श्रड्डा  प्राधिकरण

 1977,  जो  दिनांक  18  1977  के  भारत  के  usa  में  अधिसूचित  संख्या  सा ं०

 त्राण  775  में  प्रकाशित हुए  al

 भारतीय  श्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  rest  प्राधिकरण  का
 वार्धिक

 1977,  जो  दिनांक  18  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  संख्या  सा०

 mio  776  में  प्रकाशित  हुए  थ े।

 में
 रखे  संख्या  एल ०  टी०  1299/77 |

 कम्पनी  1956

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLY  AND  COOPERATIVE  (SHRI  KRISHNA  KUMAR  GOYAL):  I  lay  on  the
 Table  of  the  House  a  copy  each  of  the  following  papers  (Hindi  and  English  Versions)
 under  sub-section  (1)  of  Section  619A  of  the  Companies  Act,  1956

 भारतीय  काजू  निगम  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1976-77 के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा ।

 भारतीय  काजू  निगम  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1976-77  का

 बार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रण

 परीक्षक  की  टिप्पश्रियां  |

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०

 1300/77]

 भारतीय  राज्य  रसायन  तथा  भेषज  निगम  नई  दिल्ली  के  1

 1976  31  1977  तक  की  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 भारतीय  राज्य  रसायन  तथा  भेषज  निगम  नई  दिल्‍ली  का  1

 1976  से  31  1977  की  अवधि  का  aren

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणिया ं।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०  1301/77]

 केंद्रीय  उत्पाद-शुल्क  19  44  के  अन्तगंत  जारों  कीं  गईं  अधिसूचनाएं

 मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  मैं  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क

 1944  के  wera  जारी  की  गई  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं
 लथा स  क  ह  अंग्रेजी  संस्करण )

 की  एक-एक  प्रति  सभापटल  पर  रखता  हूं  ।

 143



 Papers  laid  on  the  Table  Agrahayana  18  1899  (Saka)
 ब क ुल्‍एए। ए 00001 सय... ..िन>>ननमययारयमयननन्रययाा- ि... 11171

 सा०  साप  नि०  562  जो  दिनांक  9  ह  1977  क  भारत  क

 में  प्रकाशित हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  सां० नि०  565  से  जो  दिनांक  11  1977
 के  भारत

 के  राजपत्न में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक
 व्याख्यात्मक

 ज्ञापन ।

 सा  सां०  नि०  573  (
 = 2  जो  दिनांक  12  WTS,  1977  व  भारत  क  राज

 पत्र
 में

 प्रकाशित  हुई ई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  सा ०  नि०  arse  )  सार  576  (  ्  )  जो  दिनांक  106  1977

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  arm

 (14  सा०  सां०  नि०  578  च् 2  तथा  579  (  ्  जॉ  दिनांक  18  1977 के

 भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 (s:)  सा०  ato  नि०  602  (  i)  )  जो  दिनांक 3  सितम्बर  1977  क॑  भारत  क

 पत्र  में  प्रकाशित हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन  ।

 ato  नि०  श्रा०  608  (
 प् ्  )  जो  दिनांक  3  सितम्बर  1977  के  भारत के

 राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 ato  ato  नि०  610  जो  दिनांक  15  सितम्बर  1977  के  भारत  के

 राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०
 सां०  नि०  611  जो  दिनांक  17  1977

 के
 भारत के

 पत्र
 में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 सा०  ato  fro  670  (  ~~)  जो  दिनांक  2  भारत

 पत्न  में  प्रकाशित  हुई  थीः  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 (2)  वित्त  1977 की  धारा  40  के  भ्रत्तर्गत  जारी  की  गयी  श्रधिसूचना

 संख्या  सा०  सां०  fro  574  तथा  श्रंग्रेजी  की  एक  दिनांक

 12  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हई  थी  ।

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1302/77]  |

 (  3)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  श्रन्तर्गत  श्रधिसूचना  संख्या

 सा० सा  ०  723  तथा  श्रंग्रेजी  की  एक
 दिनांक  30

 1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 [ wearer  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1303/77]

 (4)  भारतीय  शझ्रौद्योगिक  विकास  बैंक  1964  की  धारा  23  की  उपधारा

 के  30
 (5)  ae  धारा  18  की  (5)  के

 श्रन्तर्गत  भारतीय
 श्रौद्योगिक  विकास

 1977  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक

 प्रति तथा  सामान्य  निधि  श्रौर  विकास  सहायता  निधि  के  लेखापरीक्षित  लखे

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1304/77]
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 9  1  वि  राज्य  सभा  से  संदेश

 =

 ाा
 लोक

 ले
 लखा  समिति  के  विवरण

 सी  OF  PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE
 क

 सभा  पटल  पर

 क्

 एम  ०  CSIHASTABY  में  लोक  लखा  समिति  का  निम्नलिखित

 (1)
 नेशनल  एण्ड  प्रिन्डलेज  an  के  सम्बन्ध  में  लोक  लेखा  समिति  के  1764  प्रतिवेदन

 लोक  में  दी  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गयी  कार्यवाही

 के  बारे  में  समिति  लोके  के  प्रतिवेदन  के  श्रध्यया  1

 3
 दी  गयी  सिफारिशों  पर  की  गयी  कार्यवाही  सम्बन्धी  उत्तर  श्रौर  श्रध्याय  5

 @  गई  सिफारिशों  प्पर  सरकार  के  श्रन्तिम  उत्तर  दशनि  वाला  विवरण  ।

 (2  विदेशों में  माइलों  की  खरीद  के  सम्बन्ध में  लोक  लेखा  समिति के  159a

 प्र  लोक  में  दी  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा

 कार्यवाही के  बारे  में  लोक  के
 प्रतिवे

 द

 mara  1
 में  दी  गई  सिफारिशों  पर

 की
 गई  कार्यवाही  सम्बन्धी  उत्तर

 श्रौर

 ग्रध्याय 5  में  दी  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  के  afar  उत्तर  दशनि  पाला —
 बिवरण  |

 an

 (9) sera शुल्क  राजस्व  की  छूट  तौर  परित्याग--एथिल  श्रत्कोहल  के
 ग्रायात

 के

 सम्बन्ध  में  लोक  सभा  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन  लोक

 ा

 me wrearer FH art oF aferfar mega «1 A at ae fame पांचवी  लोक  के  प्रतिवेदन श्रध्याय  1  में  दी  गयी  रि

 ial
 र

 की

 गयी  कार्यवाही  सम्बन्धी  उत्तर  site

 5

 में  दी  गईं  सिफारिश
 के  उत्तर  दर्शनि  वाला  विवरण  ।

 (4)  रोजगार  द्र्त  जना  वाला 1 क सम्बन्ध  में  ao  mam  समिति  के  ip  uf

 लोक  में  दी  गई  सिफारिशों पर  सरकार  द्र
 की  गयी

 प्रतिवेदन के के  बारे  में  समिति  लोक  के  228

 mara  1  में  दी  गयी  सिफारिशों  पर

 की
 गई

 कार्य  वाही
 उत्तर  श्रौर

 ग्रध्याय  5  में  दी  गई  सिफारिशों पर  सरकार  के  उत्तर  दशनि  वाला

 विवरण
 सप्तम

 ee  ee

 राज्य  सभा  स  सदश

 SSAGE  FROM  RAJYA  SA

 सचिव
 झ  राज्य

 सभा  के  सचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेश  की  चना  देनी

 अधीन
 सभा

 के  प्रक्रिया  तथा  संचालन  नियम के  नियम  12
 के  उपबन्धों  के

 किक  कमी
 को

 द
 दुचित  को  था  ह ब्लाक  दिया  जाता  हैं

 राज्य  सभा

 1977  की  अ्रपनी  बैंटक  लोक  सभा  द्वारा  29  77  को  पास

 किए
 एण्ड नन ॥ #६

 केबन  आफ  इंडिया

 थ

 लिमिटेड  |

 sr
 क

 बग

 भोर
 के  सहमत  हई

 |
 wi  fs  fe
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 Business  of  the  House
 December

 9,  1977

 vv  दि  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 22at  प्रतिवेदन

 श्र  ato  एम ०
 स्टीफन  :

 मैं  राजधानी  एक्सप्रेस  के  सम्बन्ध में  लोक  लेखा  समिति

 के
 प्रतिवेदन  लोक  @  दी  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  am  की  गई

 कार्यवाही  के  बारे  में  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 ्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बम्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  THE  WELFARE  OF  SCHEDULED  CASTES  AND  SCHEDULED
 TRIBES

 दूसरा  बारहवा  प्रतिवेदन

 श्री  सूरजभान  (aFaTeT )  :  मे  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण

 सम्बन्धी  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  तथा  हिन्दी  प्रस्तुत  करता

 हू ५

 (1)  गृह  गांव  मौलाना  बुद्चुक  श्रौर  (11)  गांव

 इमली  कौर  में  श्रनुसुचित  जातियों  पर  श्रत्याचारों के  सम्बन्ध  में  समिति

 के  प्रतिवेदन  लोक  aa  गई  सिफारिशों  पर  सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  दूसरा  प्रतिवेदन  |

 (2)  शिक्षा  तौर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  दिल्‍ली  संघ  राज्य-क्षेत्

 में  aga  जातियों  ak  श्रतसूचित  जनजातियों  के  लिए  शिक्षा  सुविधाओं  के

 सम्बन्ध  में  समिति  के  प्रतिवेदन  लोक  में  दी  गई  सिफारिशों

 पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  बारहवां  प्रतिवेदन  ।

 सभा  का  काय

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मन्त्री  रवीद्र  :
 मैं  श्रापकी  श्रनुमति  से

 घोषा  करता  हूं
 प्
 नि  12  1977  से  श्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  में  निम्नलिखित

 कार्य  लिया  जायेगा

 (1)  श्राज  की  कार्य  सूची  से  art  ले  जाये  गए  सरकारी
 कार्य

 के  किसी
 भी

 मद  पर
 विचार  |

 (2)  विचार  तथा  पास
 करना

 ——

 उच्चतम  न्यायालय  संशोधन  1977

 स्थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  शौर  oid  1977,  राज्य

 सभा  ढारा  पास  किए  गए  रूप

 बहुराज्य  सहकारी  सोसाइटी  1977
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 1858  18985
 समा  का  काय

 1)  दो  गम्भीर  रल  दूर्घटनाध्ा  पर  वण्तव्य  के  बारे  मे  प्रस्ताव  पर  चर्चा

 (4)  रेलवे  afer  समिति  के  प्रतिवेदन  के  वारे
 म

 प्रस्ताव  पर  चर्चा

 (5)  नदी  बोई  1977  राज्य  सभा  द्वारा  पास  गए

 रूप  में--विचार  तथा  पास  कराना

 »  निम्नलिखित  मदों  को  भी  लिए  जाने  का  प्रस्ताव  है

 मरकार  द्वारा  लोक  सुरक्षा  प्रध्यादेश  पर  सोमवार

 12  1977  को  4  बजे  ६ हु  प०  पर  चर्चा

 सृन्दरबन  की  समस्याश्रों  पर  बुधवार  14  दिसम्बर  1977  को  4  बजे

 Ho  To  पर

 FFF]  में  गंगा  के  पानी  के  बंटवारे  पर  बंगला  शदेश  के  साथ  हुए  समझौते

 पर  गरू्वार  15  दिसम्बर  1977  को चर्चा ।

 ait  पो०  जो ०  मावलंकर  :  में  सरकारी  कार्य  के  बारे  दो  बातें  कहना  चाहता

 हं  पहला  सरकार  ने  पिछले  सत्र  में  यह  श्राश्वा  सन  दिया  था  कि  इस  सत्न  में  श्रनेक  विधेयक
 जैसे

 मी  सा

 की  दलबदल  रोक  संविधान  (  संशोधन  )  विधेयक  श्रादि  पेश  किए  जाएंगे  परन्तु

 उन्हें wet  तक  पेश  नहीं  किया  गया  |  सरकार  उन्हें  सत्र  के  श्रन्तिम  दिनों  में  पेश  करती  है  जिससे  उन  पर

 विचार  करना  कठिन  हो  जाता  सरकार  ने  यह  नहीं  बताया  है  कि  दल  बदल  रोक  faran

 कब  लाया  जायगा  ।  इस  संबंध  में  कोई  कानन  न  होने  से  कांग्रेस  श्रौर  जनता  पार्टी  इसका  लाभ  उठा

 रही है
 ।

 जनता  पार्टी
 ने  गुजरात  के  मुख्य  मंत्री  चिमन भाई  पटेल  जैसे  व्यक्ति

 को
 अरपन दल

 दल
 म  शामिल कर  लिया  है  यह  सब  दल-बदल  रोक  विधयक  न  लाये  जाने  के  कारण  हो  रहा  है  ।

 नव
 निर्माण  झांदोलन  के  दौरान  गूजरात में  100  से  श्रधिक  लोग  मारे गए  यह  सब

 चिमन
 भाई

 पटल
 के  मुख्य  मन्त्रिव  काल में  हुया  था  ।  मुझे  यह  जानकर  धक्का  लगा  है  कि  जनता

 पार्टी  ने  एसे  व्यक्ति को  अपना  सदस्य  बनाया  है  ।
 इन्हीं  चिमन

 भाई  पटल  ने  पिछले  लोक  सभा

 चुनावों में  मुझे  हराने  की  अ्रसफल  कोशिश  की  थी  ।  इसीलिए  में  चाहता हूं  कि  दलबदल  रोक  विधेयक

 लाया  जाये  ताकि
 सरकार  एसे  व्यक्तियों

 को  झपने  दल  में  शरण  न  दे  जनता  पार्टी
 को

 भ्रपने  सिद्धान्त

 तथा  ग्रादश के  TST  रहना  चाहिए

 श्री  वयालार  रवि
 :  इस  सभा  में  यह  ade  लगाया  गया  था  कि  पिछली  सरकार

 ने  गुप्तचर  विभाग  का  उपयोग  राजनीतिक  नेताश्ों  भ्रौर मं  तियों
 पर  निगाह  रखने

 केलिए  किया  था

 हमें यह  जानकर  थ नाश्चय  हु
 है  कि  वर्तमान  सरकार

 भी  ए
 सा  कर  रही

 मुझे इस
 बात

 की
 श्राशांका

 हि  कि  गूप्तचर  विभाग मुझ  पर  तथा  कांग्रेस दल  पर  निगाह  रख  हुए  हैँ
 ।  में

 ने  इस
 संबंध

 में  ग्रापसे

 कर्षण  सुचना  भेजी  थी  ,  हरियाणा सरकार  ने  200  श्रादमी  यहां भेज  हैं  केन्द्रीय  सरकार  के

 गुप्तचर  विभाग
 अर  राज्य  सरकार की  पुलिस  के  सम्बन्ध  में  यहां  चर्चा  की  जानी  चाहिएं  ।

 श्री  alo  के०  चन्द्रप्पन  :  मंत्री  ने  पिछली  बार  चर्चा  के  दौरान  बताया

 था
 कि

 त्वावनकोर  के  भूतपूर्व  रियासत  में  पुन्नाप्परा  वयालर  भूतपूर्व  निजाम  के  विरुद्ध

 तेलंगाना
 सशस्त्र  मालाबार  के  भोपला  विद्रोह  को  स्वाधीनता  संग्राम  का  भ्रंग  नहीं  मामा

 जायेगा  ।  इससे  इस  सभी  को
 दुख  हमने इस  बारे में  सुचनाएं  भेजी  हैँ  ।  अ्रगले  सप्ताह  इस  विषय

 पर  चर्चा  की  जानी  चाहिए
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 श्री  मोहम्मद  शाफो  कुरेशी

 (

 ह
 ग्तचनाग

 )  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  attra

 संशोधन  विधेयक
 इस

 सत्र
 में  लाया  जायेगा

 या  नहीं
 ।  मेरा matte है  कि  इस  पर  चर्चा  करने  के

 लिए  तीन  घंटे  का  समय  निर्धारित  किया  जाय े।

 नियम  377  के  Mata AAT मामल

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधींशों  के  लिय  आचार  सहिंता  बनाने  के  लिय

 at  श्यामनंदन  मिश्र  (aera)  म सभा  का  ध्यान  एक  एसे  मामले  की  me  श्राकषित
 करना

 चाहता  हूं  जिससे  लोगों  में  काफी  चिन्ता  उत्पन्न  हो  गई  10  श्रक्तूबर  को  भारत  के  मख्य

 न्यायाधीश ने  सभीਂ  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायाधीशों  को  एक  परिपत्र  जारी  किया  है
 जिसमें  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों के  लिए  एक  श्राचार  संहिता  तैयार  करने  के  लिए  क

 गया
 है

 ।  इससे  उन  लोगों  को  श्राशचयं  तथा  दुख  हुआ  है  जो  हदय  से  न्यायापालिका  की

 स्वतब्रता  तथा  गरिमा  को  बनाए  रखना  चाहते  ह  ।

 इस  सुझाव  कि  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को  श्रनृशासित  किया  जाय  ale  उनके  लिए

 एक  श्राचार  संहिता  तैयार  की  जानी  जिसे  न्यायाधीशों  की  एक  समिति  लाग  कही

 मनोवृत्ति  परिलक्षित  होती  है  जो  कि  श्रापात  स्थिति  के  दौ  रान  देश  के  प्रत्येंक  समुदाय  के  लिए  (  निर्धारित  )
 ह  ह

 कथित  स्वैच्छिक  संहिता  '  में थी  ।

 उच्चतर  न्यायपालिका  का  इतहास  भारीदबाव  के  समय  भी  सदैव  ऊंचे  स्तर  का  रहा  है

 री  करना झौर  समूचित  वातावरण  में  भी  इसमें पूर्ण  स्वतंत्रता  की  भावना रही  है  ।  यह  परिपत्र

 अवांछनीय  ही  नहीं  श्रपितु  यह  उनकी  सरासर  बेइज्जती  करना  इससे  न्यायापालिका  की

 न्यायनिष्ठा  को  भी  श्राघात  पहुंचता  हैजो  कानून  का  मुख्य  ग्राधार

 संविधान  के  भ्रन्तगंत  उच्चतर  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  नियवित  राष्ट्रपति  द्वारा  की  जाती

 है  झ्रौर  इसके  लिए यह  अवश्यक  है  कि  उनमें  उंची  योग्यता  तथा  विशिष्ठता  हों  ।  इसी  तरह  संविधान

 जा  सकता के  ज ग्रन्तगत  निर्धारित  विशेष  प्रक्रिया  द्वाराही  किसी  न्यायाधीश  को
 हटाया

 ज

 धीशों  को  श्रपने  पद  की  शपथ  भी  दिलाई  जाती  है  जिसके  भ्रनुसार  उन्हें  श्रपना  दायित्व
 ईमानदारी

 से  निभाना  पड़ता है  tafe  इसके  लिए  कोई  प्रौर  मापदंड  निर्धारित  किया  जाता  तो  इसका  wet  यह

 होगा  कि  संगत  संवैधानिक  उपबंध  की  गरिमा  का  श्रपमान  किया  जा  रहा  है  या  शपथ  की  पवित्नता

 नऋ pee
 का  किया  जा  रहा  है  श्रौर  साथ  ही  श्रप्रत्यक्ष  रूप से  राष्ट्रपति  के

 चयन  की  भी  उपेक्षा

 परिपत्र  पढ़कर  मुझें  इस  बात  की
 बहुत

 चिता  हुई  है  कि  सरकार  उन्हीं  व्यवितयों  के  हाथ

 मजबूत  करना  चाहती  है  जिन्होंने  इस  बारे  में  पेशकश  की  थी  सरकार  उनकी च  च  ्  र्  सहायता  के  लिय

 कानून  भी  बनाने  को  त तैयार है  ।  मेरी  मांग  है  कि  सरकार  इसस्थिति  को  स्पष्ट  करते हुये

 aq  दे  ।
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 के  प्रमत्त  i  ——

 दो  कोहनूर  मिल्स  द्वारा  सेन्ट्रल  बेंक  आफ  इंडिया  के  साथ  कथित  धोखा  घड़ों

 श्री  ज्योमर्य  बसु  ( srraus  :  महोदय  इस  लोक  सभा  के  श्रारम्भ  में  मेने  सभा

 में  कहा  था  कि  कपाड़िया  वंधु्नों  की  कोहिनूर  मिल
 ने  सेंट्रल  बेंक  श्राफ  इण्डिया  के  20  बल्कि

 26  करोड़  रुपये  सार  लिये  हैँ  ।  इस  जालसाजी  में  श्री  संजय  कपाडिया  सेंट्रल  बैंक
 के  कुछ

 अघिकारियों  भ्रौर  अरन्य  का  हाथ  था  ।  इसमें  रिज  बेक  के  दो  ग्वनरों  का  भी  हाथ  था

 जिसमें  से  एक  qa  कहीं  दूसरी  जगह  गर्वनर  है  ।

 मुझे  ज्ञात  gar  है  कि  इस  मामले  की  जांच  पुरी  हो  गई  है  तथा  उसमें  गम्भीर  श्रनियमितताएं  पाई

 गई  हं  ।  ग्रन्य  व्यक्तियों  के  साथ  रिजर्व बैंक  के  वर्तमान  डिप्टी  गवर्नर  श्रौ  र  सेटल बैंक  के  चेयरमंन  को भी

 दोषी  पाया  गया  है  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  इस  काण्ड  में  सभी  व्यवितयों  के  साथ  श्री  संजय  गांधी

 का  बड़ा हाथ  था  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  उक्त  रिपोर्ट  को  सभा  पटल  पर  रखा  जाय े।

 कांग्रेस  को  आन्नद  मार्ग  के  लाथ  तुलना  सम्बधी  विदेश  मंत्री  का  कथित

 श्री  श्रो०  पी०  श्रलगेशन  )
 :  महोदय  नियम  377  को  निष्काम  कमे  कहना  अधिक

 उपयुक्त  होगा  क्योंकि हम  जो  कछ  कहते  हैं  सरकार  पर  उसकी  कोई  प्रतित्रिया  नहं  होती  ।  यह

 स्थिति  cast  शासनकाल  में  तो  ठीक  थी  किन्तु  वर्तमान  परिस्थितियों  में  उस  स्थिति  को  faa

 प्रकार  श्रायोजित  नहीं  ठहराया  जा  सकता  |

 मेरा  दूसरा  निवेदन  यह  है  कि  नियम  377.0  सभा  की कार्यवाही  को  विनियमित करने  के  लिये

 है  ताकि  नियंत्रित  करने  के  लिये  ।  इसके  भ्रन्तर्गत  हमें  संक्षेप  में  मामला  उठाने  तथा  उसके  कारण

 बताने
 की  अ्रनुमति है  ।  किन्तु  कल  तब मुझसे  उसका  विवरण  देने  के  लिय  कहा

 गया
 जो  मैं  कहना

 चाहता था  तो  मुझे  बहुत  OAT  श्रतः  मेरा  श्रापसे  निवेदन  है  कि  श्राप  सदस्यों  से  मामला

 उठाने
 से  पुर्व  वक्तव्य  देने  का  श्राग्रह न  करें  ।

 मझ  भ्रत्यंत  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  विदेश  मंत्री  ने  ग्वालियर  में  प्रैस  संवाददाता  झ्रों  के

 समक्ष
 कांग्रस  पार्टी

 की  श्रानन्द  मार्ग  से  तुलना  की  ।  संवाददाताओं  के  इस  प्रश्न  ने  उत्तर में  कि  व्या

 सरकार
 ग्रानन्द  मार्ग  पर

 प्रतिबन्ध  लगाने  के  प्रश्न  का  विचार  कर  रही  विदेश  मंत्री  ने  कहा  कि  यदि

 श्रानन्द  मागं  पर  प्रतिबंध  लगाया  जायेगा  तो  हमें  कांग्रेस  के  बारे में  भी  यही  कदम  उठाने  के  बारे  में

 सोचना  पड़  सकता  है  ।  कांग्रेस  पार्टी  देश  की  सबसे  बड़ी  विपक्षी
 पार्टी  हैं  ।  क्या  वर्तमान  सरकार  हम

 सभी  को  जल  में  बंद  क  रके  प्रजान्तत्र  चलाने  का  इरादा  रखती

 सरकारियां  जांच  श्रायोग  के  faraayt  पर  कार्यवाही

 भरी  ato  एन०  विश्वनाथ
 (  नियम  377  के  श्रन्तर्गत  मैं  सभा  का ध्यान

 सरकारी  या  की  श्रोर  दिलाना  चाहता हूं
 जिसने  तमिलनाडु  के  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  तथा  वहां

 की  सरकार  के  दुष्कृत्यों  के  बारे  में  10  माह  पु  भ्रपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  था  ।
 प्रधानमंत्री

 ने  स्पष्ट  कहा
 है

 कि  यदि  शाह  श्रायोग  भूतपुर्व॑  प्रधान  मंत्री  को  दोषी  पाता  है  तो  उनके  विरुद्ध  उपयुवत
 कार्यवाही  की  जायेगी  ।  किन्तु  सरकारी  या  झायोग  की  रिपोर्ट  मिलने  के  पश्चात्‌  भी

 सरकार  हम
 मामले  में  मौन  क्यों  है  ?  क्या  हम  इसे  सरकार  पक्षपात  पर्ण  रवैया  मानें  ?  क्योंकि  सरकारी  या  श्रायोग

 द्वारा  उन  लोगों  को  दोषी  पाये  जाने  पर  भी  झभी  तक  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  ?
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 )  एक  व्यक्ति  का  भरा  हुश्ना  रिवाल्वर  लिए  हुए  प्रधान  मंत्री  से  उज्जेन  में  मिलने  का  प्रयास  करते  हुए
 कथित  गिरफ्तारी

 श्री  बंसत  साठे  (mata )  में  सदन  काध्यान  हाल  में
 हुई  एक  गम्भीर  घटना  की  श्रोर

 दिलाना  चाहता हूं  जिसम  प्रधानमंत्नी  श्री  मोरार जी  देसाई  के  जीवन को  खतरा  उत्पन्न  हो  गया था

 समाचार  है  कि  श्री  राम  कमार  गप्त  को  उज्जैन  में  गिरफ्तार  किया  गया  था  बयोकि  उनके  पास  एक

 भरी  हुई  पिस्तौल  थी  श्रौर  वह  श्री  मोरार  जी  देसाई  से  मिलने  का  यत्न  कर  रहा  था
 (aeae

 aa
 वह  राष्ट्रीय स्वय  सेवक  संघ  का  प्रसिद्ध  कार्येकर्ता  है  /  पुलिस ने  उसे  श्रन्दर  जाने  से  रोका  तथा

 32  बोर  की  पिस्तौल  बरामद  की  तथा  उसे  गिरफ्तार  कर  लिया  ।  लेकिन  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  के

 कार्यकर्ताश्रों  ने  उसे  पुलिस  रिहयासत  से  रिहा  करा  यह  प्रधान  मंत्री  की  सुरक्षा  का  प्रश्न  है  तथा

 इस  मामले  कोए
 सा  नहीं  दबाया  ना  चाहिय  ।  इस  मामले  की  पुरी  जांच  केन्द्रीय  जांच  FAT  द्वारा

 कराई  जानी  चाहिये  ।

 श्री  बयालार  रवि  मेंने  पोकिंग  प्रसारण  के  बारे  में  ध्यान  दिलाने  वाली  सूचना  दी  थी

 म  जानना  चाहता
 हूं  कि  मेरे  उस  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  क्या  होगा  ?

 श्रध्यक्ष  मने  अ्रापका  प्रस्ताव  सोमवार के  लिय  निश्चि  र  दिया  है  क्योंकि  विदेश

 मंत्री  नेपाल  जा  रहे  हैं  तथा  वह  स्वयं  उसका  उत्तर  देना  चाहते  है  इस  fare

 पर  राग  चर्चा  अ्रारम्भ  करते  हैं  ।  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  (
 kk

 **अध्यक्ष  महोदर  के  ग्रादेशानसार  कार्याकारी  वतांत  से  निकाल  दिया  गया

 *k*Not  recorded

 बोनस  संदाय  विधेयक  जारी

 PAYMENT  OF  BONUS  (AMENDMENT)  BILL  —cContd

 संसदीय कार्य  तथा  श्रम  ंत्रो  रवीन्द्र  मैंने  यह  बताने
 का प्रयटन

 किया  था  कि

 पूवे  अधिनियम  के  संशोधनों  के  बावजूद  राज्य  सरकारों
 को

 यह  अधिकार था  कि
 जिन  संस्थानों  में

 20 से  करब  तथा  10  तक  कमंचारी  हैं  उन  पर  इस  श्रघिनियम  को  लागू  कर  सके  |

 एस०  सत्यनारायण  राव  पीठासीन

 SHRI  M.  SATYANARAYANA  RAO  in  the  Chair

 श्री  स्टीफन  के  इस  कथन  से  सहमत  g
 कि

 नियतम  उचित  मजूरी
 तथा  मजूरी के

 स्तर  के  प्रश्नों  का  स्थगित  मजूरी  से  संबंध  में  उनकी  इस  बात  से  भी  सहमत  हूं  कि  भारत में

 विशेषकर  छोटे  श्रमिकों  की  अ्राय  श्रौर  खर्चे  में  बहुत  अन्तर है  तथा  यह
 श्रावश्यक  कि  मजूरी  पाने

 बाले  श्रमिकों  की
 आय

 के  ढांचे
 में  कछ  पचचवर्तेत  होना  चाहिए  जिससे  भ्रावश्यक  वरतुएं  खरीदने

 में  समथं  हो  सकें  ।

 उस  अवधि के  बारे  में  प्रश्न  उठाया  गया  जिसके  लिये हम
 8.  33  प्रतिशत  निम्नतम  बोनस

 का  कानूनी  उपबंध  आरम्भ
 कर  रहे  में  तथा  उसके  पश्चात्‌  भी  एसे  wearer  जारी  किये

 गय ेथे  तथा  कानन  बनाये  गये थे  जिनमें  बोनस  की  राशि  को  4  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  8.  33  प्रतिशत

 150



 18  1898  बोनस  संदाय  fasion

 किया गया  था  श्री  स्टीफन  को  उस  समय  भी  एसे
 संशोधन  प्रस्तुत

 करने  चाहिये  थे  किन्तु  उन्होंने

 एऐ  सा  कभी  नहीं  किया  ।  भतपुर्व  सरकार  ऐसा  कानून  बनाने में  समे  थी  विशेषकर  प्रापातस्थिति

 के  किन्तु  उस  सरकार  ने  एसा  कानून  नहीं  बनाया  |

 श्री  सौगतराम  ने  कहा है  कि  हम  धारा  34  (3)  के  अधिनियम से  निकालने  का  प्रयटना

 कर  यह  सत्य  नहीं  घारा
 34  (3)  को  वास्तव  में  ८  सरकार  ने

 झ्रापातस्थिति

 के  दौरान  निकाल  दिया  था  इस  विधयक  के  माध्यम  से  उस  धारा  को  पु  सम्मिलित  किया  जा  रहा

 है  माननीय  सदस्य  ने  बड़ी  श्रसावधानी  से  एसा  कह  दिया  वास्तव में  इस  धारा  में  दो  परन्तुक

 अवश्य  जोड़  जा रह ेहैं  ।  जिनका  होना  ग्रत्यन्त  ऑ्रावश्यक  है  ।

 इन  परन्तुकों  को  उपबंधित  करने  का  शझ्राशय  स्पष्ट  है  बह  सत्य  है  कि  हमें  श्रमिकों  के  हितों

 की  रक्षा  श्रवश्य  करनी  चाहिये ,  उन्हें  उतनी  मजूरी  श्रवश्य  दिलानी  चाहिये  जितने  की  उन्हें  प्रावश्यकता

 है  ।  किन्तु  साथ  ही  हमें  समाज  के  aa  वर्गों  ने

 |

 हितों  की  रक्षा  भी  करनी  श्रनिवाये  है  |  शर्त  एसे

 उपबन्धों का  होना  भ्र  निवार्य  है  जिसके  श्रन्तगत  सरकार  ।  वैकल्पिक  फार्मलों  अ्रथवा  वैकल्पिक

 तरीकों  की  जांच  कर  सके  ।

 बोनस  की  प्रतिशतता  में  वृद्धि  के  बारे  में  भी  प्रश्न  उठाया  गया  है  ।  यह  प्रश्न  भी  नया  नहीं

 है  तथा  मैने  उसका  उत्तर  भी  दे  दिया  एसा  करना  सम्भव  नहीं

 जहां  तक  पूंजी  निवेश  भव  का  प्रश्न है  सभा  को  ज्ञात  होगा  कि  1965  से  विकास  छूट  दी

 जानी  थीतथा  1976  के  वित्त  विधेयक में  उसके  स्थान  पर  पूंजीनिवेश  भत्ता  श्रारम्भ
 किया  गया

 था  ।

 हमने  भी  उस  विधेयक  पूंजी  निवेश  भत्ता  ही  रखा है  ।

 लाभ  हानि  के  लेखों  के  बारे  में  उपबंधों  की  श्र।लोचना  स्थिति  के  बारे  में  गलत  फहमी  के  कारण

 दी
 गई  है

 ।
 भूतपूर्व  सरकार  ने  जनवरी  ,  1977  में  दो  बातों  की  घोषणा  की  पहली  यह  कि प्रत्येक

 श्रमिक  को कम  से  कम  100  रुपये  का  बोनस  fear  जायेगा  तथा  दूसरी  यह  कि  श्रमिकों  को

 हानि
 के  लेखों  की  वास्तविकता  को  चुनौती  देने  का

 होगा
 |

 किन्तु
 उन  घोषणाश्रों  को  वास्तव

 में  क्रिया  न्वित
 नहीं

 किया  गया  ।  भूतपूर्व  सरकार  यदि  चांहती  तो  उस  बारे  में  eqTaay  जारी  कर  सकती
 थी  किन्तु  उसने  ऐसा  बिलकूल  नहीं  किया  ।

 औद्योगिक  ग्रसंतोष के  बारे  में  मं  सभा  का  अधिक समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  यह  सच
 है

 कि  देश

 में  प्रौद्योगिक  असंतोष  है  तथा  हम  उसे  दूर  करने  का  हर  सम्भव  प्रयत्न  कर  रह ेहें  तथा

 इस  विधेयक  पर  हुई  चर्चा  से
 यह

 स्पष्ट  हैकि  8.33  प्रतिशत  बोनस  के  बारे  में

 सभा
 में  पूर्ण  सहमति  है  तथा  उस  विधेयक  का  उदश्य  भी  यही  बैकधारी  कम्पनियों  तथा  ais  ०

 ae

 ot  ०परभी  इस  कानून  को  पुनः  लागू  किया  जा  रहा है  lade  में  इस  विधेयक  का
 क्या

 उदेश्य

 है  कि  जोस्थिति  अ्रापात  स्थिति  से  पहले  थी  उसी  स्थिति  को  लाया  ara  म  यह  नहीं
 ARS Peat  कि  यह  विधेयक  व्यापक  उपाय है  जो  समस्त  स्थिति  का  मूकाबला  कर  सके  तथापि  उसके

 सीमित  उद्देश्य  को  देखते  हुए  मूझे शर प्राशा  है  सभा  इसको  अरपना  समथेन  देगी  ।

 सम्पत्ति  महोदय  प्रशन  यह  है  कि

 ”

 बोनस  संदाय  19  म  झाग  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये 1.0
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 18,
 1899.0  (Saka)

 प्रस्ताव  स्वीकृत eee

 The  motion  was  adopted.

 (  तत्पश्चात्‌ लोक सभा
 लोक  सभा  मध्यान्ह  भोजन  के  लिये

 दो
 बजे

 म०
 प०

 तक  के  लिये  स्थगित

 (The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  sill  Fourteen  of  the  Clock)

 भोजत  के
 पश्चात्‌  लोक  सभा  दो  बजकर  श्राठ  मिनट  म०  प०  पर  समवेत  ge):

 (The  Lok  Sabha  reassembled  after  lunch  at
 eight  minutes  past  Fourteen  of  the  Clock)

 एम०  सत्यनारायण राव  पीठासीन  हुये

 SHRI  M.  SATYANARAYAN  RAO  in  the  Chair

 बोनस  संदाय  श्रधिनियम--जारी

 PAYMENT  OF  BONUS  (AMENDMENT)

 खण्ड 2

 श्री  कृष्ण  चस्द  हात्डा  (g7igz) :
 में  पना  संशोधन  संख्या  5  प्रस्तुत  करता  हुं

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  (zzaqt) )  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  19  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  शब्द

 श्रत्यंत  महत्वपूर्ण  है  ।  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  यह  व्यवस्था  केवल  एक  वर्ष  की  झ्रवधि  के

 लिये  की  जा
 रही

 बोनस  श्रास्थगित  भुगतान  नहीं  करना  ।  यह  श्रग्रिम  भुगतान  है  जिसे  बाद

 में  वापस  नहीं  किया  सकता  ।  यह  बोनस  पहले भी  भुगतान  नहीं  माना  जाता  था  |

 में  ऐसे  श्रनेकों  श्रौद्योगिक प्र  तिष्ठा  न  बता  सकता हूं  जहां  1974-75  के  बोनस  के  विवाद  बिना

 निपटाये रह  क्या
 उस  वर्ष

 के
 लिये  33  प्रतिशत  बोनस  देने  को  तैयारह ?

 अगले  वर्ष
 के

 लिये

 ग्रापने कूछ
 भी

 नहीं  दिया  श्रौर  1976-77  के  लिये  ग्रापने  8.  33  प्रतिशत  दिया है
 ।  प्रश्न  यह  है  कि

 क्या  ary  fraser  दो  वर्षों  के  8  33  प्रतिशत  देने  को  तैयार हें  जनता  पार्टी  ने  इसका  वायदा

 किया था  ।  हमारी  बातें  न  बतायें  ।

 हमने  कुछ  fia  लिये  हमने  मद्रास्फीती  को  रोकने  के  लिये  इसे  जरुरी  समझा ।  झ्रापने

 हमारी  बात  को  गलत  कहा  श्रापको  उसी  श्राधार  पर  वोट  मिले  ।  हमें  हार
 का  सामना  करना  पड़ा

 ग्राप अपने  वायदे  की  बात  करें  आपने  8.  33  प्रतिशत  का  स्पष्ट  वायदा  feat  था  ।  यह  कहा  गया  था

 कि  वेतन  श्रौर  बोनस  में  संबंध है  ।  यदि  तक  हैतो  यह  बहुत  खतरनाक  तक  है  ।  जब  तक  हम

 वेतन  नीति  का  निर्धारण  न  कर  लें  तब  तक  इस  बारे  में  स्थायी  निर्णय  नहीं  दिया  जा  सकता  |

 लिंगम  श्रायोग  द्वारा  वेतन  नीति  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  श्रमिकों  को  या  तो  श्रच्छा  वेतन

 मिलेगा  stat  उन्हें  बोनस  मिलेगा  ।  भूतलिगम  wa ने  इस  प्रकार  का  श्राश्वासम  भी  दिया  है  |

 यदि  दोनों  में  इसी  प्रकार  का  संबंध  स्था  पित  किया  जाना  है  तो  इसके  विरुद्ध  श्रावाज  उठानी  होंगी  |

 अ्राप  श्रपनी  बात  से  ही  पीछे  नहीं  हट  रहे  भ्रपितु  आप  में  इतना  साहस  भी  नही ंहै
 कि  श्राप

 वाले  ay  के  लिये  4  प्रतिशत  अवश्य  fear  जायेगा  ।
 यदि  इस रह  सके  कि  art

 x
 स  8.33  प्रतिशत संशोधन  का  we  है  पुरानी  स्थिति  को  बहाल  ata  तो  1974

 बोनस  की  stat  होनी  जो  भी  उपबन्ध  fear  रहा  है  उसे  एक  साल  के

 लिये  सीमित  न॑  रख  कर  स्थायी  रुप  दिया  जाना  चाहिये  ।  इस  दृष्टि  से  जो  भी  संशोधन  है  वह
 एक

 a.  |  करणा  शोरा  oy ay  के  लिये  ही  सीमित  क  वि  |  इसी  द दि  ्य  |  hh  हना  है  कि  संशोधन  इस  प्रकार  से  होना  चाहिये
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 गान  aa  लेखा  के  लिये  ।  दस  बारे  में  कोई  समझौता  नहीं 1974-75  के  लिये  प्रीर  प्रत्येक

 हो  सकता  यदि  सखर  इसे  सहीं  मानती  तो  यह  लोगों  के  साथ  fasqiq  घात

 संसदोय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्रो
 रवीन्द

 :  यह  गलत  है  कि  सरकार  को  बोनस

 चे  वारे  में  ona  वर्षों  के  लिये  कोई  नीति  नहीं है े  पहले  भी  एक  qq  के  लिये  इसी  प्रकार  के  संशोधन

 क्रय  गये
 है  ।  श्री  स्टीफन  ने  कहा  कि  1975-76  में  जब  संशोधन  किया  गया  था  तो  उस  संशोधन

 के  दो  भाग  थे--एव  कासबंध  1974  ₹ ना पव  दसरा  1975-76  क  बार ेमें  था  ।  में  नहीं  समझता

 पि  डस  qatar  इस  चर्चा  के  ब्यौरे  बढाने  की  अवश्यकता है  |

 उन्होंने  कहा  कि  झ्रस्तारिम  श्रवधि  के  लिये  बोनस  की  अदायगी  के  बारे  में  कोई  उपबन्ध  नहीं

 है  श्नीर  भविष्य  केबारे  में  कोई  उल्लेख

 जहां  तक  श्रवधि  का  संबंध है  में  पूरी  के  साथ  यह  कहना  चाहता हूं  कि
 उसके  लिय  हमा  रा  कोई  उत्त  रदा  यित्व  नहीं  मतदाता  भी  यह  बात  जानते हैं  ।

 जहां  तक  भूतलक्षी  प्रभाव  से  श्रदायगी  करने  की  बात  सदन  को  इस  बात  पर  गंभी  रता

 से  विचार  करन है  कि  क्या  जनता  पर  भतलक्षी  प्रभाव  से  दायित्व  थोप  जा  सकते है  |  मेरे  विचार

 से  एसा  नहीं  faa  जा  सकता  ॥

 जहां  तक  भविष्य  की  बात है  इस  विधेयक  से  यह  froma  नहीं  निकाला  जा  सकतां  कि  हम

 केवल  एक  वर्ष  के  लिये  डी  बोनस  देना  चाहते  ह  ।  वास्तव  में
 यह

 प्रश्न  न्यूनतम  वेतन  के  प्रश्न  के

 साथ  सम्बद्ध है  ।  क्या  बोनस  दिया  जायेगा  waar  नहीं  ,  fear  जायेंगा  तो  कितना
 यह

 नतम  वेतन

 के  साथ  जुड़ा  हुग्रा  प्रश्न  है  जिस  की  जांच
 करना  अवश्यक

 पुरी  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  ही

 faa  किया  जायेगा  में  माननीय  सदस्य दे
 कें  संशौधन

 का  @'ant at facia ata

 समापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  5  मतदान  के  लिये  रखा  गया  ate  श्रस्वीकृत  gar
 The  amendment  was  put  and  negatived

 सभापति  महोदय  :  म अब  खंड  दो  पर श्री  स्टीफन  का  संशोधन  संख्या  19  मतदान  के  लिय

 ।  प्र

 पृष्ठ 1,  पंक्ति  16,--

 “1976”  aH aT  पर  “1974  नीर  प्राने  वाले  प्रत्येक  लेखा  वर्ष के  बारे में
 ”'

 प्र तिस्था पित  किया

 जाये  |

 लोक सभा  में  मत  विभाजन  gm
 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष म  21  विपक्ष  मे  78

 A  yes  2/  Noes  78

 प्रस्ताव  श्रस्बीकृत  हुश्ना

 The  motion  was  negatived

 सभापति  अब  खंड  2  मतदान  के  लिये  रखता हूँ  ।  प्रश्न  यह  है

 2  विधेयक  का  श्रंग
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्रा  ।

 The  motion  was  adoptec

 खंड  2  को  विधेयक  में  जोड  दिया  गया

 Clause  2  was  added  to  the  Bill

 खंड  3  को  विधेयक  में  जोड  दिया  गया

 Clause  3  was  added  to  the  Bill

 खड़ 4
 Clause  4

 सभापति  महोदय  श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  कया  श्राप  अपना  संशाधन  प्रस्तुत  कर  रहे
 श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  (Awan) ; :  जी  नहीं ।
 सभापति  ager  प्रश्न  यह  है

 खंड  4  faaaa  का  ग्रंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वोकृत  ह
 The  motion  was  adopted

 खंड  4  को  विधेयक  में  जोड़  fem  गया

 Clause  4  was  added  to  the  Bill

 aq  5  को  विधेयक  a  wre  fear

 Clause  5  was  added  to  the  Bill

 खड़ 6

 Clause  6

 श्री
 कृष्ण  चन्द्र  हालदर  )  :

 मे  अपना  संशोधन  संख्या  6  प्रस्तुत  करता हूं

 aqt  सा०  एस०  Teh :  यह  निवेश  भत्ते के  बारे  में  है  ।  मेरे  मित्रों  ने  कहा  है  कि  पहले  विकास

 छूट  थी  अरब  उसके  स्थान  पर
 निवेश  भत्ता  है

 में  दोनों में  एक
 ara

 बताना  चाहता हूं ।

 विकास  छूट  इस  श्राधार  पर  दी  जाती  थी  कि  भावी  विकास  ate  भावी  विस्तार  ate  पुनर्वास

 के  संरक्षण  के  लिये  राशि  कुल  लाभ  में  से  काटी  जाये  ।  परन्तु  यहां  पर
 इसका  wet  भिन्न

 है  इसक्रा  उद्देश्य
 निवेश

 के
 लिये  प्रोत्साहन  देना है

 ।  दोनों  में  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  ।  इस  सिद्धांत

 को  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  |

 श्री  रवीन्द्र  उद्योग  के  विकास  के  लिये  निवेश  भत्ते  का  योगदान  भी  उसी  प्रकार है

 जो  विकास  छुट  का  था  ।  वास्तव  में  विकास  छूट  पोतो ंके  लिये  40  तथा  संपंत्र  एवं  मशीनरी  वे  लिय

 15  से  35%  तक  केबीच दी  जाती  थी  ।  निवेश  भत्ते  की  दर  इस  से  कम  है  ।  इसकी  दर  25%

 सदन  को  श्री  स्टीफन  का  संशोधन  स्वीकार  नहीं  करना  चाहिय  |

 सभा  पति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  6  मतदान  के  रखा  गया  श्रौर  श्रस्वीकृत

 gut

 Amendment  No.  6  was  put  and  negatived

 सभापति  प्रश्न  यह  है

 खंड  6  विधेयक  का  श्रंग  बने
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 18  1898  )  बोनस  संदाय  अधिनियम

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हु

 The  motion  was  adopted

 6  को  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  6  was  added  to  the  Bill

 सभापति  महोदय  :  ब  हम  खंड  पर  विचार  करेंगे  ।  श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  क्या  श्राप  श्रपना

 संघोधन  प्रस्तुत कर  रहे  ह  ।

 मेहता
 :

 जी नहीं ।

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है  खंड  7  विधेयक  का  अंग  बने

 खंड  7  को  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  7  was  added  to  the  Bill

 खंड 8

 Clause  8

 श्री  सो०  एम०  स्टीफन  में भ्रपने  संशोधन  संख्या  33  श्रौर  34  प्रस्तुत  करता

 श्री  vate
 में

 प्रस्ताव  करता हूं  :

 पषप्ठ  2,  पंक्तियां  30  अर  31,

 "
 उप-धारा  (1)  में  किसी  बात  के  होते  हुए  भी

 ”
 के  स्थान  पर

 (1)  में  न्यूनतम  बोनस  संदाय  के  संबंध  में  ग्न्य  उपबंध  होते  हुए  भी  ,  इस  af  नियम

 के  भ्रन्य  उपबंधों  कें  अधीनਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  |

 श्री  ato  एम०  स्टीफन :  FATA  संशोधन  पेश  करता  हूं  पर  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  के  संशोधन

 का  विरोध  करता

 मेरा  संशोधन  का  तात्पयं  है  कि  न्यूनतम  बोनस  की  श्रदायगी  के
 लिये  ये  धा  राएं  डाक-तार

 विभाग  श्रादि  पर
 भी  लागू  होनी  चाहिये  ।  मने  कहा  कि  धारा  32  न्यूनतम  वेतन  की  श्रदायगी

 के
 लिये  नहीं  लाग,होनी  चाहिय  ।  धारा  32

 में
 श्रमिकों  के  उन  विभिन्न  वर्गों  का  उल्लेख

 है
 जो  बोनस

 के  हकदार  नहीं  ।
 मेरा  विचार है  कि  उनको  भी  बोनस  मिलना  मेरे  संशोधन  का  उद्देश्य

 यही

 जहां  तक  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  के  संशोधन  की  बात  है  ये
 सब  उपबन्ध  पिछले  झ्धिनियम

 में  नहीं

 थे  ।  ग्रापातस्थिति  के  दौरान  बने  श्रधिनियम  में  भी  नहीं  थे  ।  श्रापात  काल  में  बने  कानन  ने  कुछ  हमारे

 झधिकार  छीन  लिये  ।  यह  कहा  गया  कि  वे  बहाल  किय  जा  रहे  हैं  ।
 मै

 मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा
 कि  इस  उपबन्ध  की  क्या  श्रावश्यकता  है  ।  यह  संशोधन  त्न  स्रंचानक  क्यों  श्रावश्यक  समझा

 गया  है  ?

 अप  न्यूनतम  वेतन  की  अदायगी  के  लिये  प्रघिनियम  की  कौन  सी  धारा  लागू  करना  चाहते

 में अपने  संशोधन  को  रखना  चाहता हूँ  श्रीर  श्री  वर्मा  के  संशोधन  का  विरोध  करता हूं
 |

 थ्री  रवीन्द्र  श्राम  चर्चा  के  उत्तर में  मेने  इस  प्रश्न  का  विस्तार से  उत्तर  दे  दिया  था  ।

 माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  कि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  रेल  रियों  की  श्रोर  से  याचिका

 प्रस्तुत  की  श्रौर  कुछ  ara  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  का  भी  उल्लेख  किया  ।  उन्हें  श्रच्छी  तरह  से  मालूम

 है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  गैर-प्रतियोगी  उपक्रमों  में  ,  हालाकि  श्रधिनियम  उन  पर  लागू  नहीं  safer

 नियम  में  उल्लिखित  सुत्र  के  श्राधार  पर  ही  wane  झ्रदायगी  की  जा
 ग  है  ।
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 विधेयक  में  —_——-- Wey
 कतरों  में

 इ से  लागू  न  करने  के  उपबन्ध  न  होने  का  कारण  यह  है
 =

 कि  यह

 ै  है  अ्रथव्यवस्था  ये  सम्बद्ध  यह  नहीं  कि  इसकी  कोई  संभावना  नहीं  है  ।
 परन्तु  इस  समय  हमारा

 न्य सी  मित  प्रयोजन  a  wat  पर  लाग  करना  है  जिन न  पर
 यहू  पहले  लाग  था  श्रौर  इसका  बिस्तार  करना

 नहीं

 में  श्री  स्टीफन  के  संशोधन  का  विरोध  करता हं  ।  जहां  तंक  मेरे  संशोधन  की  यात

 धारा  10
 (2)

 के
 वर्तमान

 शब्दों  जो  wt aS oR  के  ai  रा  ् ण्म्ग्य ् त्त  स्थापित  किये  गये  थे  att जो

 अव  विधेयक के के  qs  sue  ह  विचार  पदा  हो  मकता  है  कि  ऐसे  एककों  द्वारा  जो  तगा  स्थ।पित

 किये  जाते हैं  श्रौर  जिनके  faa  अधिनियम  में  16  के  झन्तगत  विशेष  उपलब्ध  न्यनतम

 प्रदा  किया  ज़ाना  होगा  ।  जिस  धारा  का  उन्होंने  उत्लेख  किया  तवह  धारा  12  श्रौर  वहं

 पुराना  उपबन्ध  दैजो  1965  से  चला  ्र  रहा

 श्री  सी ०  एम०  स्टीफन  :  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करने  के  बाद  अ्राप  यह  नहीं व  सक्ग  कि

 कंवल
 घारा

 16  लागू  होगी  ।  धारा  12  में  सेंद्धांतिक  बोनस  को  वात  थी  ate  बह  घारा  8  तथा  13

 धाराओं  के  उपबन्धों के  प्रा
 = श्रधीन  थी  परन्तु  wa  श्राप  =  सभी  धाराश्रों  के  अधीन  बना  रहे

 श्री  रवीन्द्र  में  पहले  ही  बता  चका हूं  कि  इसमें  एसी  कोई  बात  नहीं  जो  पिछली

 स्थिति  के  विपरीत  हो  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  33  शौर  34  मतदान  के  लिये  रखे  गये  श्रौर  श्रस्वोक़ृत हुए

 The  amendments  Nos.  33  and  34  were  put  and  negatived

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  हमने  यह  संशोधन  केवल  इस  कारण  रखा  था  कि  हम  समझते  थे  कि  धारा

 16.0  के  लिये  दिक्कत  पैदा  होगी  ।  उस  अधिनियम की  विद्यमान  धाराओं
 को

 बदलने
 का  हमारा

 कोई  विचार नहीं  ।

 श्री  Alo  एम०  wae  :  कानन  तो  ग्राखिर  प्रापके  विचार  उस  बारे में  कोई

 मतलब  नहीं

 सभापति  मैं  wa  सरकारी  संशोधन  संख्या  54  मतदान के  लिये  रखूंगा  ।  प्रश्न  यह

 पष्ठ  2,  पंक्तियां  30  और  31,

 द्
 उपधारा  (  1)  में  किसी  बात के  होते हुए  भी

 ”
 के  स्थान

 पर

 (1)  में  न्यूनतम  बोनस  संदाय  के  संबंध
 में

 श्रव्य  उपबन्ध होते  हुए
 भी  इस  fata

 के  अन्य  उपबन्धों
 > DAA  ति ह  प्रतिस्थापित किया  जाये  ह |

 प्रस्ताव  Talat

 The  motion  was  adopted

 सभापति  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है

 खंड  8  संशोधित  रूप  a  विधेयक  का  श्रंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वोकृत

 The  motion  was  adopted
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 9  1977  बोनस  संदाय  विधेयक

 खंड  8  को  संशोधित  रुप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  8,  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 खंड  9  से  12  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 Clauses  9  to  12  were  added  to  the  Bill

 watt  महोदय  :  wa  हम  खंड  13  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  ato  एम०  में  श्रब
 श्रपुना  संशोधन

 संख्या
 21 प्रस्तुत  करता हूं  ।

 यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  संशोधन  है  ।  पिछली  सरकार  ने  लेखों  की  जांच  व्यय के

 बारे  में  प्रविष्टि  के  बारे  में  पूछताछ  के  न्यायाधिकरण  के  श्रधिकार  श्रादि  बातें  सरकारी

 के
 द्वारा  स्वीकार करके  कहा  था  कि  इनके  बारे  में  कानून  बाद  म  लाया  जायेगा  |  तत्पश्चात्‌  सदन

 को
 विघटित कर  दिया  गया

 यह  भ्रधिकार बहुत  लम्बी  लड़ाई  के  बाद  मिला  था  श्रौर  वह  भी  केवल  शझ्राश्वासन  के  रूप में
 |

 परन्तु  wa  स्थिति  यह  है  कि  लेखा  परीक्षा  किये  जा  चुके  लाभ-हानि लेखे  फिर  से  नहीं  खोले  जा  सकते
 |

 सरकार को  इस  बारे  में  कोई  कानून  लाना  ही  होगा  ।  यदि  श्रमिकों  को  लाभ  के  भाग  के  रूप  में  बोनस

 मिलना
 है  तो  उन्हें  यह  जानना  होगा कि  लाभ  ठीक  प्रकार  से  निकाला  गया  है  ।  इसके  लिये  लेखों

 को
 फिर  से  खोलना  होगा  ।  इसी  बारे  में  मेरा  संशोधन  है  ।  हम  जानते हैं  कि  लाभ-हानि  लेखे  किस  प्रकार

 तैयार  किये  जाते  हैं  ।  श्वमिकों  को  इन  की  जांच  का  झ्रधिकार  देना  होगा  ।  इस  संशोधन  को  स्वीकार

 करने  से  श्रमिकों  को  दिये  गये  श्राश्वासन  को  कानूनी  रूप  मिलेगा  |

 श्री  रबीन्द्र  इस  मामले  पर  भी  हमने  विधेयक  पर  विचार  करने  की  अवस्था  पर  चर्चा

 की  थी  ।  जैसा  मैंने
 उस  समय  बताया था  इस  प्रकार  का  कोई  विधान  पुरःस्थापित  नहीं  किया  गया  था

 ।

 परन्तु  इसका  यह  नहीं  कि  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता ।  प्रश्न  यह  कि  क्या  इस  विधेयक  के  द्वारा

 ऐसा  किया  जाना  सरकार  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  इस  प्रश्न  पर  व्यापक विधान  संबंधी
 त्ति-पक्षीय  समिति ने  भी  विचार  किया  है

 ।
 इस  बारे  में  व्यापक  विधान में  कुछ  प्रस्तावों  को  सम्मिलित

 किये  जाने  की  संभावना है  ।  इस  विधेयक में  इस  प्रकार  के  उपबन्ध को  पुरःस्थापित  करना
 उचित  नहीं ।  मैं  उनसे  अनुरोध  करूंगा कि  वे  श्रपना  संशोधन  वापस  लें  ।

 भी
 सी०  एम०  स्टीफन

 :
 इस  श्राश्वासन

 को
 देखते  हुए  मैं  श्रपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिये

 सदन  की  अनुमति चाहता  हूं  ।

 संशोधन  सभा  कीं  से  वापस  लें  लिया  गया
 ॥

 The  amendment  was  by  leave,  withdrawn

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 13  विधेयक  का  अंग बने

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुश्रा
 The  motion  was  adopted

 खंड  13  को  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 Clause  13  was  added  to  the  Bill

 खंड  14  को  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  14  was  added  to  the  Bill
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 श्री  पी०  एम०  स्टीफन  :  मैँ  अपना  संशोधन  संख्या  22
 पेश  करता  |  यह  कोई  निरा  सपर

 संशोधन  नहीं  है
 ।  उत्पादकता  बोनस  समझौते

 के  लिये
 अधिकतम  सीमा

 निर्धारण  करना

 पूर्ण  है
 ।  न्यूनतम  की  सीमा

 होनी  चाहिये श्रधिकतम  की  नही ं।

 श्री  रवोन्द्र  वर्मा  :  में  इससे  सहमत  नहीं  हो  सकता  |  उत्पादकता  के  लिये  प्रोत्साहन  बोनस

 तथा  लाभ  दोनों  के  साथ  सम्बद्ध  एक  बात  के  लिये एक  पक्ष  भ्रौर  दूसरी  बात के  लिये  दूसरा  पक्ष

 नहीं  लिया  जा  सकता  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन संख्या  22  मतदान  के  लिए  रखा  गया  भौर  neater  get
 Amendment  No.  22  was  put  and  negatived

 सभापति  महोदय :  प्रश्न यह  है  :

 * कि खंड  15  विधेयक  का  श्रंग बने  15.0  |

 प्रस्ताव  स्वोकृत  FAT
 The  motion  was  adopted

 खंड  15  को  विधेयक में  जोड़  दिया  गया

 Clause  15  was  added  to  the  सा

 शी  Fo  Yo  मैं  श्रपना
 संशोधन

 संख्या  29  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 सभाषति  महोदय द्वारा  संशोधन  संख्या  29
 मतदान  के

 लिये  रखा गया  ate  श्रस्वोकृत

 The  amendment  was  put  and  negatived

 सभापति प्रश्न  यह  है

 खंड  16  विधेयक  का  त्रंग  बने

 प्रस्ताव  rata  FAT

 The  motion  was  adopted

 खंड  16  को  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  16  was  added  to  the  Biil

 \  खंड  17

 Clause  17

 कृष्ण  चन्द्र  हालदर  मैं  श्रपने  संशोधन  संख्या  7  प्रौर
 8  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 श्री  Fo  To  मैं  अ्रपना  संशोधन  संख्या  1  6  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 Fo  टी०  मैं  संशोधन  संख्या
 9

 प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 नियोजकों श्र  के  बीच  बोनस की  मात्रा  के  बारे में  किये  समझौतों  के

 कार्यान्वयन पर  सरकार  का  कोई  व्यय  नहीं  होता मेरे  श्रपने  शहर  में  एक  peed
 ने  श्रमिकों  के  साथ

 20%  बोनस  देने  का  समझौता  किया  है  ।  यह  20%  बोनस  3-4  करोड़  रु०  की  वार्षिक

 पर  है  ।  श्रपनी  दूरदर्शिता  के  कारण  उन्होंने  बोनस  संदाय  श्रध्यादेश का  श्रनुमान  लगा
 लिया

 ।  इस

 वर्ष  के  तुलना-पत्र  में  उन्होंने  नियत  करने  योग्य  राशि  नहीं  दिखाई  ।  श्रमिकों  को  लालच
 का

 शिकार  बनाया  गया  है  ।  श्री  वर्मा  को  पूंजीपतियों  का  समर्थन  करके  श्रमिकों  के  साथ

 घात  नहीं
 करना  चाहिये  ।

 *तमिल  में  दिय  गये  भाषण  क  अंग्रेजी  श्रनूवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |
 the

 Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  ne  5  peech  delivered  in

 am  li.
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 गर-सरकारी  सदस्यों  सम्बंधी  समिति 18  1898  )
 ie

 प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  :
 सभापति  मेरा  यह  कहना  है  कि  इसके  लिये  पांच  दस  मिनट

 का  समय
 निश्चित  करने  की श्रपेक्षा  सभा इस  बात  पर  सहमत  हो  जाये  कि  हमें  यह  विधेयक

 ही  पारित  करना  tak  इसमें  जितना  भी  समय  लगे  उसे  बाद  में  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य में

 जोड़  दिया  जाये  ।

 सभापति  महोदय :  कठिनाई  यह  है  कि  कुछ  सदस्य  बोलना  चाहते  हम  इसे  भी  ae  स्थगित

 करके  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  लेते  दि पौर  इसे  श्रागे  जारी  रखेंगे  ।

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS’  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 am  राजशेखर  कोलूर  (<1azqz) An  मैं  प्रस्ताव  करता

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति के

 नौवें  प्रतिवेदन  जो  7  1977  को  सभा में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत

 समापति  महोदय :  प्रश्न यह  है  :--

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के

 नौवें  प्रतिवेदन  जो  7  1977  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत

 हैं  ।
 ”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्ा
 The  motion  was  adopted

 gfe  ate  श्रौद्योगिक  sears  के  उत्पादन  प्रीर  मूल्यों  में  संतुलन  बनाये  TEA  के  VT  में  BEET

 Resolution  Re:  Parity  between  the  production  and  prices  of  agricultural  and  industrial
 products.

 सभापति  aa  हम  श्री  भ्र्जुन सिंह  भदौरिया  द्वारा  24  1977  को पेश

 किये  गये  निम्नलिखित  संकल्प  पर  चर्चा  करते हैं

 सभा  की  राथ  है  कि  गत  30  वर्षी  के  दौरान  देश  में  किसानों  श्रौर  गरीब  जनता

 की
 घोर  उपेक्षा  की  गयी  है  ae  तत्कालीन  सरकार  कृषि

 selfs  उत्पादन

 में  संतुलनਂ  बनाये  रखने  में  विफल  रही  जब  कि  एक  ओर  कृषि  उत्पाद  श्रौर  उसके

 मूल्यों  में  लगातार  गिरावट  at  है  ,  दूसरी  श्रोर  श्रौद्योगिक उत्पादन  में  नकली

 ब्याज  दिखाये  जाने के  कारण  उसके  मूल्यों  में  निरन्तर  वृद्धि हुई  है  |

 इसलिए यह  सभा  संकल्प
 करती

 है  कि  कुषि  ate  श्रौद्योगिक  उत्पादों
 के

 उत्पादन  तथा  मूत्यों

 में  संतुलन  बनाय  रखने के  लिये  अवश्यक  पग  उठाये  जायें  और  यह  सुनिश्चित  किया  जायें  कि

 (1)  किसी  भी  श्रनाज  का  दाम  दो  फसलों  के  बीच  10  पंसेप्रति  किलोग्राम  से  श्रधिक

 न  बढ़ें  |

 (2)  कारखानों  में  बनी  किसी  भी  जीवनोपयोगी  वस्तु
 का

 बिक्री  मूल्य
 किसी

 भी  हालत

 में  उसके  लॉगतें  खेचें  से  से  ज्यादा  नहों  ;
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 (3)  किसान  को  उसके  अनाज  ara  कघषि ८  उत्पादों
 का  उचित  मूल्य  मिले  जो  उत्पादन

 लागत  श्रौर  जीवन  निर्वाह  व्यय  के  अनुरूप  हो  ;

 (4)  बड़े  व्यापारियों
 तथा  किसानों  के  मूना  फे  पर  प्रकश  लगाया  जाये  ;

 (5)  गेर-सरकारी  क्षेत्र  शरर  सरकारी  सेवाओं  में  श्राय  की  श्रधिकतम  सीमा  निर्धारित
 को  जाये

 (6)  श्रावश्यक  वस्तुओं  पर  लगाये  गये
 कर

 जैसे  बिक्री  कर  ्रादि  कम  किये  जायें ;
 श्र

 (7)  चौखम्भे  श्रौर
 स्वायत्त  समाजीकरण  के  जरिये  मूल्य  नीति  लागू  की

 wa  श्री  oa  सिह  भदौ
 श्रपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  भ्रनुपस्थित  हैं

 SHRI  KANWARLAL  GUPTA  (Delhi  Sadar)  :  Mr.  Chairman,  Sir,  I  fully  agree  in
 principle  to  the  motion  moved  by  Shri  Bhadoria  as  it  reflects  the  sentiments
 country.

 of  the  whole

 Real  India  lives  in  Villages.

 सभापति  श्री  कंवर  लाल
 TC,  क्‌पया  थोड़ा  इंतजार  कीजिए ।  संशोधन  पेश

 किये  जाय  ।  श्री  निर्मल  चन्द्र  जैन  ।

 श्रीं  निमल  चन्द्र  जन
 में

 संशोधन  संख्या  WAX  3  प्रस्तुत  करता  हूं

 सभापति  श्री  युवराज  उपस्थित  नहीं हैं  ;  श्री  एस०  एस०  दास  उपस्थित
 नहीं

 हे। श्री श्री  चन्द्रशेखर  सिह  |

 श्री  चन्द्र  शेखर  fag  (  वाराणसी )
 में

 संशोधन  संख्या  6 प्रस्तुत  करता हूं

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  I  was  saying  that  there  were  two  different  pictures
 in  our  country.  If  any  foreigner  comes  to  India,  he  will  find  acute  poverty  in  rural  areas.
 No  drinking  water  is  available  in  one  lakh  eighteen  thousand  villages.  On  the  other  hand
 one  finds  great  offence.  The  spirit  of  this  motion  is  praise-worthy..  The  previous  Govern-
 ment  gave  more  slogans  to  remove  poverty  but  in  fact  served  the  interests  of  the
 capitalists.

 We  have  ancient  culture.  Our  problem  is  age-old.  People  believe  in  fate.  They  do
 not  try  to  find  out  any  blame  in  the  government.  I  think  it  is  a  testing  time  for  the
 Janata  Party  Government.  The  romises  made  by  the  Janata  Government  to  provide
 employment  to  every  body  within  10  years  will  not  do.  The  Government  should  prepare
 a  phased  programme  to  provide  basic  amenities  of  life  to  people.  It  should  review  the
 progress  of  phased  programme  every  six  month.

 It  is  rightly  said  in  the  motion  that  the  farmer  is  not  getting  fair  and  remunerative
 price  for  his  products.  I  am  sorry  to  say  that  on  the  other  hand  the  industrialists  have
 increased  the  prices  of  their  products  arbitrarily  during  the  last  six-seven  months  by  5  to
 25  per  cent.  Will  the  Government  inquire  into  this  matter  as  ‘to  why  these  industrialists

 the have  increased  the  prices  ?  These  industrialists  should  take  prior  permission  from
 Government  if  they  have  to  increase  the  prices  of  their  products.  The  prices  of  the  com-
 modities  should  be  related  with  the  cost  of  production  thereof.  The  whole  of  our  industry
 depends  upon  agriculture  and  the  Janata  Party  has  laid  emphasis  on  agriculture  in  the
 economic  policy.  It  is  our  demand  that  the  Government  may  implement  its.  economic

 policy  properly.  The  farmer  should  get  reasonable
 to  the  employers  to  exploit  the  workers.

 price.  No
 opportunity

 should  be  given

 I  suggest  that  there  is  need  to  fix  a  ceiling  on  profit.  The  Government  should  decide
 that  beyond  a  prescribed  ceiling  fixed  on  cost  of  production  of  a  commodity  0.0  profit
 should  be  taken.

 The  mills  are  marking  inordinately  excess  prices  on  the  pieces  of  cloth  and  selling
 that  much  below  the  printed  price.  There  should  be  some  control  on  this  practice.
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 The  tag  system  prevalent  in  Delhi  is  all  the  more  misleading.  The  purchase  and  sale
 price  of  the  cloth  should  be  marked  on  it  so  that  the  consumer  may  know  as  to  how  much
 profit  shopkeeper  is  taking.

 I  congratulate  the  government  for  taking  steps  with  regard  to  oil.  Our  government
 will  have  to  ensure  proper  distribution  of  all  the  essential  commodities.  I  suggest  for  a
 separate  ministry  for  this  purpose  which  should  supervise  the  handling  of  essential  commo-
 dities.

 The  Government  should  set  right  the  government  mills  which  are  involved  in  profiteer-
 ing.

 A_  negligible  amount  has  hitherto  been  allocated  for  agriculture  in  Five  Year  Plans
 und  whatever  amount  was  given,  cighty  per  cent  of  that  amount  was  spent  on  20  per  cent
 farmers.  Small  farmers  were  neglected.

 Lot  of  disparity  is  there  in  our  country.  The  rich  exhibit  their  riches  whereas  the
 poor  are  not  able  to  get  the  basic  necessities.  There  should  be  some  or  the  other  restric-
 tion  on  the  exhibition  of  riches.

 With  these  words,  I  support  the  motion.

 SHRI  KALYAN  JAIN  (Indore):  Shri  Bhadoria  has  moved  a  very  good  motion.  It
 is  well-known  as  to  how  things  have  developed  during  the  last  thirty  years.  The  previous
 government  paid  little  attention  to  agriculture.

 I  request  the  Janata  Government  to  look  into  it.  I  suggest  that  the  Government
 should  set  up  a  Price  Commission  which  should  assess  the  cost  of  production  of  all  the
 essential  commodities  and  fix  their  sale  prices,  keeping  in  view  their  cost  of  produc-
 tion.

 We  are  fixing  the  price  of  wheat  at  Rs.  110/-  per  quintal  but  is  sold  in  the  market
 at  Rs.  140/-  or  150/-.  Shri  Bhadoria  has  suggested  in  his  Resolution  that  this  gap  should
 not  be  more  than  10  paise  per  kilogram.

 Mr.  Chairman,  Sir,  this  gap  should  not  be  more  than  20  paise  per  kg.  To-day  the
 ‘Government  has  sufficient  buffer  stock  of  wheat  and  it  can  easily  declare  the  purchase
 price  at  Rs.  120/-  or  125/-  per  quintal  and  the  sale  price  at  Rs.  140/-  or  145/-.  The  poor
 ‘people  of  India  are  being  exploited.

 The  main  factor  responsible  for  this  is  that  the  previous  government  paid  no  atten-
 tion  to  the  price  policy.  Although  our  government  have  proposed  to  pay  attention  to
 agriculture  and  small  and  cottage  industries,  I  am  sorry  to  say  that  it  has  not  paid  its
 attention  to  the  setting  up  of  a  Price  Commission  and  fixing  prices.  Take  the  example
 of  sugar.  The  Tariff  Commission  had  suggested  in  1954  that  the  ratio  between  the
 price  of  sugar  and  sugarcane  should  be  1  16.  Now  while  the  price  of  sugarcane  has
 been  fixed  at  Rs.  12  per  quintal,  the  sugar  should  be  sold  at  Rs.  192/-  whereas  it  is  being
 sold  at  Rs.  400/-  per  quintal.

 In  his  resolution,  Shri  Bhadoria  has  suggested  that  the  sale  price  of  any  essential
 commodity  manufactured  in  a  factory  should  not  be,  in  any  case,  more  than  one  and  a
 half  times  of  its  cost  of  production.  A  number  of  MPs.  do  not  know  that  how  much
 tax  is  there  only  on  sugar.  The  Government  has  reduced  the  excise  duty  on  sugar  but  it
 would  have  been  better  if  it  would  have  been  sold  at  a  uniform  rate  of  Rs.  3/-  per  kg.
 throughout  the  country.

 The  industrialists  engaged  in  Khandsari  industry  are  in  trouble.  The  excise  duty  on
 this  item  has  not  been  reduced.  Similar  is  the  position  of  kerosene  and  petrol.

 In  this  context  the  Government With  regard  to  medicines  the  same  position  is  there.
 should  implement  the  recommendation  of  the  Hathi  Committee.  hope  the  Government
 would  pay  attention  to  this  situation  and  keep  a  check  on  the  industrialists.

 It  is  gratifying  to  note  that  the  Janata  Government  has  curtailed  the  prices  of
 fertilizers.

 If  income  tax  is  imposed  on  income  accruing  from  agriculture  and  other  business,  it
 may  bring  substantial  revenue  to  the  Government.

 Secondly,  the  profits  of  big  businessmen  and  monopolists  should  be  curtailed.  They
 should  not  be  given  loans  by  the  Banks.
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 The  Janata  Party  took  a  pledge  on  the  24th  that  they  would  ह छा
 Restriction  has  to  be  imposed  on  conspicuous  expenditure  with  a  view  to  reducing  the
 economic  disparity  between  the  very  rich  and  the  very  poor.  In  my  opinion,  nobody  should
 be  paid  a  monthly  salary  of  more  than  Rs.  2000/-.

 A_limit  has  to  be  fixed  om  expenditure.  Tax  should  be  imposed  on  the  expenditure
 beyond  Rs.  2000/-.

 Fhe  Government  should  make  effort  to  abolish  sales-tax  on  essential  commodities.
 SHRI  Bhadoria  has  suggested  in  his  Resolution  that  there  should  be  decentralisation  of

 power.  We  should  have  decentralisation  of  power  and  alongwith  it  there  should  be  de
 tralisations  of  expenditure  too.  All  sources  of  revenue  should  be  decentralised.  =

 MR.  CHAIRMAN:  We  have  taken  45  minutes.  I  request  the  hon.  Members  to  take
 pot  more  than  two  minutes  each.

 SHRI  OM  PRAKASH  TYAGI  (Bahraich)  :  The  resolution  under  discussion  is  directly
 concerned  with  the  economic  development  of  the  country.  Since  the  farmers  constitute
 more  than  80  per  cent  of  India’s  population,  to  neglect  farmer  is  to  neglect  India.

 The  hon.  Minister  of  Finance  has  said  that  at  least  40  per  cent  of  the  Budget  allocations
 would  be  spent  on  agriculture.  I  congratulate  him  for  this  allocation  but  unless  remunera-
 tive  price  is  paid  to  the  farmers,  there  cannot  be  any  progress.

 It  15 The  entire  economic  structure  of  this  country  is  based  upon  agriculture.  the
 agriculture  which  provides  raw  materials  for  big  industries  operating  in  the  country.  There-
 fore,  if  we  want  our  plans  to  succeed,  we  shall  have  to  do  justice  to  the  farmers  by  paying
 them  remunerative  prices  of  their  produce.

 The  question  is  as  to  how  the  cost  of  farmer’s  produce  is  determined.  It  should  be
 determined  on  the  pattern  on  which  the  cost  of  production  of  factory  items  is  determined.
 There  is  no  body  to  Question  them.  These  directors  get  more  pay  than  the  President.  But
 this  principle  does  not  apply  to  them.

 Villages  cannot  be  developed  unless  the  agriculturists  are  paid  remunerative  prices  for
 their  produce.

 Factory  owners  get  power  in  day  whereas  the  farmers  get  power  at  night  even  during
 there  cold  days.  He  is  not  getting  even  reasonable  price  of  his  sugarcane.

 practical. The  sympathy  shown  by  the  present  Government  to  the  farmers  should  be
 The  farmers  should  get  at  least  their  cost  of  production.

 श्री  न्रिदिब  चोधरी  पीठासोन  हुए

 SHRI  TRIDIB  CHAUDHURI  in  the  Chair

 The  agriculturists  should  be  paid  a  price  which  may  be  profitable  to  them,  keeping  in

 view  the  cost  of  production  of  agricultural  produce.

 of  such  people  who  are The  Agricultural  Price  Commission  is  there  but  it  consist

 completely  ignorant  of  the  conditions  prevailing  in  rural  areas.  It  should  be  constituted  of

 such  persons  who  hail  from  rural  side.  Reasonable  and  remunerative  prices  of  agricultural

 produce  be  fixed.  In  case  farmers  are  neglected  and  they  are  not  paid  reasonable  and

 Temunerative  prices  of  their  agricultural  produce  it  may  le  ad  to  violent  revolution.  वा  case
 the  Government  wants  to  save  the  farmers  it  should  wake  up  in  time.  Otherwise  She  will

 be  responsible  for  the  revolutionary  situation  that  may  arise.

 The  condition  of  labourers  is  very  pitiable.  They  are  not  able  to  get  their  two  ends

 meet.  The  Government  should  take  steps  in  time  otherwise  it  may  res  wt  in  violent  rovolu-

 tion.

 श्री के०  लकप्पा  (q7ez) > 6S  श्राज देश  में  ग्राधिक  श्रसमानता  है
 एक

 श्रौर  बड़े  बड़े  उद्योग

 हैं  श्रौर  दूसरी  श्रौर  निर्धन  लोग  श्रौर  कमजोर  वर्ग  aye  हैं  ।  श्रौर  सीमान्त  कुषक  जो  संघष

 कर  रहे  उनमें  समानता  लाने  के  लिये  कोई  विधान लाया  जाना  चाहिए  ।  इस  मामले  में

 सामाजिक  दृष्टिकोण  श्रपनाया  जासा  चाहिये  ।  जनता  पार्टी  की  सामान्य  तोगों
 के

 प्रति  कुछ

 दायित्व  afr  व्यवस्था  श्राज भी  बड़े  बड़े  व्यापारियों
 के  हाथ  में  है  श्रपने धन  के  बल  पर

 उन्होंने
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 है  देश में  ग्राथिक  स्वतन्त्रता  होनी व्यापार नी  ति  तथा  ग्रत्य  वातों  पर  श्रपना  नियंत्रण  कर  रखा

 चाहियें  ।  मलय  ढांचा  fa:a7 AT,  उत्पादकों  तथा  खेतिहर  मजदूरों  की  इच्छानुसार  निर्धारित  किया

 जाना  चाहिये  ।

 देश  में  श्राज  शराब  के  अनिक  कारखाने  काम  कर  रहे  हैं  श्रौर  यदि  उनकी  उत्पादन  लागत

 एक  रुपये  art  है  तोवे  इसे  15  रुपये  की  टर  से  बेचते  ह  ।  कोई इस  बात  की  कोशिश  नहीं  करता

 है  कि  उनकी  उत्पादन  लागत  कितनी  है  ।  बेचारे  निर्धन  व्यक्ति  को  श्रत्यावश्यक  वस्तुओं  का  श्रधिक

 मूल्य  देना  पड़ता है  ।  इम  प्रकार  मूल्य  बढ  गेहूं  ।  क्या  मूल्यों  को  नियंत्रित  करने  के  लिये  कोई

 तंत्र
 है

 ?  गत  8  महीने  से  मूल्य  बढ़  रहे  हू  उनको  रोकने  के  लिये  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई

 है  |  सरकार  को  बड़े  ब्यापा  रियों  शीर  जम।खोरों  के  प्रभाव में  नहीं  श्राना  चचा ह्य ||  यदि  वह  ऐसा

 करती  हैती  वह  कठिनाई में  पड़  जायेगी  ।  किसी  भी  शअ्रत्यावश्यर्क  वस्तु  का  मूल्य  उस  पर  वाली

 उत्पादन  लागत  से  इढगना  नहीं  होनी  चाहिये

 उचित  वितरण  प्रणाली  की  व्यवस्था  की  बात  की  गई  है  ।  ऐसा  सहकारी  समितियों  wear

 चित  मलय  की  दुकानों  के  माध्यम  से  किया  जाना  चाहिये  ।  श्राठ  महीने  बीत  जाने  के  बावजूद

 सरकार इस  वारे  में  कोर्र  निणय  नहीं  ले  पाई है  ।

 भूमि  सुधार  के  बारे  में  कोई  उचित  विधान  बनाया  जाना  चाहिय  ।  देश  में  वाला

 बाजारियों  की  संख्या  में  निरन्तर  वद्धि  होरही  हे  ।  co~ fiz aat  श्रौर  किसानों  को  लाभ  देने  के  लिये

 कोई  कायवाही  नहीं  की  गई  है  ।

 सरकार
 सरकर के  विरुद्ध  कार्यवाही  कर  रही  हूँ  ।  श्रायोगों  कौ  नियुक्ति  पर  करोड़ों

 रुपया  किया  जा  रहा  है  किसानों  श्रौर  निधनों  की  सहायता  श्रौर  मलय  निर्धारण  के के  सम्बन्ध  में

 सरकार  ने  कोई  धनराशि  खर्च  नहीं  की  है  ।  यदि  सरका र  इस  प्रकार  की  कोई  कार्यव।ही  करती  तो  जनता

 उसकी  सराहना  करती  ।  इस  संकल्प  का  उद्देश्य  गेर  सरकारी  बड़े  बड़े  व्यापारियों  श्र

 बड़े  जमीदारों  को  समाप्त  करना  है  ।  इसके  लिये  किस  da  की  व्यवस्था  की  गई  है  ?  सरकार  को  इस

 उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिये  कोई  उचित  विधान  लाना  प्रशासन  में  सुधा र
 क  रना  ग्नौर

 प्रगतिशील  नीति  star  चाहिये  ।

 सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  किसानों  का  यथोचित  wrest  तथा  सहायता की
 जानी  चाहिये  ।  सरकार  को  ऐसा  प्रगतिशील  नीति  बनानी  चाहिय  जिससे  किसानों  का  शोषण  रोका

 जा  सरक  |

 SHRI  NATHU  SINGH  (Dausa)  Chairman,  Sir  I  request  that  the  time  of  the  House
 should  be  extended

 सभापति  महोदय  हम  5.  30  बजे  तक  चर्चा  कर  सकते  क्योंकि  .  30  बज  ग्राघ घ

 की  चर्चा  श्रारम्भ  की  जायेगी  ।  प्रस्तावक  को  उत्तर  देने  का  अधिकार  होगा  |

 *az}  एस०  जगन्नाथन  उत्पादन  तौर  कषि  ग्रौर  श्रौद्योगिक  उत्पादों  वे

 मूल्यों  में  समानता  लान ेके  लिए  ag  एक  महत्वपुर्ण  संकल्प  ह  जिसके  लिए  प्रस्तावक  बधाई के  पात्र

 देश  में  कूषकों को  उनके  उत्पाद  का
 उचित  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  मिल  मालिक

 केवल
 गत  लाभ  कमाने  में  लग ह  |  एक  श्रोर  कपास  उत्पादकों  को  लाभप्रद  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  है  दूसरी

 at  कपड़ा  मिल  मालिक  भारी  लाभ  कमा  रहे  मूंगफली  के  मामले
 में

 भी  एसी  ही  स्थिति

 _ *्तमिल  में  fat  गए  भाषण  के  भरंग्रेजी  अ्रनुवाद  का  संक्षिप्त  रुपातन्र  हिन्दी  ।

 *Sum
 merece

 translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech  delivered
 in  Trm rm
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 ग  a

 मजदूरों  को  न्पूनतम  मजूरी  प्राप्त  करने के  लिये  हड़तालों  का  सहारा  लेन  1.0  पड़ता  है  |

 पति
 जनता

 श्रौर  सरकार  को  धोखा  देकर  भारी  लाभ  कमाने  में  लगे

 जनता  पार्टी  के  महान  नेता  बार-बार  यह  कह  रहे  हैं  वे  भारतीय  अर्थव्यवस्था  वा  पुनर्गटन
 कंरनें  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  योजना  ग्रायोग  ने  कहा  है  कि  शहरी  अर्थव्यवस्था

 HASATCT  बनेगी  aft  उत्पादों  के  लिये  मूल्य  वे  उचित  भुगतास  को  राजनीतिक  समस्या  नहीं
 बनाना  ai

 fea
 ।  इंस  बांत  पर  देश  का  भविष्य  e fragt  हँ  ।

 SHRI  NATHU  SINGH  :  I  congratulate  Shri  Bhadoria  for  bri
 The  nging  this  resolution.  It is  an  important  Question.  revious  Government  which  has  always  been  taking  about

 the  farmeys,  has  actually  stabbe  them  in  the  back  and  has  done  nothing  to  protect  their
 interest.  It  has  exploited  the  farmers  politically  and  economicall  y.

 Farmers  work  hard  to  feed  the  people  of  the  country.

 The  previous  Government  deliberately  kept  them  backward  and  exploited  them,  Gov-
 ernment  has  appointed  Shah  Commission  for’  Indira  Gandhi.

 The  previous  Government  had  exploited  the  farmers.
 ed  to  go  into  this  exploitation  of  farmers.

 A  Cominission  should  be  appoint-

 to  the  farmers.
 There  are  no  proper  roads  in  rural  areas  and  there  is  no  proper  supply  of  electricity

 The  electricity  in  rural:  areas  is  su  pplied  in  the  night,  whereas  electricity  to
 the  factories  is  supplied  im  the  day,  where  it  could  be  supplied  even  in  the  hight.  present
 electricity  is  being  supplied  to  farmers  at  the  rate  of  32  paise  per  unit,  whereas  7  or  10  puaise
 per  unit  is  charged  from  the  factories.  The  Government  should  take  steps  to  provide  roads
 in  rural  areas.  Electricity  should  be  supplied  to  farmers  in  sufficient  quantity  and  at  cheaper
 rates.

 The  previous  Government  did  not  make  available  cheap  tractors  to  the  farmers.  Agri-
 cultural  produce  markets  had  also  not  been  provided  to  the  farmers.  The  previous  Govern-
 ment  did  not  take  steps  to  educate  farmers  in  the  use  of  modern  techniques  of  agriculture,
 More  Gram  Sévak,  should  be  sent  to  villages  to  acquaint  the  farmers  with  the  modern  tech-
 niques.  Small  tractors  should  he  vrovided  to  farmers.  Steps  should  be  taken  on  manufac-
 ture  more  and  more  small  tractors.

 Prices  of  agricultural  implements  had  been  raised  and  prices  of  agricultural  produces
 had  been  reduced.  This  is  highly  unjustified.  FFrarmers  should  be  supplied  agricultural
 inputs  at  proper  prices  and  should  get  remunerative  prices  for  their  produce.

 There  are  no  marketing  facilities  for  the  farmers  in  rural  areas.  There  should  be
 markets  in  rural  areas,  where  farmers  could  sell  their  produce  and  get  proper  price  therefor.
 A  farmer’s  Commission  should  be  appointed  at  the  Central  level  to  go  into  the  problems  of
 farmers  and  to  suggest  solutions  for  them.

 More  and  more  Agricultural  Universities  and  Agricultural  Colleges  should  be  opened
 in  the  rural  areas  which  could  provide  agricultural  education  to  more  and  more  people.

 Dairies  should  be  developed Good  quality  of  seeds  should  be  made  available  to  farmers.
 in  the  rural  areas.  Big  dams  and  canals  should  be  erected.  Drinking  water  should  be  made

 available
 to  the  rural  areas.

 In  this  connection  I  would  like  to  congratulate  Rajasthan  Government  which  has  intro-

 duced  Revenue  Plan  and  Antyodaya  Plan.  Tehsildar,  S.D.M.  and  the  Collector  went  to  the
 itself. villages  alongwith  M.L.As  and  M.P,  and  pending.  cases  were  disposed  of  in  the  villages

 Under  the  Antyodaya  Plan,  Rajasthan  Government  has  taken  the  responsibility  of  raising
 the  standard  of  living  of  the  poorest  five  families  in  each  village.

 The  Janata  Government  has  decided  to  spend  40  per  cent  of  the  revenue  on  agricul-

 tural  sector  which  consists  of  80  per  cent  of  the  total  population.  In  my  personal  view.
 Now  the  farmer  is  vigilant  and even  this  amount  is  also  less  and  it  needs  to  be  increased.

 if  steps  ate  not  taken  to  improve  their  lot,  Janata  Government  will  have  to  face  the  fate  of

 Congress.  1  hope  Janataa  Government  would  take  steps  for  the  welfare  of  the  farmers.
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 ह  ट  जिरह  क  हत  अ

 थी
 श्याम  सन्न  भट्टाचार्य  :  में  इस  संकल्प  का  समर्थन  करता हूं  श्रौर  यह  विषय

 सदन
 के  प्रस्तुत करने  के  लिए  श्री  गरजन  fz  varfzar  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 प्रधान  मंत्री  जी  ने  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश की  गरीबी  की  समस्या  पर  भाषण  दिया  था

 श्रौर यह  कहा था  कि
 शोषण  समाप्त  होना  चाहिए  ,  हरिजनों  को  जमीन

 मिलनी
 च।हिए  शौर  एक

 नये  प्रकार से  MIT TCAT  का  निर्माण  किया  जाना  चाहिए  हमें  rrerfaa  भारत  का  निर्माण  भारतीय

 संस्कृति  के  श्राधार  पर  करना  होगा  |

 जब  रामचन्द्रजी  रावण  को  पराजित  करके  सीता  करे  साथ  अ्रयोध्या  ब।पस  ब्राय  ca  समय

 सीता  को  प्रजा  मेस्वीकार  नहीं  किया  था  ।  सीता  को  वनवास  दे  दिया  गया  था  ।  उस  समय  जनता

 को  सिंचाई  सुविधा  उपलब्ध  करने  का  दायित्व  शासक  का  था  ।  हिन्दू  शासकों  के  समय  ग्राम  व्यवस्था

 में  हस्तक्षेप  नहीं  किया  गया  था  ।
 मुस्लिम  शासन

 काल
 में  भी

 छठा  या  चौथाइ  भाग  राजस्व  के  रूप

 में  देना  पड़ता  धा
 शौर  महाजन  भी  मूलधन  शौर  ब्यांज  मिलाकर

 दी
 गई  राशि  से  दुगना  वसुल

 नहीं  कर  सकते थे  ।

 ब्रिटिश  शासन  काल  में  पुरातन  भारतीय  प्रणाली  को  बदल  दिया  ग़या  ।  किसानों  जमीन

 छीनकर  जमीदारों  को  दे  दी  गई  ।  स्वाधीनता  के  30  वर्षों  के  बाद  भी  हम  उसी  ब्रिटिश  परम्परा  का

 पालन  किये  जारहे  इस  परम्परा  को  समाप्त  किया  जाय

 क्रान्तिकारी  भूमि  सुधार  की  व्यवस्था  करके  वास्तविक  जोतदारों  को  भमि  दी  जानी  चाहिए

 बड़े  जमीदारों  से  जमीम  लेकर  शझ्रादिवासियों  ae  भूमिहीनों  को  जमीन  दी  जाय  |

 बड़े  जमींदार  उद्योग  श्रौर  वाणिज्य  के  व्यवसाय  को  श्रपनायें  इसी  प्रकार  हम  भारतीय

 प्रणाली  की  पुनरंचना  कर  सकते हँ  ।  भा  रतीय  जनता  ने  श्रापात काल
 के  भ्रत्याचारी  शासन  को  समाप्त

 कर  दिया  है  श्रौर  ग्रब  वे  व्यग्र  हैं  aa  जनता  हमें  भी  नहीं  बछ्णगी  |  जब  तक  ग्राम्य  भारत

 में  वास्तविक  श्राथिक  श्राधार  की  स्थापना  नहीं  होगी  सरकारों  को  उखाड़  कर  dat  जाती  रहेगी  ।

 जनता  पार्टी  ने  भ्रपने  घोषणा-पत्र  में  rita,  बरोजगारी  श्रौर  निरक्षरता  करने

 का  वचन  दिया  है  ।  हमारे  देश  में  प्रौद्योगिकी  ग्रत्यधिक  विकसित  हो  गई  है  श्रौर  पर्याप्त  तबःतीशियन  भी

 हैं  हमें  ग्रामीण  भारत  का  विकास  कर  श्रपने  देश  का  निर्माण  करना है
 ।  हमारा  देश  SUKALAE  या

 ब्रिटिश  की  होड़  नहीं  अपितु  वह  तो  भारतीय  संस्कृति  का  ही  पालन  करेगा  ।  में  इस  संकल्प

 का  AAG  करता हूं
 ।

 श्री  थींरेन्द्रनाथ  बसु  पीठासीन  हुए

 SHRI  DHIRENDRANATH  BASU  in  the  Chair

 ि
 वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  wat  एच०  एम०  :  यह  सच  | 2 MS  नि  30  वर्षो

 के  दौरान  हमने  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  उपेक्षा  की  नई  सरकार  द्वारा  मल  नीठि  अपनाई  गई  है

 वह  गरीबी  का  निवारण  करने  तथा  समाप्त  aw  कौ  नीति  हमें  सभी

 नीतियां  इस  तरह  से  निर्धारित  करनी  चाहिए  ताकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  अवसर

 उत्पन्न
 हों  wit  किसान  समृद्ध  किसान  तभी  समृद्ध  हो  सकता  है  जबकि  ag
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 Se  ee,

 ala  उत्पादन  करे  अर  उस  अपने  उत्पादा  का  उचित  तथा  लाभप्रद  मूल्य  fae  |

 किसान  अधिकतम  उत्पादन  तभी  वर  सकता है  af  ।  झावश्यक  उवेरक  पानी  ,  DUG  बीज  श्र[दि

 प्राप्त  हो  त्र्त  हमारी  अ्रायोजना  में  सिचाई  सुविधाश्रों  पर  झ्धिकाधिक  बल  दिया  जायेगा  दस

 प्रकार ह्म  उवरकों  के  उत्पादन  पर  भी  जोर  दे  रहे  हें  ।  किसान  को  पर्याप्त  मात्ना  में  उर्वरव

 मिले  श्रौर  बढ़िया  क्स्मि  के  बीज  मिलें  ।  जहां  तक  सरकार  नीति  का  संबंध  वह  इस  संकत्प  के

 प्रस्तावक  के  अनकल है

 यह  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  कघषि  राज्य का  विषय  है  |  जहां  तक  केन्द्र  का  संबंध  है  वह  तो

 अवश्य  संसाधन  उपलब्ध  करा  सकता  है  श्र  इसी  लिए  केन्द्र  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा  क्षि  के  लिये

 संसाधनों  के  श्राबंटन  में  पर्याप्त  वृद्धि  करने  का  fact  किया  है  ।  यह  कषि  में  श्रनसंधान  कार्य  का

 प्रबंध  कर  सकता  बढ़िया  अर  नई  किस्म  के  बीजों  का  उत्पादन  करने  का  प्रबंध  कर  सकता  है  ताकि

 अ्रंघिक  उपज  हो  ।  इसी  प्रकार  केन्द्र  सन्तोषजनक  विस्तार  व्यवस्था  के  लिये  योजना  बना  सकता है  प्रीर

 संसाधन  जुटा  सकता है
 तथा  कृषि  विश्वविद्यालयों  एवं  कृषि  शिक्षा  के  लिये  वित्तीय  संसाधन  भी  जुटा

 सकता  है
 ।

 |

 लेकिन  aft  सुधार  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास  के के  लिये  वास्तविक  कार्य  राज्यों  में  ही  fear

 जाना  होगा  श्रौर  इसके  लिए  राज्य  सरकारें  प्री  तरह
 से  कृतसंकल्प  हें  श्रौर  हमारी  नीति  के  श्रनुरूप

 ही  कायं  कर  रही ह  तभी  हम  उद्देश्य में  सफल  रहेंगें  |

 उदाहरणाथ  चाल  at  का  बजट  इसी  उद्देश्य  को  दृष्टि  में  रख  कर  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 हमने  पय जल  की  सप्लाई  श्रौर  ग्रामीण  क्षत्रों  में  सम्पक॑  सड़कों  के  लिये  विशेष  प्रावधान  किया

 हम  ग्रामीण  विकास  की  are  विशेष  ध्यान  दे  रहेह  ।  सम्पकं  मार्गों  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी

 चाहिए  श्रौर  हमें  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  कि  सभी  गावों  मं  सम्पक  माग  पके

 बनें  ।  पेय  जल  की  सप्लाई  सम्बन्ध में  भी  हमारा  यही  प्रयास  है  ।  सन्तोष  का  विषय  है  कि  अ्रधिकाश

 राज्य  सरकारें  भी  इसी  दिशा  की  श्रोर  बड़े  उत्साह  से  कार्य  कर  रही  हे  श्रौर  जिस  नी  ति  का  हम  श्रनुसरण

 करना  चाहते  हे  ,  उसमें हमें  सफलता  मिलने की  ग्राशा  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा  ग्रामीण  विकास  के  बारे में  हमने  सही नी  ति  wrens है  ।  हम  ग्रामी ण  विकास  की

 दिशा  में  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दे  रहेहे  तथा  हमारा  विचार  ग्रामीण  विकास  के  लिय  उपलब्ध  संसाधनों

 के  झाबंटन में  वृद्धि  करने का  है  ।  जहा  तक  ग्राम्य  विकास  कायें  प्रौर  किसानों  के  हितों  का
 सम्बन्ध

 सरकार इस  ठोस  काय  कर रही है

 शवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  पर  नियंत्रण  करने  के  लिये  यथा  सम्भव  प्रयास  किये  जाने  चाहिए  ।

 mara  वस्तु्रों को को  उचित  मूल्य  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  कराने
 ह  लिय  ष्द

 रम  = उठाया  भाए  ।  हम  श्राशा  करत ेहैं  कि  कपड़े  पर  मूल्य  छापने के
 लिये  wha  कदम  उठाए

 ल्यों पर  अंकुश  नहीं जब  तक  लाभ  की  श्रधिकतम  सीमा  स्थिर  नहीं  की  जाती  तब  तक  मूल

 लगाया जा  सकता  ।  हम  श्रमी रों  के  बढ़ने  को  रोकने  के  लिय  श्रावश्यक  कदम  उठाएगें  |

 श्ावश्यक
 ०

 का  भण्डार  बना  कर  हमें  उन्हें  सार्वजनिक  वितरण  पद्धति
 के

 द्वारा  वितरित

 करना
 हम  ऐसा  केवल  उन्हीं  aa  के  संबंध में  कर  सकते  हैं  जो

 पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध

 हैं  ।  ऐसा  हम  खाद्यान्नों
 के

 संबंध  में
 कर  सकते हँ  श्रौर वह  हम  कर  भी  रहे  हँ  |  चींनी

 के
 संबंध  में

 हम  एसा

 कर  सकते  हैं  ।  श्रौर  ऐसा  करने  बग  हम  प्रयास कर  रहे  हैं  कपड़े  मेँसबंध  में  भी  ऐसा  हो  सकता  है प्रौर
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 उसकी  कोई  कमी  नहीं  होनी  चाहिए  ।  तेल
 को  भी  इसमें  शा  मिल  किया  जा  सकता  है  ।

 कुछ  ऐसी  वस्तुएं
 अभी  भी  जिनकी  पर्याप्त  सप्लाई  नहीं  हो  सकती  ।  उनके  लिये  हमें  अन्य  कार्यव।ही  करनी  पड़ेगी  ।

 सोमनाथ  चटर्जी  :  पश्चिम  बंगाल  सरकार  पुरी  जनसंख्या  को  सांविधिक

 ग्न  ब्ग्वथ  ्  लाता  चाहते  थी  चावल  जोन  की  हटा  देने  संबंधी  नई  नीति

 के  कारण  सधारीकृत  राशन  की  ट्कानों  को  ग्र।श्वस्त  की  गई  सप्लाई  भी  नहीं  दे  सकते  हैं  लेकिन  घषित

 की  गई  नी  ति  के  फलस्वरूप  श्राप  इस  करर्यान्वित  करने  के  लिये  ठोस  क।यंव,ही  करे  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  में  आ पे  पूर्णतया  सहमत हूं  प्रौर  इस  प्रयोजन  के  लिये  में

 वित्तीय  संसाधन  उपलब्ध  भी  कराऊंगा  |

 कले  धन  को  समाप्त  करना  रासा  नहीं  है  ।  यह  aaa  विद्यमान  रहा है  |  इसलिये  ऐसा  प्रयत्न

 विश्या  जाए  कि  इसमें  वृद्धि  न  हो  ।  ऐसा  मात्र  मुद्रा  पद्धति  में  फेर  बदल  कर  नहीं  कियया  जा  सबतता  ।  ऐसा

 केवल  श्रभाव  को  समाप्त  वर  भ्रौर  अधिक  उत्पादन  करके  ही  किया  जा  सकता है
 |

 सामान्य  वाणिज्यिक  व्यापारिक  सोदों  से  बाहर  सौदों  के  श्रवसर  बहुत  कम  हैं  ।  हम  इन्हीं

 बातों  को  करने  अ्रंथवा  रोकने  के  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  हम  इस  बात  को  नजरन्दाज  नहीं  कर  रहेकि

 काला धन  बहुत  बड़ी  समस्या है  |

 SHRI  ARJAN  SINGH  BHADORIA  (Etawah)  :  The  hon.  Finance  Minister  has  given
 obsolute  reasons  and  stated  that  Agriculture  production  is  a  state  subject.  If  wheat  and
 Rice  is  state  subject,  a  farmer  produces  sugarcane  and  sugar  also  which  is  taken  over  by
 Central  Government  under  its  control.  He  should  get  aside  there  old  logics  and  establish
 a  new’  arrangement.

 श्री  एच०  एम०  मने  यह  कहा है  कि  राज्यों  की  बहुत  से  विकास  काय  करने  होते  है

 भ्र  हमारी  योजनाओं  श्रौर  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  जितनी  गति  दिखाई  जायेगी  हम  उसी

 गति  से  भ्रंपने  उद्देश्य  की  झ्रोर  बढ़  ०५१ ५ सकग  |

 that  the  Finance  Minister  and
 SHRI  ARJAN  SINGH  BHADORIA:  I  want  to  say  that  a  poor  farmer  does  not  feel

 We Janata  Government  are  not  aware  of  his  problems.
 should  make  them  understand  that  Janata  Government  is  not  averse  to  their  problems.

 But  this  does  not During  the  last  8  months  we  have  merely  given  them  assurances.
 serve  any  purpose.  We  should  do  some  practical:  work  in  this  regard.

 k  Sabha  Secretariat.  Any  body The  motion  has  not  been  drafited  property  by  the  Lo
 who  reads  it  would  start  opposing  the  Janata  Government.  My  resolution  did  not  relate  to

 curbing  profits  of  agriculturists.  In  fact  I  wanted  to  ensure’  profits'to  them.

 श्री  एच०  एम०  पटेल  मे  इस  संकल्प  के  पीछे  जो  भावना  है  उसे  स्वी  का
 र  हूं  ।

 में  ग्रनरोध ्

 करूंगा  कि  शरथ  वे  इसे  वापस  ले  लें  |

 SHRI  ARJAN  SINGH  BHADORIA  :  I  am  withdrawing  my  motion  with  the  hope  that

 effective  measures  would  be  taken  in  this  regard  by  the  Janata  Government.

 सभापति  महोदय  :  क्या  अन्य  सदस्य  भी  संशोधन  वापस  ले  रहे  हैं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य :  जी  हां  |

 सभापति  महोदय :  क्या  उन्हें  संशोधन  वापस  लेने
 की

 सभा  की  अ्रनुमति  है
 ।

 HS  माननीय  जी  हां

 संशोधन  पना  को  श्रतमति  से  वापस  ले  लिये  गये
 :

 The  aim  endments  were,  by  leave,  withdrawn.
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 सभाषति  महोदय :  क्या  श्री  भदौरिया  को  श्रपना  संकल्प  वापस  लेने  की
 अनुमति  है  ।

 कछ  मसाननींय  सदस्य  जी  at

 संकल्प  सभा  की  श्रनमति  से  वापस  a  लियें
 The  Resolution  was,  by  leave,  withdrawn

 ्य  व्यवस्था  को  सुधारने  तथा  नाय  श्रादि  की  श्रसमानता  को  कम  करने  के  लिये  का्यवाहीं
 करने  हेत  कल्प

 RESOLUTION  RE:  STEPS  TO  IMPROVE  THE  ECONOMY  AND  REDUCE  IN-
 EQUALITIES  OF  INCOME  ETC

 थ्री  कंवर  लाल  गुप्त
 मे  प्रस्ताव करता  हूं

 कि
 यहू  सभा  सरकार से  )  करती  है  कि  देश की  व्यवस्था  को  gal  तथा

 ग्राय  धन  श्रौर  वेयक्तिक  उपभोग  में  असमानता  को  कम  करने  के  लिए  प्रभावी

 कायवाही  की  जाय

 श्री  ज्योतिमंय बसु  मेने  लिखित  सुचना  दी  मुझे कुछ  कहने का  अवसर

 दिया  जाय  ॥

 थ्रो  array  चटर्जी
 :

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  का
 संकल्प  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  इस

 सभा  में  हाल  ही  में  इस  प्रकार  के  प्रस्ताव पर  विचार  नहीं  ears  इस  पर  सभा  में  चर्चा  होनी  चाहिय े|

 श्रीगप्त  ने  ग्रपना  प्रस्ताव  पेश  कर  दिया  है  ।  इस  प्रकार  दोनों  पर  विचार  किया  जा  सकता है  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु

 श्री  कब्र  लाल  मेरा एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  संकल्प  प्रस्तुत  कर  दिया

 है
 प्र

 मेरे  विचार  में
 उस  पर  विचार

 किये  बिना  दूसरा  संकल्प  प्रस्तुत  नहीं  विया  जा  सकता  |

 «मौर
 श्री  ज्योतिमंप  बस  o

 श्री  ज्योतिमंय बसु  :  मेंने  लिखित  में  एक  प्रस्ताव  दिया  है
 जिसमें

 मने  कहा है  कि में  प्रस्ताव

 पेश करना  चाहता हूं  कि  कायसुची  की  मद  संख्या  2  को  पेश  करने के
 के  बाद  स्थणित  किया  जाय  श्र

 मेरे  संकल्प  को  बचाने के  लिये  नियम  29  तथा  30  निलम्बित  किये  जायें  में  प्रस्ताव  पढ़ता  हूं

 श्री  कंवर  लाल  मेरे  संकल्प  पर  विचार  होना  चाहिय  ।

 |
 गार

 श्री  ज्योतिनंय  बस  इस  प्रकार  का  पहले  भी  उद  lon" ण है । कपया 1  ए्प्या  11  1975  का

 देखें  ।

 सभापति  महोदय :  में  अपना  विनिर्णय  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  ज्योतिर्मय ag:  में  लोक  सभा  वाद-विवाद  दिनांक  11  1975
 के

 पृष्ठ  364
 को

 पढ़ता हं  ।  यह  स्पष्ट  मामला  है  ।  मेरा  प्रस्ताव  हैं।*

 भ्रध्यक्ष  पीठ  के  सा  रकार्यवाही  व्‌ वृतान्त  से  निकाल  दिया  गया ॥

 Expunged a  s  ordered  by  the  Chairman.
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 क  क  क  क
 वरिष्ठ  सिविल

 प्रधिका  रि
 | |

 गिरफ्तारी

 ri

 ज्योतिमंय  बसु  यह  एक  बहुत  ही  प्रता  मान्य  मामला  है  )

 सभापति  महोदय
 :  उस  बारे  में  gemet TTS पीठ  का  विनिणेय  पृष्ठ  364  पर  दिया है

 जिसके

 खना  बन्सी र्स  पूर्वोदाहरण  नहीं  बनाया  जा  सकता
 (area

 श्री  ज्योतिमय  बस  कयाम  यह  मान  लूं  कि  मे ंने  श्रपना  प्रस्ताव  पेश  कर दिया है
 |

 सभापति  महोदय  जी  नहीं
 —

 * Ter  घटे  को

 Half-an-hour  discussion

 सिविल  oftrarizay  की  fircaerrzt

 Sto  पी०  wlo  साबलकर  :  में  समझता हूं  कि  गृह  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  श्री

 एस०  डी०  पाटिल  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  एवं  बाद  में  माननीय  प्रधानमंत्री  तथा  गृह  मंत्री  द्वारा  दिया

 गय  उत्तर  श्रपर्याप्त हैं  ।

 में  यह  समझता हूं  कि  सिविल  सेवा  को  विशेष  रूप  से  वरिष्ठ  स्तर

 एवं  प्रक्रियाश्रों  का  पालन  होना  चाहिए ।  नियमानुसार  शासन  की  स्थापना  के  बाद
 तो  ag  भ्रोर

 भी  महत्वपूर्ण  हो  गया हैं  ।

 सरकारने  मूल  प्रश्न  के  उत्तर में  कूछ  ऐसी  बातें  कहीं जो  सन्तोषजनक  नहीं  कहीं  सकतीं
 ।

 यह  प्रश्न  सिविल  सेवा  के  कार्यकरण  तथा  सिविल  सेवा  एवं  सरकार  के  बीच  संबंधों  के  बारे  मे ंहै
 ।

 दो  mara  व  रिष्ठ  रियों  को  निलम्बित  किया  गया  है  श्रौर  किसी  के  विरुद्ध  कोई  कायंवाही  प्रारंभ

 नहीं  की  गई  है  |  दो  मास  व्यतीत  हो  चुकें  इस  प्रकार  उनको  श्रधर म  लटकाये  रखना  किसी  के

 भी  हित  में  नही ंहै
 ।  यह  श्रनिर्णय  की  स्थिति  देश  में  कूशल  प्रशासन  के  हित  में  नहीं  है  ।  श्री  बोहरा  तथा

 श्री  को  इस  वर्ष  3  अ्रक्तूबर  को  मनमाने  ढंग  से  गिरफ्तार  किये  जाने  का  केन्द्र  में  एवं  राज्यों  में

 वरिष्ठ  सिविल
 श्रधिका  रियों  के  मनोबल  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा  इस  कायंवाही  के  परिणाम

 स्वरूप  न  लेनेਂ  की  प्रवृत्ति  पैठा  हो  गई  है  ।  इस  स्थिति  में  निण॑य  लेने  श्रौर  नीति  निर्धारण  करने

 का  भार  राजनीतिज्ञों  अर्थात  मंत्रियों  पर  ग्रा  गया  है  ।  क्या  सरकार  यही  चाहती  है  ?  राजधानी  में  एवं

 राज्यों  की  राजधानियों  में
 यह

 भावना  पनप  रही  है  कि
 हम

 निणंय  लेने  का  काम  श्रपने  राजनेतिक

 स्वामियों  पर  छोड़  देव  चाहिये  श्रौर  स्वयं  कोई  निर्णय  नहीं  लेना  चाहिये  ।  यदि  यह  प्रवृत्ति  फेल  गई  तो

 बहुत  ही  गंभी
 र

 मामला  है  ।  इसी  कारण  इस  पर  चर्चा  की  श्रावश्यकता  है  यदि  यही  स्थिति  बनी  रही  तो

 इसका  परिणाम  क्या  निकलेगा  ?  क्या  इसका  परिणाम  यही  नहीं  निकलेगा  कि  सभा  प्रशासन  ही  ठप्प  हो

 जायेगा  ।  सिविल  सेवाएं  सरकार  श्रर्थात  राजनैतिक  पक्ष  का  काम  करने  का  वहुत भ  महत्वपूर्ण  माध्यम  है  ।

 हम  श्रपने  ही  साधन  का  अविश्वास  कसे  कर  सकते हैं  ।  इस  स्थिति में  सरका र  नी  कार्यक्रमों

 तथा  eon: fa wat  को  कार्यान्वित  करने  का  काम  किस  प्रकार  सौंपा  जा  सकता है  ।  मेँ  किसी  व्यक्ति  विशेष
 का  मामला  नहीं  उठा  रहा  मं  प्रक्रिया  नियमों  की  बात  कर  रहा  हूं  ।  यदि  वे  अधिका री  दोषी  हैं  तो  उन्हें

 दंड  दिया  जाये  में  पूछना  चाहता हूं  कि  क्या  प्रत्यक्ष  उनके  विरुद्ध  कोई  बात  है  ?

 सिविल  सेवा  को  प्रचार  से  दूर  रह  कर  कार्य  करना  पड़ता है  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  को  तो

 श्रापनी  बात  कहने  का  श्रवसर  सिलता है  ।  परन्तु  अपने  बचाव  के  लिये  वे  लोग  Hat  जाएं  ।
 इस  देश  में

 राजनी  तिज्ञों  ने  भयंकर  श्रपराध  किये  हैं  परन्तु  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही  क्योंकि
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 नियमानुसार  शासनਂ  al  बात  at  जाती  है  तो  इनके  मामले में  ऐ  सा  क्यों  नहीं  ।  इससे  उनमें  गंभीर

 प्रतिक्रिया  होगी  |

 वह  संगठन  को  फिर  से  खड़ा  कर  रहे  हें  जसा  समाचारपत्रों  से  स्पप्ट है  ।  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  उन्होंने  यह  निर्णय  किया  है  कि  यदि  उनके  साथ  न्याय  नहीं  किया  जाता  तो  frat  mea

 पर  कोई  निणय  नहीं  लिया  जायेगा  श्रौर  यह  काम  मंत्रियों  पर  छोड़  दिया  जायेगा  ।  इस  ढंग  से  सरकार

 नहीं  चल  सकती ।  इस  प्रकार  की  टकराव  की  स्थिति  से  बचा  जाना  च।हिय  ।  सारा  सरकारी

 तन्त्र  ठप्प  हा  कर  रह  जायगा  ॥

 जानना  चाहता हं  कि  इन  दोनों  उच्च  सिविल  श्रधिकारियों  को  गिरफ्तार  करने  का  निणय

 किस  ने  किया ?  क्या  दोनों  वरिष्ठ  सिविल  ग्रधिकारियों  को  प्रथम  सुचना  रिपोर्ट  दिखाई  गई  थी  ?  व्या

 इस  बीच  उनसे  पूछताछ की  गई  है  ?  कया  कोई  बयानए  वं  cqreta  करण  लिया  गया
 है  ?

 समाचा  रपतों  के  समाचारों  के  अ्रनसार  इन  रियों  से  कोई  बयान  wal  तक  नहीं

 गया ह ैरै  ।  कया  इन  रियों  को  अपनी  बात  कहने  तौर  तपनी  बचाव  का  कोई  श्रवसर  दिया  गया था
 |

 में  जानना  चाहता हूं  कि  ay  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  निदेशक  ने  इस  वष  जुलाई में
 श्री  श्री  बोहरा  के  साथ

 इस  मामले  पर  बातचीत  की  थी  तौर  अन्त  में  कहा  था  कि  अरब  सारी  स्थिति  स्पप्ट  हो  गई  है
 क

 फिर

 ?  क्या 3  अक्तूबर  को  श्रचानक  यह  सब  धा  रित  हुआ  ।  क्या  प्रधान  मंत्री  ने  इन  मामलों  को  जाच
 को  है

 श्री  वोहरा  ने  प्रधाभ  मंत्री  को  कोई  aearaaa a भेजा है  क्या  श्री  भ्रग्रवाल ने  ऐसा  किया है  ?  इन  मामलों

 को
 जांच  के  सम्बन्ध

 में
 क्या  प्रगति  हुई  है  ।

 इस  प्रकार  की  कार्यवाही  करने  का  क्या  कारण  था  ?

 में  चा  call
 जनता  श्रौर  प्रेस  की  ती

 ब्र  प्र  तिकिया  हुई
 date  बहुत  सी  टिप्पणियां  की  गई  हैं  ।  में

 हूं कि  सरकार  निश्चय  ate  ईमानदारी से  काय  कर  WT  जो  अपराधी  पाये  उसे  दंडित किया  जाये  ।

 परन्तु  निर्दोष  लोगों  पर  जब  तक  य्रप राध  साबित  न  हो  जाये  ,  उनकें  साथ  श्रच्छा  बर्ताव  किया  जाये  |

 इसे  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  क्यों  बनाया  जाये  ?  क्या  किसी  भी  व्यक्ति  की  प्रतिष्ठा  विधि-शासन  से  afer

 यदि  ऐसी  बात  है  तो  में  चाहता हूं  कि  यदि  उनकी  त्रटि है  at  यदि
 वे

 ऐसा  समझते

 तो  उसे  मान  लें  |

 सभापति  महोदय  :  श्री  चन्द्रप्पन  |

 थ्री  कंबर लाल  गप्त  :  पहले  मंत्री  महोदय  को  उत्तर  देन  दिया
 जाय  |  माननीय  सदस्य  बाद  म

 प्रश्न पूछ  सकते  हैं

 श्री  के०  लकप्पा  :  मंत्री  महोदय  को  सबके  उत्तर  एक  साथ  देने
 दिया  जाय

 |

 श्री  ato  के०  चन्द्रप्पन  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  इन  भ्रधिकारियों  की  भूमिका  के

 बारे  में  जानना  चाहता  हूं

 इन  श्रधिकारियों  की  फ्रांसीसी  सरकार  के  साथ  बातचीत  के  दौरान  क्या  भूमिका  रही
 ?

 मू  स्थिति  यह  है है  कि  मंत्रिगण  संसद  एवं  aa के  प्रति  उत्तरदायी  ह  la
 महसूस

 करता हूं  कि

 जो  उच्च  पघिकारी ऐ ऐसे  मामलों  में  उतने ही  उत्तरदायी  हों  उन्हें  भी  संसद  तथा  देश
 में

 प्रति  उत्तरदायी

 बनाया  जान  चाहिये  ।
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 की

 गिरफ्तारी

 +

 यदि  सरकार  यह  स्पप्ट  कर  दे  कि  इन  रियों  के  विरुद्ध  क्या  fafeaa  Wi TTT  लगाये  जा

 तो  ग्न्य  शंकाएं  दूर  हो  जा  येंगी  ।

 श्री  चित्त  बसु
 :  में

 श्रपनी  स्थिति  स्पप्ट
 कर

 दूं
 ।  मेग मत  यह  नहीं  है  कि

 रियों
 को  उत्तरदायी  नहीं  बनाना  चाहिये  i  उन्हें  भी

 उत्तरदायी
 बन।या

 जाना  चाहिए  |

 इस  विशेष  मामले  में  23  नवम्बर  को  प्रश्न  काल के  दौरान  मेंने  यह  कहा  था  कि  वहाँ  एक
 कि

 समझौत।-समिति  होती  है  ।  19  नवम्बर के  मन  स्ट्रीमਂ  में  सी  एफ ० ०  पी  ०  समझौते  के  पूरे  दस्तावेज

 को  छापा  गया है  ।

 उसमे  कहा  गया  है  कि  समिति  सिफारिश  करती  है  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  झ्र,योग  को

 इस प्रारूप  के  श्राधार पर  सी  ०  एफ  oft  ०  के  साथ  समझौता  करना  चाहिये  ।
 मेरा  प्रश्न  यह  है

 कि  क्या

 श्री  वोहरा  इस  समझौते  के  प्रारूप  के  ढांचे  से  ot  बढ़  गये  थे  श्रौर  क्या  सरकार  इस  बात  से  संतुष्ट

 हैकि  श्री  वोहरा ने  इस  समझौते  के  सिद्धान्त  से  परे  या  उसके  विरुद्ध  कोई  बात
 की

 थी  ?

 प्रो ०  पी०  जी०्मावलंकर :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  >  |

 सभापति  महोदय :  श्रापका  व्यवस्था  का  प्रशन  क्या  है
 ?

 प्रो ०  पो०  जी०मात्रलंकर  :  यह
 बहुत

 ही  अनुचित  बात  हैकि जब
 चर्चा  चल  रही

 ती
 गुह

 मंत्री  यहां  से  चले  जाय े।

 सभापति  महोदय  ::  राज्य  मंत्री  यहां  उपस्थित  हैं  ।

 To  पी०  जी०  सावलंकर  :  हम  उनस  उत्तर  चाहते  है  |

 सभापति  महोदय :  उनके  सहयोगी  यहाँ है  वह  उत्तर दे  देंगें  ।

 at  सीं  के०  जब  उत्तरदिया  जा  रहा  fat  *  (0  मंत्री  यहां  हूँ

 श्री  चरण  सिह  मुझे  मंत्री  मंडल  की  उप-समिति  की
 बैठक  में  भाग  लेना है

 ।
 मेरे  सहयोगी

 यहां

 है  शर  उन्हें पूरा  ब्यौरा  दिया  गया  है  |

 सभापति  महोदय :  श्री  क्या  श्राप  अपनो  बात  पूरी  कर  चुके  हे  ?

 श्री  चित्त  ag:  नहीं
 ।

 मेरा प्रश्न यह  है  कि  क्या  श्री  बोहरा
 ने

 मंत्री
 को  गलत  सलाहदी  थी  ?

 में  यह  भी  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  सरकार  श्री  वोहरा ने  जो  कुछ  किया
 उससे  संतुष्ट  है

 संतुष्ट  होने  पर  उन्हें  गिरफ्तार किया  गया है  ।?

 प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  यदि  सभा  कभी  निश्चित  wate  से

 झागे  तक  चलती  थो  तो  मंत्रिमंडल  की  बैठक  स्थगित  कर  दी  जाती  थी  |  यद्यपि  गहमत्नी  यहा  से  चले  गये  ह्

 तथापि  यह  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  किं  ऐसा  करना  सभा
 के

 प्रति  अनादर

 प्रकट  करना  5.0

 सभापति  महोदय :  श्री  पाटिल  यहां  है ं।

 श्री
 कंवरलाल  rca  सभा  का  समच  15  मिनट  श्र  बढ़ाया  जाना  चाहिय े|

 अनेक  माननीय  सदस्य :  जी  हां  ।

 सभापति  महोदय :  सभा  का  समय  पन्द्रह मिनट  बढ़ाया  जाता है
 |
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 ——

 Ho  लकष्वा  (THT)  प्रो
 ०  मावलंकर  ने  देश  में  केन्द्रीय  सरकार  के  झ  feracrftaii  की

 गिरफ्ता  री  के  बारे  में  महत्वपूर्ण  प्रश्न  उठाया  है  इससे  विधानमंडल  ,  कार्यपालिका  Iz  यप  लिका

 के  करण  के  बारे  में  ग्रनेक  शकाएं  उत्पन्न  हो  गई  हैं  ।  झ्रापको  मालम  होगਂ  कि  बरिप्ठ  झधिका  रियों
 का  यह  देखना  उनका  उत्तरदायित्व  है  कि  वे  ठीक  ढंग  से काय  कर  ।  जिसढेंग  से  गिरफ्तारी  की  गई  है

 उससे  राजनैतिक  बदले  की  भावना  का  पता  चलता  है  ।  यदि  सम्बन्धित  sifaaif? at  ने  अपने  कर्सव्य

 से  मूंह  मोड़ा  है  तो  उनपर  fazara न  कानून  के  अनुसार  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।  श्री  चत्द्रप्पन  ने  कहा

 है  कि
 सरकारी  अधिकारियों  को  भी  उनकी  भूल-चूक  गु  लिये  सभा  के  प्रति  उत्तरदायी  ठहराया  जाना

 चाहिये  ।  ऐसा  करने  के  लिय  नीति  निर्धारित  की  गई  है  श्नौर  इस  झ्राशय  का  कानून  भी  बनाया
 गया  है

 परन्तु  देश  में  प्रचलित  कार्यकारिणी  ने  अपना  प्रलगही  निष्कर्ष  निकाला  इन  दो  वरिष्ठ  wifes  frat

 को  क्यों  शिरफ्ता र  किया  गया  सरकार में  परिबतंत्र  प्राया  है  इससे  शंका  श्रौर  भी  बढ़  गई  है  ।  इस
 मा

 मले

 में  देश  में  ्रान्ति  उत्पन्न  हो  गईं  है  कि  भारत  सरकार का  प्रशासन  ठप्प  हो  गया  है  wT  यह

 राज्यों  में  भी  फैल  रही है
 ।  में  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  कार्यपा  लिका  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  पूरी

 स्थिति  का  पुर्विलोकन  किया  जायगा  ?

 कया  सरकार  जनता  के  प्रति  उत्त रदा  यित्व  सुनिश्चित  करेगी  ?  अन्यथा  कोई  भी  मंत्री  श्रधिका  नियों

 पर  दोष  डाल  कर  साफ  बच  जायेगा  |  ऐसे  ही  afiwarcy  भी  मंत्रियों  पर  दोष  वाल  कर  साफ

 बच  जायेंगें  ।  में  इस  बारे  में  मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं
 ।

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  (Delhi  Sadar)  :  I  take  it  in  principle  that  the  corrupt

 person  should  be  punished  but  there  is  a  feeling  among  intellectuals  that  the  case  with  regard

 to  these  two  officers  has  not  been  handled  properly.  Politicians  as  well  as  officials  should

 not  be  equated  with  each  other.  The  Government  should  have  made  these  arrests  after

 serious  thinking.

 Will  the  hon.  Minister  give  this
 The  Janata.  Government  believe  in  security  of  service.

 ध ve  in
 assurance  that  the  Janata  Party  is  not  vindictive  and  the  Janata  Government  belie

 security  of  service  and  they  do  not  want  to  block  initiative  of  any  officer  ?

 to  the
 My  other  question  is  that  will  the  Minister  of  Home  Affairs  give  an  assurance

 Law
 country  through  this  House  that  the  Prime  Minister  alongwith  Home  Mi  nister  and

 and  withdraw
 Minister  would  review  the  representations  and  cases  of  these  two  officials

 the  case  if  they  found  innocent  ?

 :  में  प्रोफेसर  मावलंकर  के  विचारों  का
 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०

 है  उनका  बहना
 अदर  करता हुं  परन्तु मूझे  खेद  है  कि  उनकी  श्रालोचना  सही  जानकारी  के  झतुसार  न

 ने  के  far  कटिबद्ध है  कि  विधि  शासन  का  उल्लघंन  हम  सभी  स्तरों  पर  भ्रष्टाचार  समाप्त  करर
 में

 चितित
 है  ।  माननीय  acer  दो  महत्वपूर्ण  अधिका  रियों  ,  जो  दोनो  सचिव  की  गिरफ्तारी  के  बारे

 है  (  उनका  कहना  है  कि  उन्हें  बिना  किसी  ठोस  कारण  के  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।  हमारे  पास  उनके

 विरुद्ध  विश्वसनीय  जानकारी  है  ।

 ऐसी  बात  भी  नहीं  है  कि  इस  मामलों  में  बिलकूल
 भी  प्रारंभिक  जांच  नहीं  की  गईथी

 चला  है  कि  उनके  विरुद्ध
 दोनों  मामलों  में  प्रारंभिक  जांच  की  उनसे  पता  Q

 जनतिक  बदलें  की  भावना
 विश्वसनीय  +  िका र  ।  है  ब्रौर  ऐसी  ara भी  नहीं  है  कि  हमने रा
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 या  कि कसी  प्रकार  HTT  से  ऐसा  किया  हमे  यह  मालूम है  कि  ये  दोनों  ही  अधिकारी  उच्च  पदों

 पर  झासीन  हैं  ग्रौर  वे  प्रशासन  के  संचालन  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाते  हमें  सरकारी  नी  तियों

 के  क्रियान्वयन  लिये  उनपर  पर  निभर  रहना  पड़ता  cho  also  अरार ०  तथा  श्रारोप-पत्र

 कें  बारे  में  प्राम  धारणा  गलत है  जो  किश्नी  मावलंकर  बताई है  |  परन्तु  उन्हें  इसकी  ठीक  जानकारी

 न  होने के  कारण  ऐसी  बात  उन्होंने  कही है  ।  यह  सभी  जानते  हैं  कि  एफ ०  श्राई ०  अरार ०  जांच  शुरू

 करने  का  सधन  है  जब  पुलिस  जांच  कर  रही है  तो  उसे  सभा  मंत्रालय  को  नहीं

 जा  सकता  |  इन  मामलों  का
 पुरनविलोकन

 करने  प्रशन  नहीं  उठता  क्योंकि  जो  कछ  कार्यवाही  ा

 गयी है  वह  सम्बन्धित
 अधिकारी  के  फैसले  से  की

 गई  है  ।

 गी  कंवरलाल  गप्त  मेरा  प्रशन  यह  था  कि  जांच  करने  के  बाद  क्या  गह  मंत्री  तौर  विधि  मंत्री

 मामलों  की  जांच  करेंगें  ।  मंत्री  महोदय  का  इस  बारे  में  क्या  विचार है  ?

 प्रो०  पीं०  जॉं०  मावलंकर  स्वयं  प्रधान  मंत्रीं  ने  कहा है  कि  में  इन  मामलों  की  जांच  करुंगा

 क्या  उन्हींने  जांच  करदी

 जब  मामले  पर  जांच श्री  एस०  डी०  पाटिल  चल  रही
 है  तो  सम्बन्धित  अधिका  रिभों  से

 पुछताछ  को  जायगी  |

 श्रीं  के  ०  लकप्पा  प्रधान  मंत्री  द्वारा  फाइलें  मंगाय  जानें  का  क्या  कारण  1?

 श्रीएस०डॉं०्पाटिल  सेवा  नियमों  के  अन्तगंत  जब  कभी  किसी  री  को  मश्रत्तिल  कि

 जाता  है  तो  प्रधान  मंत्री  को  अभ्या वदन  करने  का  हक  है  भ्रौर  वह  प्रधिकारी  प्रशासन  का  प्रधान  है  ।

 यदि  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  की  किसी  प्रकार  का  कोई  स्पष्टी  करण  दिया  है  तो  उसयी ग  ण  दोष  के  श्राधार  पर

 जॉच  की  जायगी  |

 प्रो०  पी०  जी०  सावलंकर  :  क्या  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  को  कोई  दिया

 श्री  एस०  डी०  पाटिल :
 उन्होंने

 यह  कहते  हुए  दिया
 है  कि  यह  उचित नह

 श्रमी  दो  स्पष्ट  मामले  हूँ  ।  एक  में  श्री  एकमात्र  श्रभिय क्त  हैं  तथा  दूसरे  में  तीन  है ह

 भतपूव क
 प्रधानमंत्री  ,  श्री  Ho  डी  ०  मालवीय  तथा  एक  श्रोर  ।  उन्होंने  जो  कछ  भमिका  निभाई  वह

 एफ  ०  शरई  ०  ग्रार ०  मे  स्पष्ट  है  ।  सारे  साक्ष्य  को  फिर  से  न्यायालय  सामने  बताना  जन  हित  में

 नहीं है  ।

 att
 कंवर  लाल  गुप्त  :  क्या  झप  बुद्धि  जीवी  वग  को  यह  mara  देग  कि  हमने  यह  कार्य

 बदले  की  भावना से  नहीं  किया है  ?

 श्री  एस०  डी०  कानून में  स्थिति  स्पष्ट  जब  जांच  चल  रही  है  तो  हम  हस्तक्षेप

 ीं कर  सकते  ।  जहां  तक  प्रधान  मंत्री  या  गह  मंत्री  द्वारा इन  मामलों  की  जांच  किय  stra  की  सम्बध

 कानन  में  एसी  स्थिति  नहीं
 है  ।

 173



 Arrest  of  senior  civil  servants  December  9.  1977

 wt
 ०

 पीं
 ०

 जीं
 ०  मावलंकर  :  प्रधान  मंत्री  ने  सभा  में  कहा  था  कि  हम  इन  मामलों  की  जांच

 करेंगे  ।  सरकार  इस  बारे  में  क्या  कर  रही  है  ?  क्या  उन्हें  भ्रपने  विचार  रखने  का  मौका  दिया

 a at  एस०  डो०  met:  दोनों  मामलों  में  3  1977  का  एफ  ०  ०  अरत  |

 उसे  कूछ  ग्न्य  कागजों  के  साथ  न्यायालय  में  पेश  f  वक न्ग्क
 कया  गया  a  ।  जांच  ~ Feat  ने  गिरफ्तारी

 अ्रपने  श्वतन्त्र  निर्णय  सेकी  है  ।

 कंवर  लाल  यदि  सी  ०  बी  ०  श्राई  ०  fear  करती  है  कि  उन्हे ंफ +  सी  दी  जायेगी  तो  क्या

 प्रधान  मंत्री  हस्तक्षेप  करेंग  ?

 श्री  एस०  डो०  ag  बात  यहां  लागू  नहीं
 =>  ory

 lat  ं र

 श्री  चन्द्रप्पन  काप्रश्न  ठीक  है  कि  अन्ततोगत्वा  मंत्री  के  प्रति  उत्तरदायी  है  परन्तु  जब

 कोई  भ्रष्टाचार  का  मामला  हो  ग्रौर  उसमें  ठोस  साक्ष्य  या  जानकारी  हो  तो  उसे  स्वतन्त्र  रूप  से  तैयार

 करने  fear  जाना  होगा  उसमें  मंत्री  का  उत्तरदायित्व  नहीं  होता  है  ।

 श्रो  सो  ०  एम  ०  स्टोफ़न  क्या  गुह  मंत्री  यह  समझते  हें  कि  जांच  म्रधिकारी  किसी  भी  नागरिक

 की  जांच  कर  सकते  gat  राजनैतिक  श्रधिकारियों  का  उस  मामले  पर  कोई  श्रधिका र  रहीं  होता

 श्री  एस०  डी०  जहां  तक  प्रश्न  के  साक्ष्य  वाले  भाग का  सम्बन्ध है  उस  पर  श्रौपचा  रिक
 चर्चा  की  जा  सकती  है  ।  यदि  साक्ष्य  पर्याप्त  नहीं  state  अधिका  रियों  को  ०७ अपन  विचारों  के

 प्रदान  में  कोई  कठिनाई  हो  तो  उस  मामले  पर  उस  स्तर  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  |

 जहां  तक  श्री  चित्तबसु  द्वारा  उठाये  गये  विशेप  मामलों  का  सम्बन्ध  है  कि  क्या  ये  मामले  समझौता

 समिति  के  क्षेत्राधिकार  के  भ्रन्तगत  श्राते  इस  समिति  को  सीमित  प्रश्न  भेजा  गया  था  कि  एक

 कम्पनी  द्वा  रा  दिय  गये  भावों  को  230  लाख  डालर  सेकम  करक  170  लाख  डालर  किस  किया  जा

 सकता  है  ।  में  समूचा  साक्ष्य  यहां  बताना  नहीं  चाहता  ।  परन्तु  जहां  तक  श्री  वोहरा  की  भूमिका  का

 सम्बन्ध  है

 मँश्री  वोहरा  द्वारा  निभाई  गई  संगत  भूमिका  को  निम्न  प्रकार  से  बताता  हूं  ?

 ह
 एफ  ०  आराई  ०  ग्रार  ०  में  श्री  वोहरा  द्वारा  मंत्रालय  के  सचिव  के  रूप  में  भ्रपने  निजी  भूमिका

 निभाये  जाने  का  संकेत  दिया  गया  है  जो  24-3-1977  को  एक  नोट  रिकार्ड  करने  के  बारे  मे ंहै  जिसमें

 कहा  गया  है  कि  उसने  मंत्री  के  साथ  मामले  पर  विचार  किया  था  श्रौर  यह  तय
 किया  गया  कि  सी  ०

 एफ  ०पी  ०  के  साथ  समझौते  पर  पहले  हस्ताक्षर  किय  जाने  इस  नोट  से  श्री  वोहरा के  विचार

 का  पता  चलता  है  ।  24-3-1977  को  कोई  मंत्री  पद  पर  नहीं  था  और  नये  मंत्री  द्वारा  प्रभार  लिये  जाने

 को  प्रतीक्षा  किये  बिना  श्री  बोहरा  ने  वह  नोट  fears  कर  fear  इस  नोट  की  पृष्ठभूमि  निश्चय  ही

 श्री  बोहरा  की  सदाशयता  के  fata  है  |
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 वरिष्ठ  सिविल  श्रधि का  रियों  को  गिरफ्तारी 18  प्रथा  1899

 240TH,  1977  को  कोई  मंत्री  पद  पर  नहीं  था  उन्हें  सारी  स्थिति  मालूम थी  ।  यह

 उत्तरदायित्व  था  कि  वह  यह  बात  उनक  ध्यान  में  लाते  ।  इस  मामले
 में  यह

 बात  नहीं  है  कि  उन्होंने

 sata  face  से  काय  किया  श्रौर  हम  उन्हें  प्रनावश्यक  रूप  से  इसमें  शामिल  कर  रहे  है

 सभापति  महोदय :  सभा  सोमवार  के  11  बजे  म  ०पु
 ०  तक  के  स्थगित  होती है

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  12  1977,  1899

 के  11  बजे  म०  go  तक
 के  लिये  स्थगित

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  Clock  on  Monday,  December  12,  1977/

 Aerahayana  21,  1899  (Saka).

 ee
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